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संदेश 


मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्‍नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लेखों एवं भाषणों 
के खंड संख्या 44 का पुन: संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है| 


भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा 
रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत्‌ व्यक्तियों की बेहतरी के लिए 
कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसीलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक 
मीमांसा प्रस्फुटित होती है | बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक 
समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता 
से सुसंस्कृत भी करता है | 


बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की 
शौर्य-गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता, 
स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी 
प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश न हो | समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब 
का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज है। 


भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था, जिसके तहत मानव-मानव में भेद किया 
जाता था, से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए | इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, 
जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया। 
समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्‍न धर्मों की 
सामाजिक-घधार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन-मनन किया | 


डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अन्य खंडों को भी शीघ्ल प्रकाशित 
करने में प्रयासरत है | मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को शीज्न ही अप्रकाशित अन्य खंड भी पुस्तकों के 
आकार में प्राप्त हो जाएंगे | 


आशा है, पाठकगण इस खंड के बारे में अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव उपलब्ध करवाएं 
जिससे कि इन अनूदित खंडों की गुणवत्ता एवं साज-सज्जा को आगामी खंडों में आने वाले समय में 
बेहतर बनाया जा सके | 


पे ॥ वि, मिल 
“जन छा 
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भारत रत्न बाबा साहेब डा. अम्बेडकर वर्तमान्‌ युग के एक शिखर पुरुष थे। 
नए भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जीवन-पर्यते 
सामाजिक-अआर्थिक दृष्टि से शोषित-वंचित करोड़ों नर नारियों को आत्म-विश्लेषण की 
प्रेरणा प्रदान की और उन्हें अपने अधिकारों के लिए एकजूट होने के लिए आह्वान किया । 
भारत के संविधान की संरचना करके सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, अखंडता, बंधुत्व और 
देश के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त किया | 

बाबा साहेब जहां उच्च कोटि के मानवविद्‌, समाजशास्त्री, क्रान्ति-दृष्टा 
दार्शनिक, विधिवेत्ता, और राजनयज्ञ थे, वहीं वे अपने युग के अग्र पंक्ति के अर्थशास्त्री 
भी थे | अमरीका और यूरोप के विश्वविद्यालयों में उनकी अधिकांश उच्च शिक्षा अर्थशास्त्र 
के शोधअध्येता के रूप में ही हुई थी। उनके आर्थिक विषयों पर शोध-प्रेबंध भारत की 
वर्तमान आर्थिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने चाहिए जो आर्थिक क्रांति में मील के 
पत्थर सिद्ध होंगे। 

आज हम और हमारी सरकार बाबा साहेब के उंच्च आदर्शों का अनुसरण करने 
के लिए कत-संकल्प है| 

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान उनके लेखन और भाषणों पर आधारित संपूर्ण वाडमय 
को हिंदी तथा अन्य भारत्तीय भाषाओं में प्रकाशित कर रहा है, जिसका पूरे भारत और 
विश्व में रवागत हुआ है | इसी श्रृंखला में आर्थिक पक्ष पः ग्यारहवें खंड के रूप में ईस्ट 
इंडिया कंपनी के प्रशासन और वित्त प्रबंध, और 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था 
के विकास' संबंधी शोधपरक और रोचक कृति पाठकों को समर्पित करते हुए मुझे खुशी 
महसूस हो रही है। 

इस अध्ययन के आधार पर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशकालीन भारत 
की वित्तीय व्यवस्था की कार्यशैली को भारत की आजादी के दीर्घ संघर्ष की पृष्ठभूमि 
में देखने से एक नई आर्थिक संचेतना की शुरूआत का आभास मिलता है जिसके गुण 
और दोषों का बाबा साहेब ने बड़ा संतुलित ढंग से उल्लेख किया है 

इस प्रायोजना से जुड़े सभी महानुभाव बधाई के पात्र हैं। 

जय *शूसालिय! 
(बलवंत्त सिंह रामूवालिया) 


कल्याण मत्री 
भारत सरकार *- 


दो शब्द 


भारतरत्न बाबा साहेब डा. अम्बेडकर सामाजिक नव-जागरण के अग्रदूत थे। उनका 
संपूर्ण जीवन सदियों से शोषित-दलित मानवत्ता के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक 
उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने समाज में विद्यमान रूढ़िगत मास्यताओं और 
विषमताओं को समूल नष्ट करने और सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों को 
सुनिश्चित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया | 

बाबा साहेब के सामाजिक नव-चेतना और नव-आर्थिक सरचना के स्वप्न को साकार 
करने के लिए भारत सरकार ने डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना की है | यह प्रतिष्ठान 
निम्न मुख्य गतिविधियों और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कृत संकल्प है: 

।. डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुस्तकालय, 2. डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 3. डा. 
अम्बेडकर विदेश छात्रवृति, 4. डा. अम्बेडकर पीठिकाओं (चेयर्स) की स्थापना, ५. बाबा 
साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाइमय का भारतीय भाषाओं में प्रकाशन, 6. हिंदी और 
अंग्रेजी की मिली-जुली जैमासिक छा. अम्बेडकर फाउंडेशन पत्रिका' का प्रकाशन, 7. 
डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और 8. डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (26 अलीपुर 
रोड, दिल्‍ली) | 

हम प्रतिष्ठान की ओर से माननीय श्री बलवंत सिंह रामूवालिया, कल्याण मंत्री, एवं: 
श्री के.के. बख्शी, सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते 
हैं, जिनसे समय-समय पर अमूल्य परामर्श और मार्गदर्शन तथा प्रेरणा मिलती रहती है। 

प्ररतुत खंड ]] के सफल प्रकाशन पर प्रतिष्ठान को अत्यंत खुशी है और इसके 
लिए प्रभारी मुख्य संपादक श्री कन्हेयालाल चचरीक और संपादक श्री जगन्नाथ प्रसाद 
तथा अन्य महानुभाव बच्चाई के पात्र हैं| द 

हमें हर्ष है कि 'बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय' प्रायोजना के अंतर्गत 
प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किए जा रहे खंडों का सर्वत्र स्वागत हुआ है जिससे हमें भारी 
प्रोत्साहन और बल मिला है। अंत में, हम इस संबंध में अपने पाठकों के सुझावों का 
स्वागत करेंगे | 


सपादकीय 


वर्तमान सदी के दूसरे दशक में अमरीका और यूरोप में अध्ययनरत बाबा साहेब ने 
एक अध्येता के रूप में आर्थिक विषयों पर उच्चकोटि के कई शोध प्रबंध लिखे जिनकी 
तत्कालीन अर्थवेत्ताओं ने भूरि-भूरि प्रशंसा की | 


प्रस्तुत खंड अंग्रेजी के छठे खंड का पूर्वार्ड है जिसमें बाबा साहेब के दो शोध-प्रबंध- 
'ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध' तथा “ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त 
व्यवस्था का विकास' सम्मिलित है। प्रथम शोध प्रबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी का बतौर 
सर्वोच्च राजनीतिक प्रभुसत्ता और उराकी वित्तीय व्यवस्था का विधिवत्‌ अध्ययन है जो 
भारत में साम्रांज्यवाद की जड़ें जमाने में सफल हो गई थी और शनै: शनै: जिसने राजनीतिक 
और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ साथ अपने आर्थिक हितों को अधिक महत्त्व : 
दिया तथा भारत में आर्थिक शोषण की प्रक्रिया कौ जारी रखा | यह अध्ययन कंपनी 
सरकार के राजस्व सबंधी जटिल प्रशासन और नीतियों का संक्षिप्त किन्तु क्रमबद्ध 
विश्लेषणात्मक विवेचन है। दूसरा शोध प्रबंध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था के 
विकास का शोध पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस प्रबंध से ब्रिटिशकालीन भारत की 
वित्त व्यवस्था के इतिहास, परंपरा और विकास को समझने मे भारी मदद मिलती है| 





बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को क्रान्ति दृष्टां, समाज वैज्ञानिक, विधिवेत्ता और 
लोकनायक के रूप में अधिक जाना जाता है जबकि वे मूलेत: एक शिखर अर्थनीतिज्ञ 
थे। प्रस्तुत खंड की शोध सामग्री उनके इसी अर्थवैत्ता रूप को उजागर करती, है | 


इस खंड के सफल प्रकाशन के लिए भारत सरकार के कल्याण ण मंत्रालय और डा 


अम्बेडकर प्रतिष्ठान के सभी सहयोगियों के प्रति उनके दिऔश्ला- निर्देश और सक्रिय राहयोग 
के लिए हम आभार करते हैं | 


कन्हैयालाल चंचरीक 
प्रभारी मुख्य सपादक 


प्रकाशकीय 


अत्यत हे की बात है कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडगय के हिंदी और 
3न्य भारतीय भाषाओं में अब तक प्रकाशित सभी खंडों का पाठक वर्ग में भारी स्वागत 
हुआ है| 

इसी श्वृखला में हिंदी में प्रकाशित प्रस्तुत खंड ॥] (अंग्रेजी खंड 6 का पूर्वार्द्दी अपने 
विद्वान पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अत्यधिक खुशी हो रही है। 

यह खंड बाबा साहेब के दो आर्थिक शोध प्रबंधों पर आधारित हे जिनमें ईस्ट इंडिया 
कपनी के प्रशासन और वित्त तथा ब्रिटिश भारत के प्रांतीय बजट-वित्तीय व्यवस्था का 
अध्ययन किया भया है जो मुगलों के बाद गुलाम भारत के क्रमिक वित्त प्रशासन पर 
प्रकाश डालता है | 

गत वर्ष डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित खंड 7, 8 और 9 का माननीय 
प्रधानमत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा विमोचन किया गया था और खंड |0 का माननीय 
कल्याण मत्री श्री बी.एस. रामूवालिया ने लोकार्पण किया था। 

अत में हम अपने संपादक मंडल, विद्वान्‌ अनुवादकों, पुनरीक्षक तथा अन्य सहयोगियों 
का आभार प्रदर्शित करते हैं, जिनकी साधना और सतत सहयोग से यह प्रकाशन संभव 
हुआ है। 

हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस खड का भी पूर्ववत स्वागत होगा। 


एच,.आर. भीमाशंकर 
निदेशक 
डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 
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पुस्तक-] 





ईस्ट इंडिया कपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध 


अनुक्रमणिका 


जे 


पुस्तक | 


/. यह मानना भूल होगी कि 857 के गदर में परिलक्षित अकुशलता के कारण ईस्ट 
इंडिया कपनी समाप्त कर दी गई। इसके विपरीत वास्तव में गदर की घटना के पूर्व 
सम्राट द्वारा भारत सरकार का कार्यभार ग्रहण करने के बारे में बातचीत चलती रही 
थी... । 

-]857 में क्रीमियन युद्ध में अपनी सफलत्ता के परिणाम स्वरूप लार्ड पामर्स्टन भारी 
बहुमत से सत्ता में आये और उन्होंने तुरंत कपनी के निदेशकों को कंपनी की समाप्ति 
के लिए एक विधेयक लाने तथा झम्नाट द्वारा सीधे भारत सरकार की पूर्ण अवधारणा के 
प्रस्ताव की अधिसूचना से सबको आश्चर्यचकित कर दिया । 


- डा. भीमराव अम्बेडकर 


ईस्ट इंडिया कंपनी 
का 
प्रशासन और वित्त प्रबंध 


$् 


भीमराव रामजी अम्बेडकर 


एम. ए. उपाधि हेतु 

आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 
प्रेषित 

]5 मई 49]5 


ईस्ट इडिया कपनी 
का ह | 
प्रशासन और वित्त प्रबंध 


अंग्रेजी में इस शोध प्रबंध की प्रति को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग के डा. फ्रैंक एफ. कौनलोन ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से प्राप्त किया 
था और डा. अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर के श्री वसंत मून को 979 
* में भेंट किया था। 


अंग्रेजी वाइमय के संपादकगण कोलम्बिया विश्वविद्यालय, यू एस.ए. के आभारी 
हैं, जिसने अपने स्वामित्व और अधिकार से इस अप्रकाशित शोधप्रबंध को प्रकाशित 
करने की अनुमति दी। डा. कौनलोन के प्रति भी उनकी सह्ृदयता और डा 
'. अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर की सहायता के लिए आभार प्रकट किया गया 
जिसकी वजह से प्रथमतः, महाराष्ट्र सरकार इसका अंग्रेजी में प्रकाशन कर सकी | 


हैं 


[ 
ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐतिहासिक विकास में न जाते हुए इसकी सकी प्रशासन 8 
व्यवस्था का सुविधापूर्वक इस प्रकार विवेचन किया जा- सकता है 


[. स्वामी मंडल (कोर्ट) द 

“ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारी एक निश्चित संख्या में इसके सदस्य होते 
थे, जो परस्पर अपनी संस्था में से गुप्त मतदान द्वारा निश्चित (चौबीस) प्रतिनिधियों 
का चुनाव करते थे। जिन्हें स्वामित्व भरोसेमंद मानता था और योजना निर्धारण 
और भारत तथा इंग्लैंड के हितों के अनुकूल हर संभव कार्यवाही करने का जिनको 
उत्तरदायित्व सौंपा गया था, और स्वयं के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकार की कार्यवाही 
पर सीमित निगरानी तथा नियंत्रण सुरक्षित रख लिया था।' 
इस कोर्ट में स्थान प्राप्त करने तथा मतदान करने की पात्रता इस प्रकार: 
थी : 

- 500 पौंड स्टाक का मालिक इस कोर्ट में स्थान ग्रहण करने का पात्र था। 

- ],000 पौंड स्टाक का मालिक एक मत डालने का पात्र था। 

- 3,000 पौंड स्टाक का मालिक दो मत डालने का पात्र था। 

- 6,000 पौंड स्टाक का मालिक तीन मत डालने का पात्र था। 


- 0,000 से ,00,000 तथा अधिक पौंड की राशि के स्टाक का मालिक 
चार मत डालने का पात्र था। है 

इसके साथ-साथ, कम से कम एक वर्ष के लिए मतदान पूर्व स्टाक अधिकार 
में रखा गया हो। प्रतिनिधित्व मतदान की कोई व्यवस्था नहीं थी और अल्पवयस्क 
मतदान के पात्र नहीं थे। सम्राट और कंपनी दोनों पक्ष के मतदाताओं में लार्ड, 
कॉमनर्स, महिलाएं, पादरी और असैनिक एवं सैन्य अधिकारी होते थे। 

कोर्ट के अधिवेशन त्रैमासिक - मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में होते 
थे। कोर्ट का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए नौ सक्षम स्वामी पर्याप्त थे। स्पीकर 
पदेन अध्यक्ष होता था जो अधिवेशन की अध्यक्षता करता था। कोर्ट की स्वीकृति 


& 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


हेतु सभी प्रस्ताव प्रस्तुत करता था और सदस्यों के समक्ष कपनी के लेन-देन का 
विवरण रखता था। ५ 


कोर्ट को अधिकार था - 


(9 


मी 


योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना जिनसे निदेशक मंडल (कोर्ट) का गठन 
हो सके | 

विशेष संसदीय सीमाओं के अंतर्गत कंपनी के पूंजीगत स्टाक पर लाभाश 
की घोषणा करना | 

ईस्ट इंडिया कपनी के शासन में अवरोध उत्पन्न करने वाले ऐसो नियमों 
को कार्यानुकूल बनाना अथवा निरस्त करना बशर्ते कि वे संसद के 
अधिनियमों के प्रतिकूल न हों। 

सामान्यतया वेतन अथवा पेशन में 200 पौंड से अधिक वृद्धि अथवा 600 
पौंड से अधिक की किसी भी ग्रेच्युटी (उपदान) की वृद्धि पर नियंत्रण 
लगाना | 

अच्छी सेवाओं के लिए आर्थिक पुरस्कार देना। 


[. निदेशक मडल (कोर्ट) 

इसके 24 सदस्य होते थे। निदेशकों का निर्वाचन उन माज़िकों द्वारा किया 
जाता था जो मत डालने के योग्य होते थे। कोर्ट के निदेशक के लिए उम्मीदवार 
की योग्यता (ऊर्द्वता) इस प्रकार थी : 


[. 


की 


हऑ-- # 


3 


वह मूल रूप से अथवा जन्म से ग्रेट ब्रिटेन का निवासी होना चाहिए | 


वह 2,000 पौंड स्टाक का (चाहे पिछले कितने ही समय का हो) मालिक 
होना चाहिए । 


पे 


वह साउथ सी कपनी (दक्षिण समुद्र कपनी) अथवा बैंक आफ रएग्लैंड 
का निदेशक नहीं होना चाहिए | 

वह कोर्ट का पदाधिकारी होने के उपरांत दो वर्ष तक इंग्लैंड का निवासी 
होना चाहिए | 

वह अपने प्रस्तावित चुनाव से दो वर्ष पूर्व तक कंपनी की समुद्र व्यापार 
सेवा में कहीं भी नियुक्त नहीं होना चाहिए | 

उसने निदेशक पद के चुनाव में अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति 
के लिए किसी भी बहाने अथवा तक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मत प्राप्त 


ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध . का ः 
नहीं किया हो। 
7. वह यह शपथ लेगा : 
(क) वह कोई निजी व्यापार नहीं करेगा 


(ख) वह निजी व्यक्ति की हैसियत के अलावा कंपनी से किसी प्रकार 
का कोई संबंध नहीं रखेगा। 


(ग) ब्रिटिश सम्राट के अधीन परिलश्थियों युक्त कोई पद या स्थान ग्रहण 
द न किया हो। 
विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का पालन करने की दृष्टि से विभिन्‍न समितियों को कार्य 
भार सौंपा गया जिनमें कोर्ट उप-विभाजित की गई थी। 
ये समितियां इस प्रकार थी- 


गुप्त समिति 
. पत्राचार समिति 
"कोष समिति हर 
सरकारी लश्कर तथा भंडार समिति 
वैधानिक कार्रवाई समिति 
सैनिक कार्रवाई समिति 
लेखा समिति 
क्रय. समिति 
मालगोदाम (भंडारण) समिति 
इंडिया हाउस समिति 
पोत (परिवहन) समिति 
निजी व्यापार समिति 
सिविल -कालेज 
]4,. मिलिट्री कालेज 
लेखक, कैडेट तथा सहायक शल्य चिकित्सक आदि सभी नियुक्तियां निदेशकों 
द्वारा की जाती थीं। असेनिक तथा सैन्य सेवाओं में दोनों कालेजों के स्नातकों 
की भर्ती की जाती थी जोकि कंपनी के राजस्व पर केवल भार समझे जाते थे। 


एा. भारत के मामलों के लिए आयुक्त बोर्ड (नियंत्रण बोर्ड) 
बोर्ड की शक्तियां इस प्रकार हैं-- 


!. ईस्ट इंडीज क्षेत्र में सभी ब्रिटिश उपनिवेश त्था व्यापारियों की 
यूनाइटेड कपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंध तथा उन पर नियंत्रण | 


िलननननता लता 
“+ (०? 
श्र ही 


न+ . लिन 
+.. [ 
क्र का 
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2. इस्ट इंडीज के ब्रिटिश अधिकत क्षेत्र (उपनिवेश) के असैनिक एवं 
सैनिक (सिविल तथा मिलिट्री) सरकार अथवा उसके राजस्व संबंधी समस्त 
क्रियाकलापों, सैनिक कार्यवाही तथा कार्य व्यापार का जैसा कि उसके 
बाद निदेशित किया गया, की निगरानी, निर्देशन तथा नियंत्रण करना। 

उक्त बोर्ड के सभी सदस्यों को जब भी वे समस्त सुविधाजनक समय में चाहें 
उपरोक्त यूनाइटेड कपनी के सभी कागजात अथवा दस्तावेज को देखने का 
अधिकार और उनकं द्वारा मांगे जाने पर उन दस्तावेज की प्रक्रिया प्रस्तुत की 
जाती है। कोर्ट के निदेशकों और कपनी के विशेष कोर्ट के मालिकों की सामान्य 
अथवा विशेष कोर्टो, तथा ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र (उपनिवेश) के 
असैनिक एवं सैनिक (सिविल तथा मिलिट्री) सरकार एवं उसके राजस्व सबंधी कोर्ट 
के निदेशकों की सभी कार्यवाही व॒तान्त, आदेश, संकल्प तथा अन्य कार्यवाही की 
प्रतियां इन कोर्टों की बैठकों के 8 दिन के भीतर बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने 
का निदेश है तथा ईस्ट इंडीज में कंपनी के कर्मचारियों से निदेशकों को प्राप्त 
एवं प्रेषित पत्रों, आदेशों और अनुदेशों की प्रतियां तुरंत बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत 
की जाएंगी। कोर्ट के निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्ड से समय-समय 
पर प्राप्त ईस्ट इंडीज क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के असैनिक एवं सैनिक (सिविल 
तथा मिलिट्री) सरकार अथवा राजस्व संबंधी आदेशों तथा निर्देशनों का विधिवत 
पालन करेंगे |” 

“जब भी निदेशक मंडल (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) किसी भी विषय पर बोर्ड 
द्वारा प्रेषित अभीष्ट प्रेषण (डिसपैच) के अनुपालन की अवहेलना करता है तब 
मांगपत्रक के चौदह दिनों के अंतर्गत, बोर्ड के लिए यह वैध है कि वह निदेशकों 
को कोई आदेश अथवा अनुदेश उपरोक्त निदेशक मंडल (कोर्ट आफ डायरेक्टर्स) 
द्वारा प्रेषण की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बगैर ईस्ट इडीज में ब्रिटिश भूभाग और 
अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत असैनिक अथवा सैनिक (सिविल अथवा मिलिट्री) सरकार 
विषयक पूर्वोक्त किसी भी सरकार अथवा प्रेसीडेंसी को अनुपालन हेतु तैयार करे 
और प्रेषित करे, निदेशकों से आशा की जाती है कि वे निर्धारित प्रपत्र में (उन 
तथाकथित आदेशों और अनुदेशों को जो उन्हें प्रेषित किए गए हैं उसकी अवधि 
के अंतर्गत) प्रेषण वापिस भेजें, भारत स्थित संबंधित सरकारों और प्रेसीडेंसियों को 
जब तक कि निदेशकों ने बोर्ड को कोई मांग पत्र प्रस्तुत न किया हो जो इन 
आदेशों या अनुदेशों से संबधित हैं, तो ऐसी अवस्था मे बोर्ड उनमें संशोधन कर 
सकेगा, और इन निर्देशों को निदेशक मंडल (कोर्ट आफ डायरेक्टर्स) मानने के 
लिए बाध्य होगा | 

बोर्ड ऑफ कट्रोल (नियंत्रण मंडल) छह विभागों में विभाजित था और इसके 


ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और 'वित्त प्रबंध... ] 
कार्यक्षेत्र में थे () लेखा (#) राजस्व (9) न्याय (४) सैनिक (४) गोपनीय, और 
राजनीतिक (#) विदेश और नागरिक विभाग । द 

भारत में स्थानीय प्रशासन शैली निम्न प्रकार थी - 

देश को तीन प्रेसीडेंसियों में विभाजित. किया ग़या था। यथा बंगाल, मद्रास 
और बंबई जिनकी क्रमशः राजधानियां थीं : फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जार्ज और 
बंबई स्वयमेव | द द 

प्रारंभ में भारत में सर्वोच्च स्थानीय प्रशासन इन त्तीन सरकारों में विभाजित 
किया गया था, प्रत्येक की हैसियत समान थी। केन्द्रीकरण की दृष्टि से भारत 
का सर्वोच्च प्रशासन तंत्र फोर्ट विलियम, बंगाल के गवर्नर के अधीन था। अन्य 


दो गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन थे जिसे भारत के गवर्नर जनरल की पदवी 
दी शाई थी।: 


गवर्नर जनरल की. नियुक्ति क्राउन (सम्राट) के अनुमोदन से निदेशक मंडल 
कोर्ट आफ डायरेक्टर्स) द्वारा की जाती थी | गवर्नर जनरल की सहायता एक 
परिषद्‌ करती थी, जिसे सर्वोच्च परिषद्‌ (सुप्रीम काउंसिल) कहा जाता था। मूलतः 
इसमें चार सदस्य होते थे, जिनमें से तीन को आवश्यक रूप से दस वर्ष तक 
भारत में कंपनी के सेवक के रूप॑ में काम करना अनिवार्य था। चौथे व्यक्ति को 
कंपनी की सेवा से संबंधित होना आवश्यक नहीं था। भारत में सेना का प्रधान 
सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) गवर्नर जनरल के कार्यालय का पदेन सदस्य होता 
था। पांच सदस्यों की इस सर्वोच्च परिषद का विस्तार 853 में छः विधायी सदस्यों 
को सम्मिलित कर किया गया जिन्हें परिषद में उपस्थित होने और विधि एवं 
विनियमों की संरचना के बारे में अपना मत व्यक्त करने का ही अधिकार था। 
उन छ: विधायी सदस्यों में से चार सदस्यों को कंपनी की सेवा में बंबई, मद्रास, 
बंगाल तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों में दस वर्ष तक असैनिक कर्मचारी (सिक्लि सर्वेन्ट) 
के रूप में कार्य करना अनिवार्य होता था। शेष दो स्थानों पर कलकत्ता के सर्वोच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। 
गवर्नर जनरल को विक्टोरिया चेप्टर 95 की संविधि 46 और ॥7 की धारा 22 
के अधीन ग्यारह सदस्यों की इस परिषद में दो और सदस्य सम्मिलित करने 
का अधिकार प्रोप्त था। लेकिन 857 के विद्रोह के समय तक उस अधिकार 

प्रयोग नहीं किया गया। द क्‍ 

इस प्रकार गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति सहित भारत की सर्वोच्च परिषद 
में छः सदस्य होते थे जिनसे कार्यपालिका सरकार का उच्देश्य सिद्ध होता था और 
बारह सदस्यों से विधायिका (विधान-मंडल) का उद्देश्य पूरा होता था, सात सदस्यों 
से पर्याप्त गणपूर्त्ति (कोरम) हो जाती थी। । 
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गवर्नर जनरल की शक्तियां इतनी अधिक थीं कि वह लगभग तानाशाह था। 
वह न केवल परिषद में समस्त विधि निर्माण के लिए वीटो (निषेधाधिकार) का 
प्रयोग कर सकता था बल्कि परिषद का स्वतंत्र रूप से संचालन और कार्यवहन 
भी कर सकता था। वह देशी राज्यों के लिए रेजीडेंटों तथा गैर नियमित प्रांतों 
में कमिश्नरों की नियुक्ति सहित सभी राजनीतिक, नियुक्तियां करता था| वह बंगाल 
तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लैफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करता था तथा वह 
छोटी अदालतों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता था और बंगाल तथा उत्तर 
पश्चिमी प्रातों में सैन्य संरक्षण को भी नियंत्रित कर सकता था। 

वे सभी जिले जो अधीनस्थ चारों सरकारों की सीमाओं में नहीं आते थे, गवर्नर 
जनरल इन काउंसिल के सीधे अधिकार क्षेत्र में आते थे। गवर्नर जनरल इन 
काउंसिल अपनी उन सभी शक्तियों का प्रयोग देशी राज्यों पर भी कर सकता 
था जो उसे समझौते के तहत प्राप्त थे | गवर्नर जनरल का कार्यालय चार विभागों 
में विभकत था। प्रत्येक विभाग का प्रभारी सचिव होता था। ये विभाग इस प्रकार 
शे-- 

!. विदेश विभाग (देशी रियासतों के संबंध में विदेश) 

2, गृह विभाग, न्यायिक तथा राजस्व पत्राचार का नियंत्रण 

3. वित्त विभाग 

4. सैन्य (मिलिट्री) विभाग 


इसके अलावा राजनैतिक तथा वित्त सचिवों का अपना गोपनीय विभाग होता 
था जिनको गोपनीय संप्रेषण सौंपा गया था। 

मद्रास तथा बंबई की अधीनस्थ सरकारों का प्रशासन इस प्रकार चलाया जाता 
था-प्रत्येक का एक गवर्नर होता था तथा तीन सदस्य वाली (प्रधान सेनापति सहित) 
परिषद (काउंसिली होती थी। गवर्नरों तथा पार्षदों (काउंसिलरों) की नियुक्ति 
निदेशकों की कोर्ट द्वारा की जाती थी। बंगाल तथा उत्तर पश्चिमी प्रातों में 
लेफ्टिनेंट गवर्नरों का शासन होता था। जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की 
जाती थी। अधीनस्थ सरकारों को विधान बनाने अथवा नए कार्ग्रालयों का सृजन 
करने का अधिकार नहीं था और ना ही उन्हें काउंसिल में भारत के गवर्नर जनरल 
की पूर्व अनुमति बिना “वेतन, उपदान अथवा भत्ते” देने का अधिकार था। ऐसा 
कठोर नियम यद्यपि कानूनी तौर से अपेक्षित था लेकिन प्रथा से नहीं। गवर्नर 
जनरल पर अधिक भार न पड़े इसके लिए छोटे-छोटे मामले गवर्नर द्वारा ही 
निष्पादित किए जाते थे जो उसकी ज्रैमासिक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजत 
थे जो इनकी समीक्षा कर वास्तव में: स्वीकृत करते थे। बंबई तथा मद्रास की 


ईरुंट इंडिया कंपनी का प्रशासन और चित्त प्रबंध [6 


सरकारों को कोर्ट के निदेशकों से सीधा पत्राचार करने का अधिकार था और 
वे अपनी. कार्यवाही के सारांश कोर्ट तथा भारत सरकार को भेजते थे। भारत 
सरकार के दस्तावेज सिविल, प्रतिज्ञाबद्ध तथा गैर-प्रतिज्ञाबद्ध), सैनिक (मिलिट्री), 
नौसेना तथा धार्मिक सेवाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। राजस्व का संग्रह तथा 
न्यायिक प्रशासन का भार सिविल सेवाओं को सौंपा गया था। 


सिकव्लि तथा मिलिट्री में भर्ती करने के लिए इंग्लैंड में कंपनी ने हैलवर्ग कालेज 
तथा ऐडिस्कोम्बे अकेडेमी नामक दो कालेज चला रखा थे। कपनी प्रत्येक विद्यार्थी 
पर प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रति वर्ष लगभग 96 पौंड खर्च करती थी।.. 

सर्वोच्च भारत सरकार क॑ नाम पर यह सार राजस्व एकत्रित किया जाता 
था और इसे सर्वोच्च कोष में जमा कर दिया जाता था और यही कोष इसका 
नियंत्रण करता था। ह 

स्थानीय राजस्व स्वायत्तता का पूर्णतः अभाव था। एक प्रांत का घाटा दूसरे 
की बेशी से पूरा किया जाता था और समस्त भारत के राजस्व को एक विशेष 
प्रांत में लड़ाई के लिए उच्चार लिए कर्ज के प्रति उत्तरदायी माना जाता थीं; सक्षेप 
में वित्त और प्रशासन दोनों पूरी तरह केनन्‍्द्रीकृत थे जैसा कि प्राचीन फ्रांस के 
शासन में होता था। 


विशुद्ध शासन प्रणाली के विषय में इतना पर्याप्त है। इसकी विवेचना हम यहीं 
स्थगित करते हैं और दूसरे अध्याय पर आते हैं। 

अंतिम अध्याय में यह बात स्पष्ट उभर कर आती है कि पश्चिम यूरोप किस 
प्रकार और क्‍यों भारत पर नियंत्रण के लिए जीजान से जुटा हुआ था। विभिन्‍न 
राष्ट्रों के विभिन्‍न सेनापतियों (नायकों) की सेनाओं ने+एक देश के निवासियों पर 
आधिपत्य जमाने 'के लिए जिन्हें अपनी अंत्तिम नियति चुनने का अधिकार प्राप्त 
नहीं था- 'कामा, एलबुकर्कों, बसियों, .लल्लीयों, क्लाइवों और मैलकामों, झीलों और 
समुद्र तटों को. लांघती हुई जैसे भूतों की एक रेलगाड़ी बेन्कुओ की पटरी पर 
दौड़ रही हो जिसने शेक्सपीयर की कल्पना के मैकबैथ को भयभीत कर दिया 
था उसका हमें आमास होता था 


है| 


इस अध्याय में हम विशेषतया ईस्ट इंडिया कंपनी का बतौर सर्वोच्च राजनीतिक 
प्रभुसत्ता और उसकी वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे इस विशद व्याख्या को 
अलग रखते हुए कि वह एक व्यापारिक संस्थान से राजनीतिक प्रभुसत्ता कैसे बन 
गई। इस तथ्य में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 
में साम्राज्यवाद स्थापित करने में सफल हो गई थी जिसका कि पहले वर्णन किया 


डे 
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जा चुका है। विभिन्‍न प्रांतों में अपनी जड़ जमाने के पश्चात्‌ इसने पूरे प्रायद्दीप 
पेनिनसुला) में अपना राज्य कायम कर लिया और कानूनन जिसे भारत में ब्रिटिश 
राज की संज्ञा दी गई: दूसरे शब्दों में इसने एक राज्य स्थापित कर लिया और 
राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियां साथ-साथ जारी रखीं। इस सयुक्‍कत 
कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में कपनी का राजस्व संबंधी प्रशासन एक जटिल 
क्रिया बन गया। व्यापारिक और राजस्व वसूली को परस्पर मिला दिया गया और 
उनमें भेद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वित्त का कोई भी अध्येता, 
इसलिए, पूरी अवधि को जो 84 में समाप्त होती है जबकि संसद के एक 
अधिनियम द्वारा कंपनी को मजबूर किया गया कि वह वित्त और व्यापार का लेखा 
अलग-अलग रखे अनदेखा कर देगा। इस सावधानी के साथ अब हम राजस्व शीर्षो 
का अध्ययन करेगे | 
 भू-राजस्व (मालगुजारी) 

भारत के कुछ भागों में आरंभ में औद्योगीकरण के बावजूद संपूर्ण देश को 
पहले की तरह आज भी कृषि देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा 
इसका अधिकतर राजस्व भूमि से ही प्राप्त होता रहा है। 


ब्रिटिश सरकार ने सही अथवा गलत तरीके से भूस्वामी पद्धति बनाम निजी 
संपति का सिद्धांत स्थापित किया तथा इसी नीति के अनुरूप अपनी भू-राजस्व 
प्रद्धति नियमित की। 


भारत में भू-राजस्व की विभिन्‍न पद्धतियां हैं। प्रिवी काउंसिल के विवरणों के 
अनुसार इसकी व्याख्या करना अधिक उपयुक्त होगा । 

[. कार्नवालिस की जर्मीदारी व्यवस्था 

इस पद्धति का अत्यंत्त महत्वपूर्ण लाभ संग्रहण की सुविधा है, क्योंकि सरकार 
के अधिकारियों द्वारा पूरे विवरण के रखरखाव के साथ राजस्व प्राप्त करने की 
तुलना में एक बड़े जिले के कुछ निश्चित जमींदारों अथवा अंशदाताओं से राजस्व 
प्राप्त करना अधिक सरल है। इसका दूसरा लाभ निसंदेह 83] के परिणाम की 
अधिक सुनिश्चित सीमा है (सी. 3339) | 

अतः भूमि काश्तकारी की प्रथा इस प्रकार स्थापित हुई- जब ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी की राजस्व वसूली का अधिकार 
हासिल किया तो उन्होंने यह पाया कि मुसलमान शासन के अधीन राजस्व 
अधिकारियों (सूबेदारों) की मध्यस्थता से भू-राजस्व एकत्रित किया जाता है जिनका 
जिले की विभिन्‍न पद्धतियों के आधार पर राजस्व कभी कम व कभी अधिक होता 
था अथवा जैसे विभिन्‍न ओहदेदारों तथा जमींदारों और तालुकदारों जो राजस्व 
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, को खजाने में एक ही बार जमा करते थे, और इसके लिए वे जिलों का 
अधिकांशत: प्रबंध करते पाए गए थे और बदले में उनका उत्तरदायित्व सरकार 
को एक निश्चित धनराशि वार्षिक तौर पर अदा करनी होती थी। उनमें से बहुतों 
ने इस शर्त के अधीन अपने जिलों अथवा सम्पत्तियों को पुश्तैनी बना लिया था-' 
(2 सी.एफ. 83] सी. 3]4, 35, 325)। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर 
आधिपत्य होने से राजस्व एकत्र करने वाले विभिन्‍न प्रकार के कर्मचारियों को बहुत 
अपमान सहने पड़े | व्यापार का ब्यौरा इतना विस्तृत था कि इससे लार्ड कार्नवालिस 
तथा तत्कालीन सरकार सहम गई तथा छोटे काश्तकारों तथा छोटे किसानों के 
संरक्षण क॑ लिए कोई उपाय नहीं ढूंढा गया, सिवाए इसके कि भू-स्वामियों की 
श्रेणियां बनाई गई जिनसे अत्यधिक लाभ॑ अपेक्षित था| इसका मुख्यतः आधघोर यह -. 
था कि उन जमींदारों को जिन्हें जमीन से स्थान लगाव थां, उनको वह भूमि सौंपी 
जाए जिससे कि छोटे किसानों की समृद्धि में वे दिलचस्पी लें। जिस प्रकार कि 
इंग्लैंड के ज॑मींदार अपने काश्तकारों की समृद्धि के बारे में सोचते हैं। इससे दो 
. लाभ सोचे गए। पहला, देश में भूमि की जागीरदारी उत्पन्न हुई तथा इससे भी 
अधिक छोटे काश्तकारों व किसानों के हितों को जमींदारों की पैतृक भावनाओं 
से सुरक्षा प्रदान करना संभव हुआ (] सी.एफ. 83] सी. 336) | 


संपूर्ण कृषक जनसंख्या की सुरक्षा एवं उत्तम्‌ उद्देश्य की दृष्टि से [793 में 
जमींदारों को चाहे वे खेतिहर हों या जिले के संबंधित अधिकारी, वंशानुगत हों. 
या विशेष नियुक्ति द्वारा, भू सम्पत्ति का. उन्हें स्वामी लगभग उसी तरह बनाया 
गया जिस तरह इंग्लैंड में साधारण शुल्क देकर भू-मालिक होते थे। जो राशि 
जमींदार परंपरागत रूप में दे दिया करते थे उसे "गत वर्षों के निरीक्षण से तय 
कर सदा के लिए कर निश्चित कर लिया गया। एक .प्रतिबंध बनाया गया कि 
भूराजस्व की यह राशि उस से कभी भी बढ़ाकर वसूल न की जाए। इस प्रकार .: 
की जमींदारी अथवा भूमि व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त (परमानेंट सैटिलमेंट) के नाम 
से जानी जाती है -- (2. सी. एफ. 83। सी. 35, 36, 336, 32]5, 832 
आर.सी. पृष्ठ 2])। द 
. ग्राम मालगुंजारी पद्धति 

ग्राम समुदाय व्यवस्था मुख्यतया उत्तर भारत में पाई जाती थीं और अब भी 
विद्यमान है। भू-स्वामित्व अधिकार संपूर्ण ग्रामवासी समुदाय को प्राप्त हैं। .ग्रांव का 
प्रशासन ग्रामीण जनता द्वारा चुने गए मुखिया को सौंपा गया है जो उन्हीं के 
द्वारा हटाया जा सकता है। इस पद्धति के अधीन कभी-कभी. भूमि उसी गांव के 
निवासियों को आध-बटांई पर दे दी जाती है और कभी पड़ोसी ग्रामवासियों को 
यद्यपि भूमि का कुछ भाग और उसका कूृछ अधिकार गांव के विभिन्‍न कारीगरों 


[6 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
है. 


व शिल्पकारों जैसे विद्यालयाध्यापक, धोबी, नाई, बढ़ई, लोहार, चौकीदार, गांव के 
मुनीम आदि को दिया जाता है और प्रत्येक समुदाय के लोग इससे प्राप्त होने 
वाले काम का कुछ भाग गांव के स्वीकृत खर्च तथा अतिथि सत्कार के लिए रखते 
हैं | सी.एफ. 830, एल, 398, 399, 405, 406, 529) | ये ग्रामीण समुदाय लघु 
गणतंत्र सदृश्य हैं और कृषि आय से अपना गुजारा करते हैं और विदेशी संबंधों 
में लगभग स्वतंत्र होते हैं। एक के बाद दूसरे राजवंशों का पतन और इसी क्रम 
में राज्य क्रातियां होती गयीं। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज क्रमशः 
मालिक बने लेकिन ग्रामीण समुदाय वहीं का वहीं रहा और विपत्ति के समय शस्त्र 
उठाकर अपनी सुरक्षा करता रहा है; (2 सी.एफ. 832 कॉमन्स रिव्यू कमेटी पृ. 
29)। गांव के उत्पाद का सरकार को दिये जाने वाले अंश को बताना कठिन 
है। किसी भी भूस्वामी की यथार्थ सम्पत्ति के बारे में संबंधित विभागों को बहुत 
कम जानकारी होती थी। यह गांव की इच्छा या रुचि के बिना सरकार उनकी 
सम्पत्ति के बारे में जांच और इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती थी |- इसलिए 
अगर भाईचारे से कोई अपने ही हिरसे की मालगुजारी देने में असफल रहता है 
तो इस मामले का निपटारा स्वतंत्र रूप से ग्रामीणों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता 
है और वे ही उसका भुगतान करते है लेकिन ये सब उनके लिए संरक्षित निजी 
प्रबंध हैं। मुकदम को सरकार की ओर से इस निर्धारण को लागू करने का कोई 
अधिकार नहीं है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि का भुगतान करना 
है इसका निर्धारण करना उनका अतिरिक्‍त मामला है। सरकार का हस्तक्षेप इसमें 
अवांछनीय है। ग्रामवासियों द्वारा की जाने वाली अदायगी का निर्धारण करना उनका 
पारस्परिक मामला है। जिसका निर्णय ग्राम की सम्पन्नता के आधार पर किया 
जाता है। उस कर में यह भी देखा जाता है कि अब तक कितनी अदायगी हो 
चुकी है और कितनी अदायगी अभी करनी है और कितनी की जा सकती है। 
यह सब गांव की भूमि की स्थिति पर निर्भर करता है। (3 सी.एफ. 830 एल. 
40, 402, 404, 528, 583, 585) | 

प्रत्येक गांव की कृषि भूमि के पूरे लेखे जोखे के बार में सरकार द्वारा सर्वेक्षण 
कराया गया है। अधिकारियों की उपस्थिति में न केवल उनके विभागीय कर्मचारियों 
बल्कि संपूर्ण इच्छुक ग्रामीण समुदाय (र्यत) एवं आमंत्रित पड़ोसी ग्रामवासियों की 
सहायता से खेतों का निरीक्षण कराया गया है। गांव की सीमाएं ठीक से दर्ज 
की गईं और गांव क्री भूमि, कृषि उत्पादन, आवासों, फलदार वृक्षों और पुत्रों का 
ब्यौरा रखा जाता है। [ सी. एफ. 83] सी. 3492) | 





शा. रैयतवारी प्रथा 


तीसरी तरह के मालगुजारी निर्धारण को रैयतवारी प्रथा कहते हैं। इसके 
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अनुसार देश की संपूर्ण भूमि पर अधिकतम लगान लगाया जाता है (2 सी.एफ. 
83] सी. 45, 65)। प्रत्येक किसान की कृषि-भूमि पर जो लगान लगाया जाता 
है वह यथासंभव स्थाई होता है। लगान की यह राशि प्रतिवर्ष कृषि उपज के 
अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। इस प्रथा का दूसरा मुख्य सिद्धांत सभी रैयतवारों 
या खेतिहरों जो अब प्रत्येक गाव में मौजूद हैं के अधिकारों को सुरक्षित रखना 
है। उनके अधिकारों का उल्लंघन और अतिक्रमण रोकना है 3 सी.एफ. 83] 
सी, 556)। इस तरह रैयतवारी प्रद्धति में रैयतों को उनके हितों की पूरी 
जानकारी होती है जो जमींदारी पद्धति में नहीं है। जमींदारी पद्धति में तो प्रस्ताव 
ही किया जाता है जैसे देश की संपूर्ण भूमि पर लगान का निर्धारण कर दिया 
जाए लेकिन उस पर कभी कार्यवाही नहीं होती, किंतु लगान का निर्धारण भूमि 
पर कर दिया जाता है। इस पद्धति से सभी वर्गों के बड़े व छोटे भू-स्वामियों 
की सम्पत्ति का आदर किया जाता है और जायदाद के प्रत्येक हिस्से की पैमायश 
की जाती है और लगान का निर्धारण किया जाता है और इस तरह भू-सम्पत्ति 
के हस्तांतरण में मदद मिलती है। भू-सम्पत्ति का जब बाजार भाव आंका ज़ाता 
है तो प्रथम प्रश्न यह उठता है कि भूमि की सार्वजनिक मांग के अनुसार उसका 
मूल्य कितना है (4 सी.एफ, 83] सी. 4565, 4567, 4568)। रैयतवारी प्रथा 
प्रत्येक अवस्था या स्थिति में लागू होती है जहां उसके अनुसार भू-स्वामी किसानों 
के साथ इकरारनामा करते हैं। चाहे भूमि का क्षेत्रफल छोटा है अथवा बड़ा। यह 
समझौता समान रूप से लागू किया जा सकता है। खेत का यह -मालिक सीधे 
सरकार से समझौता कर उस पर खेती करना आरंभ कर सकता है और वह 
यह भी जानता है कि एक निश्चित राशि से अधिक की अदायगी भूमि का मूल्य, 
मिट्टी के किस्म, जनसंख्या, स्थान और अन्य स्थितियों के आधार पर बदलती 
रहती है। लेकिन यथेष्ट रूप से भूमि की दशा सुधारने पर अधिक लगान भी 
. निर्धारित. किया जा सकता है तथापि उत्तम भूमि के लिए लगान की एक अधिकतम 
सीमा है जिससे लगान बढ़ने पर उसके सभी उत्पाद का लाभ भू-स्वामी को जाता 
है। गंभीर विषपदा के समय इसमें छूट है ( सी. एफ. 832 सी. आर. पी. 20) | 
जमींदारी पद्धति की तुलना में रैयतवारी प्रथा का दूसरा लाभ यह है कि लोगों 
को स्वतंत्र रूप से भूमि के मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वे केवल नाम 
मात्र के मालिक नहीं होते हैं और इससे बहुत लोगों को लाभ पहुंचा है लेकिन 
जमींदारी पंद्धति में बहुत कमे-लोगों को लाभ होता है। जबकि रैयतवारी प्रथा 
में भी कछ विचारणीय अवस्था तक पूंजी संचय की प्रवृत्ति होती है (2 सी. एफ.. 
83] सी. 4577, 4578, 4579) | 
ईस्ट इंडिया कपनी के शासनकाल में भारते में मालगुजारी प्रथा ऐसी होती 
थी| जो अब भी विद्यमान है। इस प्रथा का आलोचनात्मक विश्लेषण हम आगे 


8 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


करेंगे | 


राजस्व प्राप्ति का दूसरा महत्त्वपूर्ण शीर्ष अफीम राजस्व है। मालगमुजारी राजस्व 
के बाद सर्वाधिक राजस्व अफीम की खेतती पर लगने वाले लगान से मिलता हे 
जो दो भिन्‍न प्रकार से लगाया जाता है: 

[) “सरकार द्वारा बंगाल में अफीम की खेती और उसकी बिक्री की 
विशिष्ट पद्धति द्वारा 

2) “मालवा के राज्यों में की जाने वाली अफीम की खेती और बंबई 
से जहाजों द्वारा भेजी जाने वाली अफीम पर बंबई में लगाए गए अत्यधिक 
निर्यात शुल्क द्वारा” 

[799 के अधिनियम छ: की धारा 3 द्वारा बंगाल में और 803 के अधिनियम 
4 की धारा 2 के द्वारा उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में पोस्त की खेती पर प्रतिबंध लगा 
था। 

“सरकार द्वारा रैयतों के साथ कुछ चुने हुए जिलों में भूमि के कुछ भाग 
में सफेद पोस्त बोने के वार्षिक अनुबंध किए गए। आर्थिक पेशगी की पद्दति के 
अंतर्गत पोस्त के उत्पाद को अफीम के रूप में सरकार को एक निश्चित दर 
पर बेचा जाता था। बंगाल के अफीम की एकाधिकार खेती से 856 में कुल 
2,767,36 की आय हुई” 

अफीम के पारगमन से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक अपना खूबसूरत छोटा 
सा इतिहास है। 83। से पहले ब्रिटिश अफीम पर पूर्ण एकाघिकार बनाए रखने 
के लिए देशी रियासतों से रेजीडेंट के माध्यम से अफीम खरीदा करते थे और 
इसे बंबई और कलकत्ता में भेजते थे। लेकिन पुर्तगाली उपनिवेश में इसकी अधिक 
तस्करी को रोकने के लिए एकाधिकार नीति त्याग दी गई और इसके बदले दरों 
के मार्ग पर विशेष दर से परिवहन कर लगा कर बंबई तक की परिवहन लागत 
को पूरा किया गया। परिवहन कर सर्वप्रथम 40 पौंड वजन की प्रत्येक पेटी पर 
।75 रु. निश्चित किया गया। इस प्रक्रिया से आय में कमी थमी। 

सिंध पर विजय से पुर्तगाली क्षेत्र में अफीम की तस्करी के अतिरिक्त मार्ग 
भी बंद हो गए। फलस्वरूप यह ठीक ही आशा की गई कि ऊचे परिवहन कर 
से अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि व्यापार की दिशा बदलना असंभव था। इसलिए 
अक्तूबर 843 में यह दर बढ़ाकर 200 रु. प्रति पेटी की गई तथा ।845 में 300 
रु, प्रति पेटी और 847 में 400 रु. प्रति पेटी कर दी गई। 


[५ नमक कर 
भारत में नमक विभिन्‍्म प्रकार से तैयार किया जाता है और देश के विभिन्‍न 
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भागों में इस पर अलग-अलग प्रकार से कर लगाया जाता है। 

यह या तो समुद्र के जल को उबालकर तैयार किया जाता है जैसे बंगाल 
में या सूर्य के वाष्पीकरण से जैसे बंबई और मद्रास में या प्राकृतिक संसाधनों 
जेसे नमक की खानों से पंजाब में और नमक की झील से राजपूताना में। 

बंगाल में कंपनी का नमक पर एकाधिकार था। यह स्वदेशी लोगों द्वारा बनाया 
जाता था जिन्होंने संपूर्ण नगक को एक निश्चित न्यूनतम मूल्य पर सरकार को 
देने को ठेका कर रखा था। सरकार तब इस नमक को छ: विभिन्‍न ऐणजेंसियों 
हिजेली, तामलुक, चिटगांव, हिराकेन, कटक, बालासार और खोरदाह से उस मूल्य 
पर बेचती थी जो आयातित "नमक पर लगने वाले शुल्क तथा वास्तविक लागत 


को मिला कर बनता था। इसके परिणाम स्वरूप “इसका औसत उपभोक्ता फूटकर 
- मूल्य” एकपैनी प्रति पौंड था। 4, 


आयात शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क की पद्धति के अंतर्गत कलकत्ता कत्ता में निजी 
. तौर पर नमक के उत्पादन की अनुमति थी। 


लेकिन 836 में हाउस आफ कॉमन्स की अवर समिति की सिफारिश के 
आधार पर निश्चित मूल्य "पद्धति आरंभ की गई, और खुले गोदामों पर पहले की 
सामायिक बिक्री के बजाए नियमित बिक्री की जाने लगी। 


मद्रास में नमक सरकार की ओर से बनाया जाता था और आंतरिक ख़पत 
के लिए बेचा जाता था। विदेशी आयातित नमक पर शुल्क के 3 रुपया प्रति पौंड 
से घटाकर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर कर दिया गया। 

बंबई में आयात शुल्क के' बराबर उत्त्पाद शुल्क के आधार पर व्यक्तिगत तौर 
पर नमक का उत्पादन किया जाता था। पंजाब की नमक की खानें सरकार द्वारा 
चलाई जाती थी और नमक उसी स्थान पर बेचा जाता था।.. 

उत्तर-पश्चिम प्रांत में नमक की आपूर्ति बंगाल के निचले प्रांतों, राजपूताना 
की सांभर झील और पश्चिमी भारत के भागों से जाती थी। इन सभी से उत्तर 
पश्चिम प्रांतों में ले जाने वाले नमक पर शुल्क इस प्रकार लगाया जाता था ताकि 
यहां का मूल्य समान हो | द 


चुंगी (सीमा शुल्क) 


प्रत्येक नगर और सड़क मार्ग पर असंख्य परिवहन या अंतर्देशीय कर, मार्ग-कर 
के रूप में लगाए जाते थे। लेकिन इन मार्ग-करों को बंगाल में ।836 के अधिनियम 
!4 द्वारा, बंबई में ।838 के अधिनियम 4, एवं मद्रास में 844 के अधिनियम 
6 द्वारा समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक समान सीमा शुल्क 
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पद्धति स्थापित की गई। अंतर्देशीय परिवहन करों के दुष्प्रभावों का बाद में वर्णन 
किया जाएगा। 


सीमा-शुल्क राजस्व के दो स्रोत रह गए : 


[. निर्यात और आयात पर समुद्री सीमा कर, नमक और नील के निर्यात 
पर समुद्रीय सीमा शुल्क लगाया गया। 


2, स्थल सीमा शुल्क, मुख्यतया स्वदेशी और ब्रिटिश भारत की सीमाओं के 
पार जाने ले जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। 


9), नमक और अफीम पर एकाधिकार जमाने के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी 
ने तंबाकू पर भी एकाघिकार कर लिया जो राजस्व प्राप्ति का एक दूसरा साधन 
बन गए। 


शा. स्प्रिट और शराब की एकाधिकार बिक्री से आबकारी या राजस्व प्राप्त 
होता था। अधिकतम बोली लगाने वालों को लाइसेंस बेचे जाते थे जिन्हें मनमर्जी 
के मूल्य पर, बेचने का ठेका दिया गया था। कार्य करने के समय और दुकान 
के स्थान को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। 

शा. ठेलों, बैल-घोड़ा-गाड़ियों, बध्धचियों आदि पर पहिया-कर वसूल किया 
जाता था। 

[४., अवर्गीकत करों को “सेयर शुल्क” कहा जाता था। देश के विभिन्‍न भागों 
में अलग-अलग प्रकार के कर लगे थे। कभी-कभी स्वदेशी राजस्व अधिकारियों 
द्वारा अनियमित रूप से की गई वसूली को इसमें शामिल किया जाता था। मद्रास 
में परिवहन कर और बंगाल में तीर्थयात्रा कर इसमें सम्मिलित थें। दक्षिण में “यह 
राजस्व साधन” दो मुख्य शीर्षों में विभकत था, पहला, जिससे दुकानों, व्यापारों 
आदि पर कर लगा था, “मोहतुरफा” के नाम से पुकारा जाता था और दूसरा 
बलूता, जो ग्रामीण दस्तकारों द्वारा खेतिहरों से प्राप्त की गई “फीस” पर और 
उनकी इनामी (किराया मुक्त) भूमि जब वे इसे रखते थे, पर कर के रूप में लगाया 
जाता था। एक बार, खोटे सिक्‍कों पर कुछ प्रतिशत कर भी “सेयर शुल्क” शीर्ष 
से सम्मिलित किया गया। 

&, न्यायिक प्रभार वसूल करने की दृष्टि से विभिन्‍न मामलों में अलग-अलग 
मूल्य की टिकट (स्टाम्प) लगाने के रूप में न्यायिक शुल्क वसूल या जाता 
था। टिकटों का मूल्य वाद के मूल्य के अनुसार होता था जैसे- 

6 रु. तक के मुकदमे (वाद) ह टिकट का मूल्य | रु. 


6 रु, से 32 रु, तक 2रु, 


[+» 
| मु 
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32 रु, से 64 रु. तक ८ 4 रु, 

64 रु. से 50 रु. तक . द 8 रु. 
. 50 रु. से 300 रु. तक क्‍ द [6 रू 
. 300 रु. से 800 रु. तक । 32 रु, 
800 रु. से ,600 रु. तक ्ि 50 रु. 
,600 रु. से 3,000 रु, तक | क्‍ 04 
5,000 रु. से 0,000 रु. तक . 250 रू. 
0,000 रु, से 25,000 रु, तक . 500 रु. 
25,000 रु. से 50,000 रु. तक. क्‍ ..., 750 रू. 
50,000 रु. से [,00,000 रु. तक क्‍ 8,000 रु, 
,00,000 रु. से अधिकः पर । 2,000 रु. 





इसके अतिरिक्त प्रदर्शित लिखित पत्र; सम्मन, उत्तर, प्रत्युत्तरवादी का प्रतिवादी 
को उत्तर, पूरक अदालती बहस, वकीलों की अदालती बहस का प्रमाण-पत्र (सनद) 
सभी पर टिकटों की आवश्यकता होती है। ये टिकटें अदालत की अवस्था के 
अनुरूप बदलती हैं। 

हा. टिकट (स्टाम्प)/ शुल्क पहली बार बंगाल में ]797 में शुरू किया गया 
जो सभी लिखित दस्तावेजों, जैसे ठेके, विलेखों, हस्तान्तरण पत्रों, पट्टों, मुख्तारनामों 
बीमा पालिसियों “वचन पत्रों, रसीदों, जमानतनामों और सामान्य कानूनी कार्यवाही , 
पर लगाया जाता था। (25 रु, से कम के विनिमय पत्रों एवं 50 रु, से कम की 
रसीदों पर इनकी छूट थी)।  .&. । 

मद्रास में स्टाम्प पेपर व्यवस्था सर्वप्रथम 808 में मुख्यतया कानूनी कार्यवाही 
के लिए आंरभ की गयी और [86 में अनुबंध पत्र, विलेख, पट॒टे, बंधक पत्र, 
विनिमय पत्र एवं रसीदें इसके अंतर्गत लायी गयी थीं। ह ' 

बंबई में यह कर सर्वप्रथम 85 में आरंभ किया गया। स्टाम्प वित्तरण की 
अंग्रेजी विधि भारत में अपनाई गयीं थी। 


टिकट विक्रेता टिकट जिलाधीश से प्राप्त करते हैं। टिकट विक्रेता टिकटों 
के लिए जमानत देते हैं और टिकटें जरूरतमंद लोगों को बेचकर बिक्री पर कुछ 
प्रतिशत प्राप्त करते हैं । : 


अत, टकसाल राणस्वः सिक्के की ढलाई पर 2 प्रतिशत की दर से सिक्का 
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ढलाई मुनाफा के रूप में टकसाल राजस्व प्राप्त किया जाता था। 

अत जहाज रानी राजस्वः कलकत्ता, मद्रास और बंबई के प्रतिष्ठानों के साधन 
रख-रखाव के लिए पोतत और लंगर शुल्क के रूप में जहाजरानी राजस्व प्राप्त 
किया जाता था। 





हाए. समझौते के अंतर्गत देशी राज्यों से लगभग 5 लाख पौंड की आर्थिक 
सहायता प्राप्त होती थी। 

ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के ये चौदह स्रोत थे जिनमें 
से कई आज भी लागू हैं। (अंग्रेजी खंड में त्रुटि से तेरह स्रोत मुद्रित हैं - संपा) 
॥॥॥| 


विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व और उसके प्रतिशत के अनुपात का 
विवरण इस प्रकार है- । 


भूमि करः इसकी प्राप्ति और ब्रिटिश भारत के कुल रोजस्व का अनुपात : 





अपधि भूमि कर राजस्व से 
स्‍ औसत वार्षिक भूमि कर का अनुपात 

क्‍ राजस्व (प्रतिशत) 

] 2 ४ 
]792-93 से 796-97 4,068,000 « 50,33 
797-98 से 80-02 4,.26,000 42.02 
802-03 से 806-07 4,582,000 3,99 
807-08 से 8-42 5,078,000 3.68 
482-3 से 86-7 9,08,000 99५ 35 
।87-।8 से 82-22 83,263, 000 66.7 
[822-23 से 826-27 3, 567,000 | 6.83 
]827-28 से 83-32. 3,02,000 60,90 
832-33 से 836-37 | ,942,000 57.00 
837-38 से .84-42.. 42,380,000 ५५08 «हु 
842-43 से 846-47._ 3,432,000 : . कक्ाकड-: 
847-48 से 85-52.._4,947,000 56.06 
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]852-53 से 855-५6 
[792-93 से 855-५6 


6, 6 3 , 0(0() 55.40 
0, 349 , (000 34.07 


अफीम राजस्व: इसकी प्राप्ति और ब्रिटिश भारत के कुल राजस्व का अनुपात 


वार्षिक राजस्व इसका अनुपात 
(प्रतिशत) 
| 2 ३ 

]792-93 से [796-97 264, 000 ३3.27 
]797-98 से 88-82 3]2,000 3.]8 
802-03 से 806-07 579,000 4.04 
804-08 से 8-2 767,000 4.79 
82-]3 से 86-7 958,000 5.56 : 
8]7-8 से 82-22 ,090,000 5.44 
]822-23 से 826-27 ,64, 000 7.47 
827-28 से 83-32 ,747, 000 8.]2 
832-33 से 836-30 ,677,000 8.00 
]837-38 से 84-42 ,547,000 7.38 
[842-43 से 846-47 2,965, 000 [0335 
847-48 से 85-52 3,840,000 4.50 
852-53 से 855-56 4,943, 000 86.9] 
792-93 से 855-56 ,667,000 8.7] 





नमक करः इसकी प्राप्ति और ब्रिटिश भारत के राजस्व का अनुपात 








अवधि औसत कूल राजस्व से 
वार्षिक राजस्व इसका अनुपात 
(प्रतिशत) 
रे _._[_|..._.[ 2 ख_ 2 3 
792-93 से ]796-97 ,207, 000 | ]4.93 
]797-98 से 80-02 ,88, 000 .. . 9 7) 
802-03 से 806-07 ,589,000 हे ]].09 


807-08 से 8-2 ,785 ,000 8.4 
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] बी ३ 
|82-]3 से 86-7 ,882 000. क्‍ ]0.92 
8]7-]8 से 82-22 2,256,000 ]].25 
822-23 से 826-27 2,603 ,000 8.87 
827-28 से 83-32 2,590, 000 8 
832-33 से 836-37 2,036,000 9.72 
[837-38 से 84-42 2,593 ,000 ]2.37 
[842-43 से 846-47 2,798, 000 ].65 
847-48 से 854-52 2,438 , 000 9.4 
[852-53 से 855-५6 2,677, 000 9,]7 
[792-93 से 855-56 2, [8, 000 .07 
सीया-शुल्क राजस्वः इसकी प्राप्ति और ब्रिटिश राजस्व का अनुपात 
अवधि . अवधि... औसत... कूल राजस्व से... राजस्व से 


वार्षिक राजस्व इसका अनुपात 


(प्रतिशत) 

] है ३ 
]792-93 से 796-97 |92 ,000 ४१ आप 
[797-98 से 88-82 304, 000 3.|0 
802-03 से 806-07 96,000 4.5 
807-08 से 8-2 807,000 5.04 
[8]2-]3 से 86-7 , [59,000 6.60 
88[7-8 से 82-22 [,667,000 8.३2 
[822-23 से 826-27 |,683 , 0()0) 7.58 
827-28 से 83-32 | 747,000 8.]2 
।832.-33 से 836-37 ,5006,000 7.9 
837-38 से 84-42 ],48,000 6.76 

8842-43 से 846-47 ।,449 000 0.0 


[2 
५] 
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ः आओ आम मा 
847-48 से 485-52 ,439,000 ' 5.40 
852-53 से 855-56 [,6,000 8 
[792-93 से 855-56 ,890,000 6.22 


विविध राजस्वः इसकी प्राप्ति और ब्रिटिश भारत के कुल राजस्व का अनुपात 


अवधि ' . औसत कुल राजस्व से 
वार्षिक राजस्व इसका अनुपात 
द (प्रतिशत) 
792-93 से 796-97 35,000 28.64 
797-98 से 480-02 3,809,000 38.79 
802-03 से 806-07 56,857,000 47.87 
807-08 से 4884-स्‍2..._ 7,452,000 46.49 

_ 8]2-3 से 86-7 3,990, 000 23.6 
।8]7-8 से 82-22 ,392, 000 6.94 
8822-23 से .826-27 ,986,000 9,05 
827-28 से 83-32 ,789, 000 8.३] 
832-33 से '836-37 3,059,000 [4.60 
।837-38 से 84.42 ,434, 000 6, 84: 

. 842-43 से 846-47 ,636, 000 6.80 
।847-48 से 85-52. ,97,000. 7.40 
8852-53 से 855-56 ,575,000 ५.39 
[792-93 से 855-56 3,043,000 5.90 





राजस्व प्राप्ति के स्रोत और प्रत्येक से प्राप्त धन और संपूर्ण राजस्व से इनका 
अनुपात का यह विवरण था। 


परिव्यय के प्रमुख शीर्ष निम्नलिखित हैं 
. राजस्व की वसूली पर होने वाला व्यय | 


2 सेना एवं नौसेना पर व्यय | क्‍ ' 


20 
कह 
व 
[न 
हम 


6, 


95 
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असैनिक, न्यायिक और पुलिस पर व्यय | 


लोक निर्माण कार्यो पर व्यय। 


भारत में ऋण पत्रों पर ब्याज | 


,, समझौतों तथा उनके अनुबंधों के अंतर्गत देशी राजाओं को भत्ते एवं उनके 
कार्यक्रमों पर व्यय | 


गृह 


क. गृह ऋण पत्रों पर ब्याज| 
ख. ईस्ट इंडिया भंडार के मालिकों को लाभांश | 


ग. महारानी की सेना और स्थापना पर व्यय | 


(आंतरिक) व्यय, जिसमें निम्न मदें शामिल थीं- 


घ. ईस्ट इंडिया हाउस एवं नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का खर्च | 


व्यय का कालक़मानुसार तालिकाबद्ध विवरण कुछ महत्त्व का हो सकता है। 
सन्‌ 4800 से 857 की अवधि का चयन कर हम प्रत्येक दस वर्ष की अवधि 


को प्रतिनिधि वर्ष मान कर और उस वर्ष विशेष राजस्व प्राप्ति 





पर हुए व्यय के 





प्रतिशत के अनुपात को अंकित कर सकते हैं जो इस प्रकार है 
वर्ष शुद्ध परिव्यय सैनिक ऋण का असैनिक न्यायिक प्रातीय. भवन एव 
राजस्व ब्यय. व्याज व्‌ व्यय पुलिस किलेददी 
राजनैतिक व्यय 
पौंड पौंड ९७ %% १ ९ 0 ०५ 
स्टर्लिंग स्टर्लिंग 
809.40 4,238,000 ,076,000. 58,877 8,.080. 7.22] 7.52 .93! | .639 
89-20. 3,06,000 2,934,000 64,290 2,805... 8,900 6.0800. 2.093. [,756 
820.30 4+,200,000 ॥3,07,000. 53,754 2,824 . 9.275 7.]07 4.53५5 . 2.000 
830.40 3,742,000 [3,004,000 . $7,724 9.756 82.296 >.5925.  2.96८ | .+?28 
840-50 49,50,000 6,404,000. 5,662 0.5]2.. 8,902 700. 2.062 665 
857 33 303,000 28,079,000. 45,595. 7.9 9.62 9.38 कम न 
लोक निर्माण 


प्रोफेसर एडम्स के अनुसार एक देश की वित्त व्यवस्था उसके विकासात्मक 
व्यय के दृष्टिकोण से आंकी जाती है और एक देश के विकासात््मक व्यय में लोक 
निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मानदंड को अपनाते हुए हम ईस्ट इंडिया 
कंपनी की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था को दोषी ठहराने के लिए विवश हो जाते हैं। 
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853 से पूर्व प्रशासन युद्ध संचालन में व्यस्त था अत: यह न केवल लोक 
निर्माण कार्यों के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित कर सका, बल्कि पुरानी 
योजनाएं भी तेजी से क्षीण होने लगी। 

डा. स्प्रे अपनी पुस्तक “मा्डर्न इंडिया” (837) में कहते हैं “कंवल स्वतंत्र 
देशी राजाओं और राजकूमारों के राज्य क्षेत्रों में ही बड़े और लाभदायक निर्माण 
ही सुरक्षित पाये गये और उनका रखरखाव होता था हमारे राज्य क्षेत्रों में नहरें, 
पुल, जलाशय, कुए, कुंज (बाग) जिनका हमारे पूर्वजों के राजकोष से निर्माण संभव 
हुआ था वे अब बहुत तीब्र गति से नष्ट हो रहे हैं।' 

भारत में लोक निर्माण का वर्णन करते हुए श्री जॉन ब्राइट ने कहा-“यदि 
भारत के निवासियों के लिए लोक निर्माण कार्यों के संबंध में कोई बात कहूं तो 
मैं तथ्यतः यह कह सकता हूं कि पूरे भारत की सड़कों, यात्रा योग्य सड़कों की 
तुलना में एक अकेले अंग्रेजी देश में कहीं ज्यादा सड़के हैं, मैं यह भी कहूंगा 
कि अकेले मानचेस्टर शहर में निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति पर ही इतनी 
अधिक धनराशि व्यय की गई हैं जोकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 4 वर्षों -- 
834 से 848 में खर्च की गई राशि से अधिक है। यह संपूर्ण कार्य उनके 
निवासियों के लिए सार्वजनिक रूप में किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि भारत 
सरकार का मुख्य कार्य कलाप विजय प्राप्त करने और विजित क्षेत्रों को अपने 
राज्य मे मिलाने का रहा है। 

भारत की सभी प्रेसीडेंसियों के लिए लोक निर्माण विभाग में एकरूपता बनाने 
से पूर्व प्रशासन के इस महत्त्वपूर्ण विभाग को विभिन्‍न तरीकों से चलाया गया। 

बंबई में इसे अधीनस्थ विभाग के रूप में मिलिट्री बोर्ड द्वारा चलाया गया: 
सड़कों एवं टैंकों के अधीक्षक को मिलिट्री बोर्ड से बाहर रखा गया। 

बंगाल में मिलिट्री बोर्ड का पूर्ण नियंत्रण था। मद्रास में इस विभाग का प्रशासन 
तिहरा था, जो इस प्रकार था: 

], राजस्व बोर्ड का लोक निर्माण विभाग । 

2, सड़क अधीक्षक | 


कह लक | ह 
लार्ड डलहौजी ने इस प्रशासन व्यवस्था में एक समानता लाकर परिवर्तन कर 
दिया जिन्होंने लोक निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों के लिए राज्य के अलंग 
विभाग का सृजन किया। 
हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन निष्पादित किये गये लोक निर्माण कार्यों 
की संक्षिप्त रूप में समीक्षा करेंगे | 
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[. नहरें 

गंगा नहर- 449%2 मील | 

पूर्व तथा पश्चिम यमुना नहर-पश्चिमी यमुना नहर का 445 मील लंबा भाग 
पूरा किया गया। 


पंजाब की नहरें - पंजाब में बारी दोआब नहर का 425 मील लंबा भाग मई 
[856 को पूरा कर दिया गया। मद्रास सिंचाई कार्य- कावेरी, गोदावरी त्था कृष्णा 
नदियों पर टैंक, जलाशय, बांध बनाये गये । 


2. ट्रकों के लिए सड़कें मील लागत 
कलकक्ता से पेशावर तक ,423 ,423 , 000 
कलककत्ता से बंबई तक ,002 00,000 
मद्रास से बंगलौर तक 200 37 व कु 
बंबई से आगरा तक 734 243,676 
रंगून से प्रोम तक 200 60,000 

३3. रेलवे लाइनें 
कलकत्ता से बर्दवान तक ]20 
बंबई से वास्सिंद तक 50 
बंबई से कोम्पी तक 0 
मद्रास से वेलूर तक 8] 


4... इलैक्ट्रिक टैलीग्राफ 
कलकत्ता से पेशावर तक सभी की लंबाई लगभग 4000 मील 

आगरा से बबई तक 

बंबई से मद्रास तक 
श्री हैंडरिकस कहते हैं: “क्षेत्र तथा जनसंख्या की लुलना में इन कार्यो का 
विस्तार या तो इतना अधिक अथवा नियमित रूप से नहीं हो सका जितना अपेक्षित 
था। यदि हम पूर्ण रूप से सैनिक महत्त्व कार्यों को इसमें से निकाल दें तथा 
उन मदों पर विचार करें जो संचार तथा सिंचाई कार्यों के भूमि तथा जल मार्गों 
के अधीन आते हैं अथवा दूसरे शब्दों में - राजस्व की दृष्टि से लाभदायक लोक 
निर्माण कार्यों की समीक्षा करें तो हम पायेंगे कि हाल ही के वर्षों में एक वर्ष 
में कुल डेढ़ लाख पौंड खर्च हुए। यदि हम अत्यावश्यक उत्पादक कार्यों जैसे 
जलमार्ग का निर्माण, सिंचाई कार्यों को लें तो हम पाते हैं कि वर्ष 853-54 
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में 738,05 तथा 854-55 में ५43,333 से अधिक इनका विस्तार नहीं हुआ। 

"राजस्व की स्थिति अति तींत्र तथा गहन लागत पर रोक लगाते हुए और 
जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए यह बहुत महत्त्वहीन नहीं जबकि 837,000 वर्ग 
मील में फैले ब्रिटिश भारतीय-राजक्षेत्र तथा इसके 32,000,000 प्राणियों की बात्त 
आती है। इसमें एक कठिनाई सामने आती है। यह कठिनाई स्पष्ट है जिसका 
निराकरण किया जा सकता है। ऐसे खर्च के उत्तम परिणाम व्यावहारिक, संक्षिप्त 
में यह कठिनाई न केवल स्पष्ट है बल्कि इस देश के औपनिवेशिक साम्राज्य की 
अन्य शाखाओं के इतिहास तथा नीति में भी यह स्पष्ट है। तथा ईस्ट इंडिया 
कंपनी अथवा अन्य देशों की व्यापारिक कंपनियों के इतिहास ने यह स्पष्ट कर _ 
दिया है कि सामान्य .नियम का कोई अपवाद नहीं है कि सावधानीपूर्वक चुनी गई 
कार्य की मदों पर किया खर्च प्रायः अपव्यय और निरुद्देश्य सिद्ध हो सकता है 
जबकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह ऐसा खेत है जिसकी फसल व्यय के 
निपुण आर्थिक पहलू का प्रमाण है।' 

राजस्व के प्रभाव (दबाव) हर 

अब हम जिस मुद्दे पर विचार करेंगे वह विषय से हटकर है, इसलिए नहीं 
कि हमारे क्षेत्र से बाहर है बल्कि इसलिए कि हमारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं 
हैं | सर्वप्रथम तो यह है कि हमारे पास जनसंख्या के सबंध में सही आंकड़े उपलब्ध 
नहीं हैं। उस समय जनगणना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तैथा जनसंख्या 
के आंकड़े केवल अनुमान पर ही आधारित होते थे और इतने अस्पष्ट होते थे 
कि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं होता था। 

ऐसे अध्ययन में दूसरी मुख्य बाधा यह थी कि प्रत्येक वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी 
की सीमाओं का अनेके मीलों में विस्तार हो जाता था तथा आश्चर्य की बात तो 
यह थी कि क्‍या राजस्व में वृद्धि, करों की दरों में वृद्धि के कारण अथवा क्षेत्र 
विस्तार के कारण होती थी। 
'. तीसरा कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखे-जोखे, बिल्कुल सही 
और त्रुटिरहित थे जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि सन्‌ 83 तक के लेखे 
व्यावसायिक खातों के साथ मिले थे और बाद में संसद द्वारा इन लेखों को अलग 
कर दिया गया तब से मुश्किल से ही सुबोध रहे। 





परिणामस्वरूप इन गंभीर बाधाओं से हमें अध्ययन के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को 
त्यागना पड़ा। यदि अलंग अलग विवरणों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस 
सबसे हमें राजस्व के प्रभाव पर पहले वाले प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी 
मिलेगी | केवल भूमि कर के बारे में श्री आर.सी. दत्त जो विषय के अद्वितीय विद्वान 
हैं, कहते हैं “ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया भूमि कर केवल अधिक ही नहीं 
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बल्कि इसमें जो बुरी बात है वह यह कि यह बहुत से प्रांतों में इसकी दर 
अनिश्चित तथा अलग-अलग थी। इंग्लैंड में भूमि कर पौंड पें एक शिलिंग से 
चार शिलिंग के बीच था अर्थात्‌ 798 के पूर्व सौ साल तक किराये के 5 से 
20 प्रतिशत के बीच था जबकि इसे विलियम पिट द्वारा चिरस्था३ एवं शोधनीय 
बनाया गया था, बंगाल में भूमि कर किराये का ५0 प्रतिशत निर्धारित किया गया 
था तथा उत्तर भारत में 7793 तथा 822 के बीच यह किराये का 80 प्रतिशत 
था। यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों का 
अनुसरण किया जो भारी मात्रा में भूमि कर वसूल किया करते थे। लेकिन इनमें 
अंतर केवल यह था कि जो मुस्लिम शासक जितना कर निर्धारित करते थ वे 
उतना वसूल नहीं कर पाते थे, लेकिन ब्रिटिश शासक कितना कर निर्धारित करते 
वे उसे कठोरता से वसूल भी करते थे। बंगाल के अंतिम मुस्लिम शासक ने अपने _ 
शासन के अंतिम वर्ष (764) के दौरान 87,553 पौंड भूमि कर वसूल किया। 
जबकि ब्रिटिश शासकों इसी प्रांत में 30 वर्षों में 2.680,000 पौंड भूमि कर वसूल 
किया। 802 में अवध के नवाब ने इलाहाबाद तथा उत्तर भारत के कुछ समृद्ध 
जिले ब्रिटिश सरकार को समर्पित कर दिये। ब्रिटिश शासकों द्वारा विजित किए 
गए इन जिलों से तीन वर्षों के दौरान कर ,682,306 पौंड भूमि कर क॑ रूप 
में वसूल किया। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली बार लगाया गया भूमि 
कर कल भूमि उत्पाद का आधा था। बंबई में 8[7 में मराठों से जीते गये क्षेत्र 
में विजय के वर्ष के दौरान लगाया गया भूगि राजस्व 800,000 पौंड था, ब्रिटिश 
शासन के कुछ ही दिनों में बढ़ाकर यह कर ,500,000 पौंड कर दिया गया 
तथा यह तब से लगातार बढ़ता गया। 


“विशेंप हेबर ने ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों (रजवाड़ों) की यात्रा करने 
के बाद 826 में लिखा कि “कोई भी भारतीय शासक इतना” किराया नहीं मांगता 
जितना हम वसूल करते हैं।” भारत में इस समय विद्यमान भूमि कर के विषय 
में सन 830 में कर्नल ब्रिग्स ने लिखा “भू स्वामी के संपूर्ण कर को आत्मसात 
घोषित करने की बात के बारे में यूरोप व एशिया की किसी सरकार को जानकारी 
नहीं है। द 

“बंगाल तथा उत्तर भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में 
भारी भूमि करों में धीरे-धीरे कुछ राहत प्राप्त की, बगाल में इन करों को स्थाई 
बना दिया गया तथा इसे खेती के विस्तार के साथ बढ़ाया नहीं गया। अब यह 
(सड़क तथा लोक निर्माण कार्यों पर लगाए गए करों सहित जो इस बीच किराये 
पर लगाया गया है) किराये पर 35 प्रतिशत के अनुपात में लगाया गया है। उत्तर 
भारत में इसको स्थाई नहीं बनाया गया लेकिन ॥855 में सभी करों सहित इसे 
घटाकर ५0 प्रतिशत से भी कम कर दिया गया। लेकिन नये कर शमिल कर 


| 
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दिए गये| कर निर्धारण की गणना केवल वर्तमान किराये पर ही नहीं की गई 
बल्कि प्रमाणित किराये पर बढ़कर 60 प्रतिशत तक की गई | 

बंबई व मद्रास में स्थिति कुछ-कुछ सीमा तक पूर्वक्‍त रही। इन दोनों 
प्रेसीडेंसियों में रैयतवारी व्यवस्था ही विद्यमान रही। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 
के दौरान रैयतवारी प्रथा की भूमि काश्तकारी को श्री फुलर्टन सदस्य मद्रास 
सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार स्पष्ट किया -- “कल्पना करें कि 
सभी भू-स्वामियों अर्थात्‌ ग्रेट ब्रिटेन के सभी प्रमुख किसानों के संपूर्ण भूमि-हित 
भूमि से समाप्त हो गए। राज्य के प्रत्येक खेत पर निर्धारित कर की कल्पना 
कीजिए, सामान्यत॒या इसके भुगतान के तरीकों के अधीन किराये वाली भूमि को 
जोत तथा मवेशियों की संख्या के अनुसार 40 से 50 एकड़ की सीमा तक प्रत्येक 
गाव वासी को बांटी गईं | कल्पना करें उपरोक्त रूप में निर्धारित राजस्व जो एक 
लाख राजस्व अधिकारियों की एजेंसी के माध्यम से>वसूल किया जाता था, जिसे 
उनकी इच्छानुसार संकलित अथवा वित्तरित किया जाता था, यह व्यवसायी के 
भुगतान के तरीके पर निर्भर करता था कि यह उसके उत्पादन से दिया जाए 
. अथवा अलग संपत्ति से। प्रत्येक व्यक्ति को पड़ौसी पर खुफिया नजर रखने के 
लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा उसके भुगतान माध्यम की सूचना देने 
कि क्‍या वह अन्तत: स्वयं को अत्तिरिक्‍्त मांग से बचा सकता है। कल्पना करें 
गांव के सभी किसानों पर किसी भी समय अलग कर लगाया जा सकता है। 
ताकि दूसरी बस्ती के एक या अधिक व्यक्तियों की असफलता क़ो पूरा किया 
जाए। कल्पना करें बोर्ड के आदेशों के अधीन काम कर रहे प्रत्येक प्रदेश के 
समाहर्ता, श्रम के सभी प्रलोमन को समाप्त करने का स्पष्ट सिद्धांत पर निर्धारण 
की सामान्य समानता द्वारा, भगोड़ों को आपस में पकड़ने तथा उन्हें वापस भेजने 
और अंत में कल्पना करें कि समाहर्ता जो एकमात्र मजिस्ट्रेट अथवा प्रदेश का 
शांति-दण्डाधिकारी होता है, की सहायता से व्यक्ति द्वारा की गई व्यक्तिगत्त 
आपराधिक शिकायत बड़े न्यायालयों में पहुंचायी जा सकती है। कल्पना करें कि 
इसी प्रकार प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी जो भू-राजस्व एकत्र करने का कार्य करता 
है और जिसे पुलिस अधिकारी भी कहा जाता है तथा जिसे हिरासत में बंद करने, 
जुर्माना करने, पद से च्युत करने, दंडित करने, दोषी की शपथ लिए बिना, लिखित 
में गवाही लेने का अधिकार है।” द क्‍ 

इस संबंध में श्री मार्टिन लिखते हैं “यदि मद्रास में रैयतवारी पद्धति का 
समर्थन करने वालों की यदि किसी तरह आंखें खुल सकती हैं तो उन यातनाओं 
के रहस्योद्घाटन से ही खुल सकती हैं। स्वर्गीय श्री सुल्लीवन, मद्रास परिषद 
के सदस्य ने लेखक को बताया कि जब उन्होंने अपनी कचहरी (ट्रैज़री) से चांदी 
से भरी, गाड़ी को मद्रास के लिए रवाना होते देखा तथा उन लोगों की गरीबी 
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की याद आई जिनसे यह चांदी एकत्रित की गई थी तो उनकी आगामी वर्ष के 
दोरान होने वाली दयनीय स्थिति को ध्यान कर वह कांप उठे क्योंकि सरकार 
की मांग बहुत कठोर थी कि कुछ निश्चित धनराशि वसूल करनी ही चाहिए।' 

अन्तरदेशीय परिवहन करों पर विचार बाद में तब किया जायेगा जब हम कंपनी 
शासन के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था पर विचार करेंगे | 

कराधान के दबाव के प्रभाव की तुलना में लोगों की आय के बारे में हमारे 
पास बहुत कम जानकारी है। 

कराधान से आय की तुलना करने के अलावा कराधान के दबाव या प्रभाव 
का कोई स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता लेकिन लोगों की आय के 
बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। मुनरो के अनुसार एक कृषि मजदूर की 
औसत आय 4 शिलिंग से 6 शिलिंग मासिक के बीच थी, जबकि प्रति व्यक्ति 
जीवन निर्वाह लागत 8 शिलिंग से 27 शिलिंग प्रति वर्ष थी। कर का क्या प्रभाव 
था इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। परिस्थिति साक्ष्यों के आधार पर यह 
स्पष्ट होता है कि यह बहुत अधिक था। 

[५ क्‍ 

श्री मार्टिन संपूर्ण वित्तीय इतिहास को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से इस प्रकार 
प्रस्तुत करते हैं- ह 

”क्लाइव द्वारा समृद्धि की आकाक्षाएं, जिनमें कपनी का राजक्षेत्र हस्तगत (वृद्धि) 
करना भी सन्निहित है पूरी नहीं हो पाई और उस समय जब बिहार व बंगाल 
की दीवानी कपनी को दी गई तथा बाद के अवसरों पर भी यह देखा गया कि 
राजस्व में वृद्धि व्यय के अनुपात में बहुत अधिक थी अर्थात्‌ यूरोपियनों द्वारा 
सरकारी खर्च, प्रत्येक प्रेसीडेंसी में मौजूदा सेना में वृद्धि व अवैध खर्चों के स्रोत, 
पूर्वानुमानित अधिशेष को समाप्त कर देना तथा देश के साधनों के विकास के 
लिए भी अधिशेष को छोडना अथवा सड़कों, नहरों के रखरखाव तथा देशी शासकों 
द्वारा निर्मित अन्य सार्वजनिक निर्माणों के लिए भी शेष न छोड़ना मुख्य थ।' 


बड़ा आश्चर्य है कि कपनी के वित्तीय मामलों का बड़े गलत तरीके से प्रबंध 
किया गया। उस समय के एक लेखक का कहना है कि “सेना क॑ सभी अधिकारी 
ब्रिटिश सैनिक थे जो यूरोपीय रणनीति के अनुसार सेना का कपट पूर्ण प्रबंध करते 
थे। अंग्रेजी कानून की भावना हमारे न्याय क्षेत्र में भी फैल गई, हमारे राजस्व 
पर कर निर्धारण की व्यवस्था एडम स्मिथ तथा उसके अनुयाइयों द्वारा निर्धारित 
सिद्धांतों पर आधारित है| केवल हमारी वित्त व्यवस्था ही भारतीय है। हमारे सैनिक 
जामिनी की रणनीति का अध्ययन करते हैं। हमारे नागरिक भी ब्लैकस्टोन एवं 


उ 


( 


ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध 


बेनथम तथा मिल और रिकार्डों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारे 
वित्त ग्राहियों की पद्धति लगभंग तीन सौ. साल पुरानी अर्थात्‌ अकबर के मंत्री 
अबुल फजल की प्रणाली के आधार पर ही है।' 


सकल राजस्व (आय)/सकल व्यय 


8792-93 5,52,76। 3,87१,859 
793-94 8,276,770 6,593, 29 
[794-95 8,026, 93 6,564, 808 
[795-96 7,866, 094 6,888 ,997 
[796-97 8,08, !7] 7,508 ,038 
797-98 8,059,880 8,05,327 
[798-99 8,652,033 9,39, 363 
।799-800 9,736,672 9,95$,390 
।800-0। ]0,485, 059 ,468, 85 
626 8 ॥॥8 2,63, 589 82,40,04:5 
8802-03 3,464, 537 2,326,880 
803-04 3,27],385 . 4, 395 ,405 
804-05 4,949, 39५ 86,5, 83 
805 -06 5,403 ,409 ।7,42,48 
806-07 [4,535 ,739 [7,508, 864 
807-08 5,669, 905 ।5,850,290 
808-09 5,525,055 ।5, 392, 889 
809-0 ]5,655,985 5,534,77 
880-] 6,679,97 3,909,98 | 
8]]-2 6,605,65 3,220,966 
82-3 6,336, 290 ]3,55:828 
83-4 "4,228,7[| 3,67,725 
84-5 7,297,280 5 ,95 ५ ,006 
85-6 ]7,237,89 ]7,059 ,968 
86-7 8 ,094 , 578 87,304,62 
]87-8 8,375,820 8,046, 94 
88-9 9,459,07 20,396, 587 
89-20 ]9,230,462 9,689, 07 
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7 ज्ब्या /_//._.यययय पमैंड || पौड || 


() 

86 2()-2 ! 
[602]-22 
8 2 2-2 3 
82 3- 24 
8 24-25 
]8 25-26 
0626-27/ 
627 26 
[828-29 
8 29-30) 
[83()-3 | 
]63-32 
[8032-33 
]63 3-34 
8 34-35 
835-46 


636-37 . 


83 /-38 
।658- 30 
8 39-40 
84(0-+] 
64 [-2 
[6042-43 
]84 3-44 
8644-45 
।645-46 
646-4 7 
84/-4+6 
8408-49 
849-50) 


[850-59]. 


85-52 


(2) 


2],352,24।| 
2],6()3 |(08 
8 हिल है 3 कक 008 | 
2,2860), १64 
20), /5(), 8 3 
2[,|28,3886 
22,303 ,49/ 
22,663 , 263 
22, /4(00,6%9 ] 
2,675 ,2()6 
22 .(0]9 +][) 
6,3[/,23/ 
[8,//,924 
[8,20/,300 
26,90390,6%#/ 
20, [48, [25 
है के या हे कट हि 8, 
20,058, 6 20) 
20 
20, [24,003 8 
20,0४५ | ,()/ 3 
2] 4000 / 02) 
22,0]06,486 / 
4 वि 2 # लक 
23,000, 246 
24, 2/0, 5008 
20,084, 686 | 
24,906, 302 
23039, 300 
2/,522 , 344 
27,025, 360) 
2052, 2.37 


(+) 
4 है है है, कै 
9 ,856,489 
20,083 ,74| 
2() 8३5 997 
27 504, 56 
24, |68 ,(0] 3 


23,32,295 


अप आज 
2],/]6,56() 
20,568, 3५४ 
3 है कह 6 2५ कप 
/,048 , / 3 
।/,5]4, /2() 
0,924, 332 
6,684,496 
5 ,994 , 8(04 
]7,363, 368 
[7,553,525 
2],306,232 
22,228, (] | 
22,5046,430) 
23,534,446 
23,088,5०20 
24०25 ,.3/] 
24,293 ,647 
25,002, / 38 
जि 0]. 00 * 
26, /+/,4/4 
20, /066, 040 
26,960,988 
27,000,624 
27,098,462 


ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध ही 


मिल मम पम मल ममिलिवामिलि न मम बज 


_(।) (2) (3) 
852-53 28,609, 09 27,976,735 
]85 3-54 28,277, 530 30,240,435 
854-55 29,33,050 30,753,456 
855-56 30,87, 528 37,637, 530 
8५56-57 . 3,69,05 3,608, 875 
[87758 3,706,776 _ 4,2407/ | 


792 से 857 के बीच के रागय का उल्लेख करते हुए श्री आरीं. , दत्त 
कहते हैं “यह देखा गया है कि यदि चौदह वर्ष तक घाटा हुआ तो 32 वर्ष -लाभ 
के रहे। घाटा लगभग एक करोड़ 70 लाख का हुआ तो लाभ' लगभग 4 करोड़ 
90 लाख का। अतः भारतीय प्रशासन का कूल वित्तीय लाभ छियालीस वर्षो के 
दौरान 3 करोड़ 20 लाख का हुआ लेकिन भारत में इस धन की बचत नहीं हुई 
और ना ही इनका सिंचाई अथवा सुधार के अन्य कार्यो पर उपयोग किया गया। 
यह सारा धन कंपनी के शेयरधारकों को. लाभांश का भुगतान करने के लिएं इंग्लैंड 
भेज दिया गया और चूंकि भारत से धन का यह प्रवाह लाभांश का भुगतान करने 
में पर्याप्त नहीं था, अतः ऋण का योग बढ़ता गया जिसे भारत का सार्वजनिक 
ऋण कहा गया।” (, आरसी. दत्त, इंडिया अंडर अरली ब्रिटिश रूल, पृष्ठ 408) | 

इंग्लैंड और भारत में दो विभिन्‍न तरीकों से ऋण लिया गया। 

भारत में जब सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती तो वह विज्ञापन 
निकालती कि निश्चित ब्याज दरों पर तथा निर्धारित शर्तों पर खजाने में ऋण 
के रूप में धन जमा कराया जा सकता है| जब तक इस प्रकार ऋण खुले रहे 
तो पार्टियां खुशी से धन जमा करती रहीं तथा पावती में ऋण-पत्र प्राप्त करते 
रहे। ऋण पर यह धन केवल भारत में ही लिया गया। 


' इंग्लैंड में अलग प्रणाली प्रचलित की गई, यह प्रणाली केवल संसद द्वारा इस 
_ प्रकार निर्धारित की गई थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने “ही ऋण प्राष्त 
किया। अन्य निर्मतों के लिए बॉण्ड आदि प्रणाली निर्धारित की गई जिसके माध्यम 
से निगम ऋण प्राप्त करते थे तथा यह सभी गृह-ऋण-बॉण्डों के माध्यम से. प्राप्त 
किया गया। द 

कंपनी के नियमों के अधीन भारत के सार्वजनिक ऋण से ही पूर्णतः सुद्ध 
का व्यय-भार वहन हुआ; 


हम इन दोनों ऋणों की प्रगति का उल्लेख अलग से करेंगे। 
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भारतीय ऋण 

[792 में भारतीय ऋण 7,000,000 पौड से कुछ अधिक था जो कि सात 
वर्षों में बढ़कर 0,000,000 पौंड हो गया। 800 में यह ऋण कुल ,342,854 
पौंड ब्याज सहित 44,625,384 पौंड था। जब मराठों के साथ वैलेजली 
का युद्ध हुआ जिसमें यह ऋण एकदम बढ़कर 30,098,857 पौंड हो गया 
जिसमें 7807-8 में 2,339,087 पौंड ब्याज की राशि भी शामिल थी। शांति 
स्थापित होने के साथ ऋण की अदायगी के द्वारा ऋण को कम करने के प्रयास 
किये गये। इसी नीति के कारण 80-] में भारतीय ऋण घटाकर ,503,434 
पौंड के ब्याज सहित 22,545 ,843 पौंड कर दिया गया। लेकिन युद्ध नियम तथा 
शांति अपवाद हो मये और 89-20 में नेपाल युद्ध तथा प्रथम मराठा युद्ध के 
कारण भारतीय ऋण बढ़कर ३3,338,855 पौंड हो गया। 823-24 में मध्यवर्ती 
शांति होने के परिणाम स्वरूप ऋण घट गया। लेकिन अगले वर्ष 824-25 के 
प्रथम बर्मी युद्ध से यह ऋण बढ़कर 38,36,486 पौंड हो गया। 835-36 में 
ऋण घटकर 3,8,2,48 पौंड हो गया | लेकिन भारत में सैनिक कार्यवाही की 
श्रृंखला जारी रही। अफगान युद्ध, .सिंध युद्ध, दो सिख युद्ध, बर्मा के दूसरे युद्ध 
से यह ऋण बढ़ गया। जो बढ़कर 852-53 में ५2,33,094 पौंड तथा ब्याज 
2,479, 33 पौंड हो गया। 853-54 में यद्यपि भारतीय ऋण घटकर 49 ,762,876 
पौंड हो गया। 853-54 में लोक निर्माण कार्य नीति प्रारंभ की गई जिसके 
परिणामस्वरूप ]855-56 में भारतीय ऋण बढ़कर 55,546,650 पौंड हो गया। 
857-58 में भारत में गदरे मच गया अथवा स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिससे यह 
ऋण बढ़कर 60,704,084 पौंड हो गया। 


गृह बॉण्ड ऋण (इंग्लैड में) 


800 में 5 प्रतिशत ब्याज की दर से गृह बॉण्डं ऋण की राशि ],487,2 
पौड थी। वैलेजली के युद्धों से भी गृह ऋण पर प्रभाव पड़ा तथा 807-08 में 
यह बढ़कर 4,205,275 पौंड हो गया, 807-2 में गृह ऋण बढ़कर सबसे अधिक 
प्रतिशत की दर -ये ब्याज सहित 6,565,900 पौंड हो गया। 86-7 में ब्याज 
दर घटकर 4 प्रतिशत हो गई तथा इसमें और वृद्धि नहीं हुई। 84-5 में यह 
ऋण घटकर 4,376,976 पौंड हो गया, ऋण के यदा-कदा कमी किए जाने के 
कारण 840-4] में यह ऋण घटकर ,734,300 पौंड हो गया| अफगान युद्ध 
तथा गदर के परिणाम स्वरूप गृह बॉण्ड ऋण बढ़कर 3,894,400 हो गया। गदर 
की लागत 40,000,000 पौंड अतिरिक्त थी। 

यह अत्यंत आश्चर्यपूर्ण बात है कि भारतीय ऋण की तुलना में भारतीय गृह 


बज रे 


बॉण्ड ऋण अत्यंत कम है लेकिन जब हमें यह ज्ञात होता है कि ईस्ट इंडिया 
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कंपनी की शंग्लैंड में ऋण प्राप्त करने की क्षमता को संसदीय विनियमों द्वारा 
कठोरता से प्रतिबंधित किया गया तो हमारा आश्चर्य एकदम विलुप्त हो जाता है। 
संसद को कंपनी के शासन के लाभ में अधिक रुचि थी न कि उसकी होने वाली 
हानि में। इसे भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण पाने की बहुत उत्सुकता थी। लेकिन 
लक्ष्य प्राप्त करमे तक यह सदैव समस्यामूलक ही बना रहा तथा परियोजना में 
देश की अभिरुचि को जोखिम में नहीं डालना चाहते जिसमें सफलता के बावजूद 
इंसके लाभदायक परिणाम भी निहित थे। अतः संसद ने कंपनी के द्वारा एक सीमा 
से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कठोर नियत्रण लगा दिया ताकि कपनी भारत 
पर से अपना आधिपत्य न खो दे जिससे अंग्रेजी पूंजी को खतरे मे डालकर इंग्लैंड 
के लिए तबाही का कारण न बने। 


५ 


भारत तथा 858 का अधिनियम 


| इस तथ्य के बावजूद कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की समृद्धि का स्रोत 
नहीं, इसे ब्रिटिश संसद तथा वहां के लोगों के हाथों बहुत अपमान सहना पड़ा । 

ईस्ट इंडिया कपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार के प्रति ईर्ष्या थी तथा 
ब्रिटिश शासन कंपनी को यह विशेषाधिकार सौंप कर इससे अब यथासंभव लाभ 
प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध था। कंपनी के प्रशासन की प्रत्येक कमजोरी .धघन 
ऐठने तथा बाधा उत्पन्न करने का बहाना बन गया था। 

भारतीय व्यापार के एकाधिकार से प्राप्त धन को कंपनी से छीनने के लिए 
चार्टर (राजपत्र) का बार-बार नवीकरण किया जाता था। ह 

कंपनी के इतिहास के आरंभ में ही व्यापार के एकाधिकार के संबंध मे विवाद 
उठ गया तथा इसके पक्ष-विपक्ष में बहुत तीक्ष्णता से वाद-विवाद हुआ। 833 
तक कंपनी ने अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी राजसत्ता पर 
विजय प्राप्त करने के लिए हर तरीका अपनाया। लेकिन उसी वर्ष एकाधिकार 
के विरुद्ध प्रचार इतना तीव्र हो गया कि कपनी तथा मंत्रियों दोनों को हार माननी 
पड़ी तथा संपूर्ण इंग्लिश जनता के लिए ईस्ट इंडिया व्यापार खोल दिया गया। 

834 के अधिनियम के द्वारा कंपनी वाणिज्यिक निगम नहीं रही। कंपनी के 
दायित्व किस प्रकार पूरे किये गये इसका विवरण इस प्रकार है- 

४]834 के अधिनियम के अधीन बेची गई वास्तविक व्यावसायिक सम्पत्ति से 
5,223,480 पौंड प्राप्त हुए जिसका निपटान इस प्रकार किया गयाः 8, 9,366 
पौंड भारतीय ऋण की अदायगी के रूप में, 2.28,83] पौंड इंग्लैंड में राजक्षेत्रीय 
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प्रभार के रूप में अदा किये गये, ,788,525 पौंड गृह बॉण्ड ऋण की अदायगी 
के रूप में दिये गये। 874 में कंपनी के पूंजी स्टाक 6,000,000 के अंतिम शोधन 
हेतु चक्रवृद्धि ब्याज पर “प्रतिभूति बॉण्ड उपलब्ध कराने हेतु 2,000,000 पौंड बैंक 
ऑफ इंग्लैंड को निधियों के निवेश हेतु जमा कराये गए, जहाज मालिकों तथा 
अन्य व्यक्तियों पर क्षतिपूर्ति के रूप में 56,600 पौंड खर्च किए गये, तथा भारत 
सरकार के लिए उपलब्ध बकाया रोकड़ के उद्देश्य से बाकी 463,35 पौंड इंग्लैंड 
में रख लिये गये। कपनी द्वारा घोषित व्यावसायिक अनुपलब्ध परिसम्पत्तियों जैसे 
इंडिया हाउस, लीडन हाल स्ट्रीट, मिलिट्री भंडार विभाग के लिए प्रतिधारित एक 
भंडार, भारत में भवन सम्पत्ति जिसका कुल मूल्य 635,445 पौंड था कंपनी के 
कब्जे में रहा लेकिन इसका उपयोग मारत सरकार द्वारा किया गया था। 

यद्यपि कंपनी व्यापार निकाय नहीं रही लेकिन उसने भारत में अपने राजक्षेत्रों 
की राजनैतिक प्रभुसत्ता के अस्तित्व को बराबर बनाये रखा। दुर्भाग्य से कंपनी 
तेजी से अपना अस्तित्व खो रही थी। 

यह मानना भूल होगा कि 857 के गदर में परिलक्षित अकुशलता के कारण 
ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई | इसके विपरीत वास्तव में गदर की घटना 
के पूर्व सम्राट द्वारा भारत सरकार का कार्यभार ग्रहण करने के बारे में बातचीत 
चलती रही थी, जो इस तथ्य की प्रतीक है कि गदर के कारण अन्यथा ब्रिटिश 
राजनेता जो कुछ भी उपलब्ध था उस पर सीधा नियंत्रण रखने के लिए आतुर 
थे, लेकिन भारत में एक निगम की स्थापना कर जो उनका अच्छी तरह से भरण 
पोषण करे उसके माध्यम से परोक्ष रूप से भारत में शासन करना चाहते थे। 
कूल मिलाकर यह प्रक्रिया बहुत श्रम साध्य थी। 857 में क्रीमियन युद्ध में अपनी 
सफलता - के परिणाम स्वरूप लार्ड पामर्स्टन भारी बहुमत से सत्ता में आये और 
उन्होंने तुरंत कंपनी के निदेशकों को कंपनी की समाप्ति के लिए एक विधेयक 
लाने तथा सम्राट द्वारा सीधे भारत सरकार की पूर्ण अवधारणा के प्रस्ताव की अधि 
सूचना: से. आश्चर्यचकित कर दिया। 

दुर्भाग्य से 857 में मदर हुआ जिसने जोरों पर चल रहे समापन आंदोलन 
में और अधिक तेजी ला दी। 

. 3] दिसंबर 857 को कंपनी के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने -पामर्स्टन की 
अधिसूचना का यह जवाब दिया कि 'कपनी के समान भारतीय प्रशासन को चलाने 
के लिए एक मध्यवर्ती, गैर-राजनैतिक तथा स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है। 

इसके अतिरिक्त कंपनी ने संसद के दोनों सदनों को औपचारिक याचिका 
भेजी | जान स्टुआर्ट मिल ने याचिका का मसौदा बनाते हुए कंपनी के समापन 
हेतु विधेयक को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक के दोष दर्शाए। सम्राट ने तक में 
प्रारंभ से ही नियत्रंण बोर्ड के प्रभारी मंत्री के माध्यम से भारत सरकार पर अपना 


ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध ' है 39 


नियंत्रण बनाए रखा। भारत सरकार तथा सम्राट के मंत्री के मध्य एक निदेशकों 
का कोर्ट था जो नये विधेयक को विकसित करना चाहता था। मिल ने अपना 
तर्क दिया कि निदेशकों का कोर्ट (ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग), अनुभव का 
मूर्त रूप भारत के प्रशासन, पर वास्तविक नियंत्रण करने वाले सम्राट के मंत्री 
का एक अच्छा मार्गदर्शक था और यह भी कहा कि प्रशासन व्यवस्था में यदि 
कोई खामी आ गई है इसके निराकरण के रूप में जो उपाय सोचे गये हैं अर्थात्‌ 
निदेशकों के कोर्ट को समाप्त करना तथा सम्राट के मंत्री को निरकृश शासक 
बनाना कहीं अधिक भयावह है। 

“यह विश्वास करना कि निदेशकों की कोर्ट की सहायता के बिना यदि सम्राट 
का मंत्री भारत का प्रशासन चलाएगा तो वह त्रुटि रहित होगा तो यह मानना 
होगा कि मंत्री अपनी इच्छा के अनुसार पूरी शक्ति से भारत का प्रशासन चलाएगा 
क्योंकि उसे अनुभवी और उत्तरदायी परामर्शदाताओं की सहायता प्राप्त है। 


भारत के इंग्लैंड से भावी संबंधों के बारे में मत वैभिन्‍न्य उत्पन्न हो गए। 


इंग्लैंड के महत्वपूर्ण समाचार-पत्र टेनले रिव्यू” ने तर्क दिया कि भारत को 
अंग्रेजी राजनीति से दूर रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बरकरार रखी जाए। 
इससे यह तथ्य स्पंष्ट हो गया कि जो अंग्रेज भारत में आए वे निरंकश हो गए। 
जिससे प्रजातंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया। इसने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की 
कि “एक विशाल टारपीडो की तरह भारत इंग्लैंड के लाभदायक क्रियाकलापों को 
नष्ट कर देगा। तथा इंग्लैंड का स्वतंत्र नैतिक जीवन शक्तिहीन हो जायेगा।' 

और यदि इंग्लैंड के पूर्ण नियंत्रण में लाया गया तो यह विचारधारा के रूप 
में कार्य करेगा जिससे उसे नेपल्स के राजा के सिद्धातों तथा मैडम स्टोव लैग्री 
की प्रक्रिया के बारे: में जानकारी प्राप्त होगी। 


कोंटे के शिष्य रिचर्ड कांग्रीव जैसे अन्य लोगों ने कहा कि भारत क्रो स्वयं 
अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक 
व्यक्ति का दूसरे पर शासन करना नैतिक पतन करना है तथा मानवता के बेहतर 
विकास के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने के पश्चात 
वहां किसी दूसरे देश को पदार्पण न करने देने के लिए उसने यह प्रस्तावित 


' किया कि भारत को- उत्तराधिकार के रूप में सौंपे गए प्रशासन को नियमित करने 


के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाए जिसका उद्देश्य भारतीयों को 
अपनी स्वतंत्र सरकार बनाने में सक्षम करना होगा। 

लेकिन ब्रिटिश सांसदों को इनमें से कोई भी विचार रुचिकर नहीं लगा क्‍योंकि 
उन्होंने अलग ही निर्णय किया था। वे ईस्ट इंडिया कफ्नी को समाप्त, करने का 
इरादा कर चुके थे तथा तत्काल भारत सरकार को सम्राट के अधीन लाना चाहते 


40 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


थे और इस दोहरी सरकार के लिए एक प्रत्यक्ष सरकार प्रतिस्थापित करना चाहते 
थे| इसके परिणामस्वरूप न तो याचिका और न ही स्वतंत्र सार्वजनिक विचार का 
ही कोई प्रभाव पड़ा तथा भारत की भावी सरकार के लिए और पामर्स्टन ने कंपनी 
की समाप्ति के लिए अपना विधेयक प्रस्तुत किया, किन्तु इस विधेयक के पारित 
होने से पूर्व षडयंत्र से पामर्स्टन की सरकार का तख्ता पलट गया। फलस्वरूप 
लार्ड डर्बी के नेतृत्व मे कंजरवेटिव सरकार बनी। लार्ड पामर्स्टन के विधेयक के 
विफल होने के बाद लार्ड डर्बी के अधीन चांसलर बेंजामिन डिजराइली ने अपना 
“इंडिया बिल” प्रस्तुत किया। जॉन स्टुआर्ट मिल का इन दोनों विधेयकों का 
तुलनात्मक अध्ययन शिक्षात्मक है और बाद की घटनाओं से उनका मतभेद उभर 
कर आया ।| द द 

इन विधेयकों में (एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की सरकार द्वारा) कठिनाइयों को 
दूर करने का जो प्रावधान है इसमें प्रस्तावित साधनों में एक मंत्री की अनियंत्रित 
शक्तियां निहित हैं। इन दोनों विधेयकों में लेशमात्र भी अंतर नहीं है। यह सत्य 
है कि मंत्री को परिषद रखनी होती है, लेकिन अत्यंत तानाशाह की भी परिषदें 
होती हैं। एक तानाशाह की परिषद तथा एक गैर-तानाशाह की परिषद में इतना 
ही अंतर होता है कि एक परिषद तानाशाह से स्वतंत्र है जबकि दूसरी उस पर 
आश्रित होती है। पहले विधेयक (लार्ड पामर्स्टन विधेयक) से पूरी परिषद मंत्री द्वारा 
नाम निर्देशित की जाती है। दूसरे विधेयक (डिजराइली) द्वारा आधे सदस्य इसके 
द्वारा नाम निर्देशित किये जाते हैं। सौंपे गये कार्यों को कुछ अपवादों सहित मंत्री: 
के अपने स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। 

लार्ड पामर्स्टन के विधेयक से अधिक बुरी स्थिति डिजराइली के विधेयक की 
हुई | यह विफल हो गया। अत: अगस्त 858 में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया 
गया तथा उसे भारत में बेहतर सरकार के अधिनियम के रूप में पारित किया 
गया | ् 

भारत के इस अधिनियम की (धारा 75) के उपबंध जो भारत के प्रशासन 
को नियंत्रित करते हैं, उनको. प्रवृत्ति के अनुसार श्रेणियों में बांटा जा सकता है- 

. अतीत के मामलों से संबंध रखने वाले | 

2. भावी मामलों से संबंध रखने वाले | क्‍ 

हम पहले अतीत के मामलों से संबंध रखने वाले मामलों पर विचार करेंगे, 
जिसमें कंपनी के मुख्यतः वित्तीय एवं व्यावसायिक दायित्वों का निपटारा होता था। 
“इस अधिनियम की धारा 42 में यह प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कपनी के 
पूंजीगत स्टाक पर लाभांश केवल भारत के राजस्व से ही पारित किया जाना 
चाहिए | 
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भारत तथा इंग्लैंड के बीच समानता के आधार पर तय किये जाने वाले मामलों 
में केवल भारतीय ऋण का मामला ही महत्त्वपूर्ण था। इस समय केवल एक ही 
ज्वलंत प्रश्न था कि भारतीय ऋण का भार कौन वहन करेगा। 

“प्रश्न यह था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा इसका उद्देश्य क्या 
था?” तथा भारत के उत्तरदायित्वों से हम संभवतया किस प्रकार उऋण हो सकते 
हैं | 

इस समस्या पर अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी मेजर विनगेट ने गदर के तुरंत 
बाद की थी: ह 

“क्या भारत के लोगों को अपने मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार 
था और क्या इस देश की सरकार के हस्तक्षेप किए बिना केवल भारत के कल्याण 
की दृष्टि से भारत सरकार के कराधान तथा व्यय को विनियमित किया गया है? 
भारत सरकार प्रारंभ से अब तक अपनी शक्तियों अथवा स्वरूप के संदर्भ में ब्रिटिश 
सरकार की रचना रही है। ऋण प्राप्त करने हेतु अनुबंध करने के लिए भारत 
सरकार में निहित शक्तियां ब्रिटिश संसद द्वारा प्रत्यायोजित की गई थीं जो अब 
तक अपने हस्तक्षेप करने के अधिकार का प्रयोग करती है जैसा कि अंतिम ऋण 
पत्र के मामले में देखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को संसद द्वारा ब्रिटिश राष्ट्र 
के साधारण ट्रस्टी के रूप में घोषित किया गया| इसके अनुसार उसने समय-समय 
पर अपने ट्रस्ट की शर्ते बदलीं और अंतत्त: सभी दृष्टियों से न्‍्यासियों को अपने 
अधिकार प्रयोग से मुक्त कर दिया। विषय का गंभीरता से अध्ययन करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार एक देश की सरकार नहीं थी बल्कि 
सामान्यतः ब्रिटिश सरकार का एक विभाग रही है। ब्रिटिश मंत्रालय ने नियंत्रण 
बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करते हुए मूल प्रेरक शक्ति निर्धारित की जिससे 
अनुवर्ती भारतीय प्रशासन की नीति निर्धारित करने पर निर्णय लिया गया तथा 
ईस्ट इंडिया कंपनी आम तौर पर एक सुविधाजनक पर्दा बना गई। यदि तथ्य 
ऐसे होते और जिनका खंडन नहीं किया जा सकता तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि सरकार के कार्य आदयोपांत ब्रिटिश राष्ट्र के कार्य रहे हैं। भारत का न 
तो कोई संविधान था और न ही कोई राष्ट्रीय सरकार थी। उस पर तो कंवल 
विजित देश के रूप में राज्य किया गया है, यह विचार ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश 
प्रशासन के हैं। भारतीय ऋण को इस देश की सरकार द्वारा: खर्च किया गया 
तो फिर हम किस प्रकार अपने को भारतीय दायित्वों से स्वतंत्र मान सकते हैं?” 

श्री विनगेट ने इंग्लैंड को हुए लाभ तथा भारत को हुईं हानि का जिक्र करते 
हुए ब्रिटिश जनता से अपना मानवीय पक्ष उजागर करने की अपील की: 


“इन लाभों पर विचार करते हुए एक महत्त्वपूर्ण तथ्य जो कि सदैव पाठ्क 


बना 
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के मन में निरंतर उपस्थित रहना चाहिए, वह यह है कि वे लाभ चाहे वे छोटे 
हैं अथवा बड़े इस देश को कृछ प्राप्त नहीं हुआ है। यह इस पीढ़ी के अंग्रेजों 
के लिए चौंकाने वाला दावा हो सकता है, जिसे कनाडा की बगावत, कैफरे युद्ध 
लंका के राजद्रोह तथा वैस्ट इंडियन गुलामों की दास्य मुक्ति के लिए भारी कीमत 
चुकानी पड़ी है और जिन्हें अपनी कालोनियों तथा अधीनस्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के 
लिए संसद के समक्ष वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत कर प्रति वर्ष भारी धन खर्च करना 
पड़ता है। यह दावा किसी भी रूप में सही नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात 
है कि हमने उपनिवेशों पर इतना अधिक धन खर्च किया है तथा कृतघ्न विदेशियों 
के लिए किए. गए युद्धों पर व्यय किया है, लेकिन हमने अपने महान भारतीय 
साम्राज्य के अधिग्रहण अथवा सुधार पर इतना कुछ नहीं किया। यह विस्मयकारी 
ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक तथ्य है। एक पैसा खर्च किए बिना भारत पर कब्जा 
कर लिया गया और यह भी सत्य है कि भारत पर एक पैसा भी कम नहीं किया 
गया लेकिन भारत ने नियमित रूप से ग्रेट ब्रिटेन को भारी मात्रा में धन का 
भुगतान किया है जो .कि वर्तमान सदी की मुद्रा में एक सौ करोड़ पौंड से भी 
अधिक होगें।” “भारतीय कर को चाहे न्याय के तराजू में तोला जाए अथवा अपने 
सच्ची आस्था के प्रकाश से देखा जाए तो भी मानवता से सामान्यतः भिन्‍न ही 
पाया जाएगा तथा अर्थशास्त्र के सूत्रों के भी अनुरूप |” भारत की शिकायतों का , 
उल्लेख करते हुए विनगेट ने अंग्रेजों से जानना चाहा - 


क्या भारत में हमारी नीति उस देश के लोगों के कल्याण हेतु विशुद्ध निस्वोर्थ 
एवं परोपकार के लिए निर्धारित थी तथा हमने अपनी पद्धति को प्रभावित किए 
बिना न्यूनतम आदर भी न दिया हो? क्‍या यह वही सिद्धांत था जिसने हमारे 
देश में आयातित भारतीय उत्पादों पर प्रतिरोधात्मक कर थोपे तथा भारत में आयात 
की गई ब्रिटिश वस्तुओं पर नाम मात्र के कर लगाए गए? क्‍या यह भारत के 
प्रति आदर सूचक है कि भारत से ग्रेट ब्रिटेन को निर्यात की गई कपास पर 
कोई शुल्क नंहीं लगाया है जबकि विश्व के अन्य भागों में निर्यात की जात्ते वाली 
कपास पर कर लगाया गया? क्‍या यह मारत के हित की बात थी कि ब्रिटिश - 
जहाजों द्वारा भारत में लाया गया शुल्क अन्य देश को जहाज द्वारा भेजे गए 
उसी माल पर लगाए गए शुल्क से दुगुना था? क्‍या अपराधी मामलों के साधारण 
न्यायालयों के न्यायाधीश से भारत में यूरोप-निवासियों को छूट प्रदान करने में 
भारत का कोई हित जुड़ा था, जिससे ब्रिटिश अपराधियों को देश के न्याय की 
तराजू में तोलना असंभव हो गया था और 99 प्रतिशत ब्रिटिश अपराधियों को 
दंड नहीं दिया जा सकता था? क्‍या हिंदू व मुसलमान करदाताओं के लिए विचार 
से बाहर की बात थी कि भारत में कार्य कर रहे यूरोपियन को उसकी शिक्षा 
आदि के लिए कुछ किए बिना उसे बहुमूल्य धार्मिक स्थापना दी गई? क्‍या यह 
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देशवासियों के निस्वार्थ आदर की| भावना थी जिससे अन्य ब्रिटिश अधिकार वाले 
क्षेत्रों में लागू नियमों के विरुद्ध ब्रिटिश राजकोष से उनकी सैनिक सुरक्षा का 
खर्च वहन करने के लिए भारत में भारी कर लगा कर धन एकत्र किया गया 
और ब्रिटिश आधिपत्य वाले राज़क्षेत्रों का विकास और विस्तार करने की नीति 
को अधिप्रेरित किया? और अंत में शुल्क चुकाने की व्यवस्था आती है, जिसे गृह 
कर कहा जाता है। “भारतीय राजस्व जिसके अंतर्गत भारत में लगभग 0 करोड़ 
पौंड स्टर्लिंग कर के रूप में एकत्रित किए गए उसे वर्तमान सदी में ग्रेट ब्रिटेन 
को स्थानांतरित कर दिया गया जो केवल भारतीय लोगों के लाभ के उच्दैश्य से 
ही एकत्र किए गए। निष्पक्ष पाठकों को इन प्रश्नों के विचारपूर्वक तथा विवेकपूर्वक 
उत्तर देने चाहिए और फिर वे यह बताएं कि क्या भारतीय नीति के निर्धारण 
में ब्रिटिश तथा भारतीय हितों का कोई हिस्सा है अथवा नहीं है?” 

सभी प्रकार के विधिक व मानवीय तक असफल हो गये। ब्रिटिश संसद ने 
भारतीय ऋण में अपनी भागीदारी से स्पष्ट इंकार कर दिया, जिससे साम्राज्य का 
अधिग्रहण किया गया था। ईस्टं इंडिया कपनी का संपूर्ण ऋण जो 9,473,484 
पौंड था और अधिकांश अनुत्पांदक था उन गरीब देशवासियों के कंधों पर डाला 
गया जिनका कंपनी के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं 
था। इतना ही नहीं, इस दुर्भाग्य पूर्ण गदर से 40,000,000 पौंड का भार भी 
पड़ा जोकि साम्राज्य के अधिग्रहण के लिए वैध खर्च था। गदर की यह कीमत 
उचित रूप में इंग्लैंड को ही देनी चाहिए थी।| जान ब्राइट ने जो अक्सर भारतीय 
कर दाताओं के पक्ष की हिमायतें करते थे संसद में यह कहते हुए अपील की 
कि "4 करोड़ पौंड क्रांति की कीमत भारल के लोगों पर गंभीर भार है। यह इंग्लैंड 
की संसद तथा यहां के लोगों के क॒प्रबंध के कारण है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
न्‍्यायोचित रूप से भागीदार बनता तो निसंदेह ही 4 करोड़ का भुगतान इंग्लैंड 
के लोगों पर कर लगा कर उनसे वसूल कर लिया जाता। 

इन अनुचित व्यवस्थाओं का व्यावहारिक निचोड़ यह है कि भारतीय लोगों ने 
बअह्ण के रूप में करोड़ों पौंड खर्च किए हैं, यह साम्राज्य खरीदा और एक अंश 
था जिसे ब्रिटिश सम्राट को मेंट किया। दूसरे शब्दों में यह या त्तो साम्राज्य था 
या फिर उपहार था अथवा न्यास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाक की व्यवस्था 
भी बहुत अधिक दबाब बाब और दोषपूर्ण स्थिति में थी। कंपनी के स्टाक को ऋण 
लेकर चुकाया गया जिस पर पहले ही भारी ऋण लिया हुआ था तथा जिसे भारत 
सरकार ऋण के रूप -में जाना जाता है। 

इस अधिनियम से वास्तव में नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करना था। यद्यपि कपनी 
वैधानिक रूप से समाप्त हो गई फिर भी यह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 
विद्यमान है और आज भी भारतीय राजस्व में से ब्याज के भुगत्तान के रूप में 
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लाभांश, प्राप्त कर रही है। इस नीति का आश्चर्य जनक परिणाम इंग्लैंड को लाभ 
व भारत को कीमत चुकाना था। जब ब्रिटिश संसद में भारत को न्याय देने के 
सभी प्रयास असफल हो गए तो लार्ड डर्बी ने प्रस्ताव किया कि भारत के इस 
भारी ऋण की संसद को गांरटी लेनी चाहिए ताकि इसकी गांरटी पर ब्याज की 
दर कम की जा सके तथा भारतीय कर दाताओं को राहत मिले। उन्होंने कहा: 

"मुझे ज्ञात है कि इस देश की संसद तथा सरकार की संयुक्त नीति का 
उद्देश्य भारत के ऋण के संबंध में सभी जिम्मेदारियों को नकारना है जिसे भारतीय 
राजकोष पर केवल प्रभार के रूप में माना गया है। वर्तमान परिस्थितियों पर विचार 
करते हुए मैं यही कह सकता हूं कि मैं उस नीति में किसी परिवर्तन की सिफारिश 
नहीं कर रहा हूं। मैं इस चेतावनी को समझता हूं जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो सकी है और मैं इसके दुष्परिणामों को भी भली भांति जानता हूं लेकिन यह 
ऐसा प्रश्न है जो बार-बार उठेगा तथा जिस पर वर्तमान में तथा भविष्य में भी 
विचार किया जायेगा। 

इसी तरह मैं सदन में यह पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा समय आयेगा 
जब इस संबंध में स्थापित नीति का परिवर्तन होगा तथा जब उन देयताओं के 
लिए राष्ट्रीय गारंटी दी जाएगी, इस गांरटी से भारतीय ऋण पर दिये गये ब्याज 
को 750,000 पौंड अथवा ,000,000 पौंड कम कर दिया जायेगा जो निक्षेप 
निधि के रूप में बन गई है जिसे चुकता करना कठिन हो जायेगा।” 


जॉन ब्राइट ने अपनी अदूरदर्शिता से इसका विरोध करते हुए कहा- 


“इस आधार पर मैं साम्राज्यिक गारंटी का विरोध करता' हूं यदि हम भारत 
के संसाधनों को समाप्त कर भारत की सेवाएं छोड दें उनके हाथ अंग्रेजों 'की 
जेबों में' डलवा दें, इंग्लैंड के लोगों का भारतीय खर्च पर नियंत्रण न होने पर 
यह कहना असंभव होगा कि वे कितना अधिक फिजूलखर्ची करने लगेंगे तथा हम 
भारत को बचाने के प्रयास में क्‍या इंग्लैंड को नष्ट नहीं करने लगेंगे?” 

इस खतरे को इतना अधिक उजागर करने हेतु श्री ब्राइट ने बहुत प्रयास 
किया लेकिन वह “यह समझने में असफल रहे| यदि भारतीय ऋण के दायित्व 
के भार की कछ भागीदारी उन पर लाद दी ज़ाए तो इंग्लैंड के लोग जल्दी 
ही भारतीय मामलों की अवहेलना करनी समाप्त कर देंगे, और भारतीय खर्च पर 
अपना नियंत्रण करेंगे | 

इस चर्चा का कुछ हल नहीं निकला और देशवासियों को अनगिनत कष्टों 
और दुखों से कोई राहत भी नहीं मिली। 

अब हमें यह देखना है कि अधिनियम का भविष्य में क्‍या प्रभाव पड़ेगा। इसकी 
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धारा 55 के अनुसार “महारानी के आधिपत्य वाले भारतीय क्षेत्रों पर वास्तविक 
आक्रमण को रोकने अथवा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त संसद के 
दोनों सदनों की सहमति के बिना सैनिक कार्यवाही के लिए धन नहीं लिया जाएगा। 
केवल महारानी की सेना तथा बाहरी सीमाओं पर खर्च के लिए ही राजस्व से 
धन लिया जाएगा । 


श्री आर.सी.दत्त बहुत बड़े विद्वान हैं और आदरणीय हैं लेकिन उनकी यह 
बात समझ से बाहर है कि उन्होंने किस आधार पर इस धारा को एक प्रशंसनीय 
वित्तीय प्रावधान बताया है। इस बात में कोई शक नहीं कि ईस्ट इंडिया कपनी 
के वित्तीय प्रशासन में सुधार हुआ है। लेकिन इस रूप में प्रशंसनीय नहीं है कि 
अधिनियम के बाद भी भारत का राजस्व भारत के गैर भारतीय मामलों पर खर्च 
किया गया है। इसमें मयावह खामियां हैं कि उपरोक्त धारा के अतिरिक्त खंड 
जिसमें भारत के राजस्व से भारत के बाहर खर्च करने की स्वीकृति प्रदान करता 
है, जिसमे से पूर्ववर्ती शुद्ध का लोप कर दिया गया है। इस खंड को हितकारी 
बनाने के लिए इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए था” “भारत के राजस्व आदि संसद 
के दोनों सदनों की पूर्व सहमति के बिना नहीं होगा |” और इस प्रकार नहीं जैसा 
कि यह अब है। एक अज्ञात लेखक का कहना है “हर संभावना में अनिवार्य प्रावधान 
मूल मसौदे में निहित था लेकिन बाद में ऐसे ही धूर्तता से इसे निकाल दिया 
गया जिसके कारण भारत सचिव की उन्मुक्ति, गैर जिम्मेदारी तथा व्यक्तिगत 
निरंकशता सुरक्षित करने के लिए धारा 26, 27, 28 बनाई गई | 

यह दिखाने के बाद कि लार्ड स्टैनले तथा अर्ल आफ डर्बी जिनका इस विधि 
के निर्माण में बहुत अधिक योगदान था इन उपेक्षित्न प्रावधानों को शामिल करने 
में एक थे। लेखक धारा 55 के संबंध में श्री ग्लैडस्टोन के मत इस प्रकार व्यक्त 
करते हैं- द 


“मेरे विचार में इस खंड का उद्देश्य कुछ विशेष मामलों को छोड़कर भारतीय 
सीमा के बाहर भारत पर किये गये सेनाओं के सचालनों के उद्देश्य से भारतीय 
धन को खर्च करने की संसद की पूर्व सहमति चाहिए थी जिसे सावधानी से 
परिभाषित किया गया था। वास्तव में इससे सैनिक संचालनों के लिए भारतीय 
धन के प्रयोग को रोकना था। मुझे यह याद है कि क्‍योंकि मैं इस धारा का 
लेखक था तथा वर्तमान लार्ड डर्बी जो उस समय भारत के लिए भारत सचिव 
सेक्रेटरी आफ स्टेट) थे इस खंड के उद्देश्यों के बारे में मुझ से सहमत थे।' 

वही लेखक फिर कहता है- 

“कुछ ऐसे कारण हैं जिससे अधिनियम के इन उपेक्षित एवं तिरस्कृत प्रावधानों 
के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट सुरक्षात्मक उपायों की घोर अवहेलना की तुलना 
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में “महारानी के भारत” को अधिक हानि एवं वित्तीय क्षति पहुंची है। हमें यह 
भली भांति ज्ञात है कि यदि “पूर्ववर्ती” शब्द भी इस धारा में शामिल कर लिया 
गया होता तो छद्‌म साम्राज्यिक हितों का. विरोध अथवा दलीय योजनाओं की 
अनिवार्यताएं भारतीय लोगों के दावों और अधिकारों का दमन करने में पर्याप्त 
होतीं। लेकिन इस शब्द से कम से कम यह तो राहत मिलती जिससे तर्क की 
आवाज तो सुनाई देती।” इस अधिनियम की गैर राजकोषीय धाराएं इस प्रकार 
भी- 

. ईस्ट इंडिया कंपनी के राजक्षेत्र महारानी में निहित थे, तथा ईस्ट इंडिया 
कंपनी एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां भारत सचिव में निहित 
थीं। उसकी 5 सदस्यों की एक परिषद होती थी जिनका कार्यकाल सदव्यवहार 
के अनुरूप होता था तथा प्रत्येक सदस्य को. भारतीय राज॑स्व में से 200 पौंड 
प्रति वर्ष वेतन के रूप में प्राप्त होते थे। भारत सचिव “के वेतन तथा उसकी 
स्थापना (परिषद) का खर्च भी भारत के राजस्व से ही वसूल किया जाता था। 


2, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर भारत सचिव को परिषद के बहुमत के 
विरुद्ध कार्य करने के अधिकार प्राप्त थे तथा शांति एवं युद्ध के समय में जिनका 
संचालन निदेशकों के कोर्ट की गोपनीय समिति के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड द्वारा 
किया जाता था। भारत सचिव को अपनी परिषद से परामर्श किए बिना अपने 
आदेशों की सूचना सदस्यों को देने तथा भारत को आदेश भेजने की के अधिकार 
प्राप्त थे । 


3. भारत का गवर्नर जनरल तथा मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों की नियुक्ति 
अब महारानी द्वारा की जाती थी तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति महारानी की 
अनुमति से गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। भारत की सिविल सेवाओं में 
प्रतियोगिता के माध्यम से प्रवेश के नियम भारत सचिव द्वारा निर्धारित किए 
जाते थे। 


उपरोक्त संदर्भित प्रशासनिक धाराओं की कुटिल प्रवृत्तियां . निरंकुशता 2. 
गोपनीयता तथा 3. गैर जिम्मेदारी के रूप में निरूपित की गई हैं। ये सभी देश 
के अच्छे प्रशासन के प्रतिकूल मानी गई हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि 
अधिनियम में देशवासियों की अपने देश के प्रशासन में अपनी आवाज उठाने के 
लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में क्या कोई यह कह सकता है कि कंपनी 
का प्रशासन सम्राट के प्रशासन से भिन्‍न है? इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार 
करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने लार्ड डर्बी (जो इसके पहले मसौदे से 
बिल्कूल संतुष्ट नहीं थे) से घोषणापत्र जारी करने के लिए कहा कि “दया, 
परोपकार, धार्मिक सहनशीलता तथा लाभ की भावना ज़ागृत हो और उन 
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विशेषाधिकारों की जानकारी भारतवासियों को दी जाए जिन्हें वे अंग्रेजों के समान 
प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा सभ्यता के साथ-साथ समृद्धि भी प्राप्त करेंगे | 


यह घोषणापत्र भारत में पढ़ा गया तथा इसे भारत का मैग्ना कार्टा' समझा 
गया, मैग्ना कार्टा इसलिए नहीं कि इसमें जनता को प्रदत्त अधिकार निहित थे 
वरन वह एक महान दस्तावेज था। 


फिर भी, इससे इंग्लैंड का भारत को दिये गये योगदान का अनुमान लगता 
है। इसी रूप में इंग्लैंड के भारत को शून्य योगदान की तुलना में भारत का 
इंग्लैंड को अत्यंत अधिक योगदान विस्मयकारी है। यदि इन्हें आर्थिक दृष्टि से 
देखा जाए तो दोनों ही सच्चे वक्तव्य हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से यदि भारत 'का 
योगदान न्याय एवं मानवता के रूप में नहीं मापा जा सकता तो इंग्लैंड के योगदान 
को अपार धन (सोने एवं चांदी) के पैमाने से नहीं मापा जा सकता। अंतिम वक्तव्य 
शब्दशः एवं आदर्श रूप में सत्य है। भारत के सोने एवं चांदी के भंडार में इंग्लैंड 
ने कुछ भी योगदान नहीं दिया है जबकि इसके विपरीत भारंत को खाली कर 
दिया है। “दुनिया का ह्ास” किया है। क्‍ 

उसका योगदान अलाभकर राज्य के रूप में है-- लेकिन ठीक इसी प्रकार 
सिक्कों के रूप में इसे तोलना (माप करना) अत्यंत कठिन है। 

“अंग्रेज भारत में अपने विगत कार्यों को देख सकते हैं। यदि गैर संयत संतुष्टि _ 
से नहीं तो कम से कम सांविधिक गौरव से अवश्य। उन्होंने भारत के लोगों को 
मानवता का महान वरदान "शान्ति" दी है, उन्होंने प्राचीन सम्यता वाले राष्ट्र को 
आधुनिक संस्थानों तथा जीवन चर्या के साथ लाकर पश्चिमी सभ्यता एवं शिक्षा 
आंरभ की। उन्होंने ऐसी प्रशासन व्यवस्था बनाई जिसमें समय के साथ-साथ सुधार 
और प्रगति की अपेक्षा है, जो प्रभावी एवं मजबूत है। उन्होंने अच्छे नियम व कानून 
बनाये तथा न्यायालयों की स्थापना की जिनकी पवित्रता आज धरती के किसी 
भी कोने में पूर्ण है। ये ऐसे परिणाम हैं जिनका कि भारत में ब्रिटिश कार्यो का 
कोई भी ईमानदार आलोचक प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । 





लेकिन क्या आर्थिक अभाव के लिए केवल पाशविक शांति पसंद की जाती 
है। इसका निर्णय प्रत्येक को रवयं ही करना है। | 


पुस्तक 2 


ब्रिटिश भारत में 
प्रातीय वित्त व्यवस्था का विकास 


साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था 
के 
प्रातीय विकेन्द्रीकरण का अध्ययन 


भीमराव रामजी अम्बेडकर 


प्राककथन 
एडविन आर.ए. सेलिगमैन 
प्राध्यापक अर्थशास्त्र, कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयाक 


(पी.एस.किंग एंड सन लि, वैस्टमिनस्टर, ग्रेट ब्रिटेन, 925 द्वारा 
प्रकाशित संस्करण का पुनर्मुद्रण) 


महाराजा बड़ौदा 
हिज हाईनेस श्री सयाजीराव गायकवाड़ 
को समर्पित 


भूमिका 


आने वाले लंबे समय तक अध्येता (विद्यार्थी) भारतीय वित्त अथवा अर्थशास्त्र 
का अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए क्षमा-याचना करने की पारंपरिक प्रताडना से 
बचे रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर मुझे भय है कि उतने ही लंबे समय तक उन्हें 
अपने अन्वेषणों की कमियों के लिए क्षमा याचना करनी होगी | विषय का प्रतिपादन 
विश्लेषणात्मक होने पर भी समुचित विश्लेषणात्मक अध्ययन क॑ लिए बहुधा 
ऐतिहासिक परिवेश की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से भारतीय वित्त व्यवस्था 
के क्षेत्र में आरंभिक परिश्रम नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र क॑ अगुआ 
की राह में अनेक कठिनाइयां हैं। कभी-कभी पहलुओं की पूर्ण व्याख्या करने के 
कारण परेशानी पैदा हो जाती है। अक्सर किसी त्रुटि के अचानक उत्पन्न हो जाने 
की आशंका पैदा हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब अध्येता को बचाने वाला 
कोई नहीं होता तो झुंझलाहट होने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। यह 
स्वाभाविक ही है कि जब योग्य अध्येता को उसके विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त 
होती है तो वह खुशी से झूम उठता है। लेकिन लंबी और थकाऊ खोज के पश्चात 
ही वह भूसे में से दाना बीन पाने के समान सफल होता है। फिर भी कभी-कभी 
सामग्री के स्रोत ही मिथ्या मार्गदर्शक सिद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार पर्याप्त 
समय और ऊर्जा का ह्ास होता है। 

वास्तव में वर्तमान अध्ययन कार्य को करते समय यही कठिनाइयां सामने आई 
हैं। अध्येता को अध्ययन कार्य तैयार करने के लिए कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं 
है और उसका सही मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं है। इन कठिनाइयों के 
बावजूद इस अध्ययन को सम्यक और सारगर्भित बनाने का प्रयास किया गया है। 
फलस्वरूप यह प्रयास अत्यत अमसाध्य रहा है; लेकिन मै इस मेहनत के बारे में 
कहना नहीं चाहता और न ही मैं विद्यार्थी को उन पुस्तकों और दस्तावेज, जिनका 
मैंने इस ग्रंथ की रचना के दौरान अध्ययन किया है, की लंबी सूची का ब्यौरा 
देकर उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहूंगा। बल्कि मैं तो इसकी कमियों की ओर 
इशारा करना चाहता हूं। इसमें अनेक कमियां हो सकती हैं जिन्हें एक जानकार 
समीक्षक ही बता सकता है। मैं आशा करता हू कि ये कमियां ऐसी गंभीर नहीं 
हैं जो इस ग्रंथ के महत्व को कम करती हों। उनमें से कुछ के लिए- मैने उस 
तिथि का उल्लेख किया है जब से भारत में वित्त का स्थानीय विकेन्द्रीकरण आरभ 
हुआ, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वह सबसे पहली तिथि नहीं है और संभव 
है कि मेरे द्वारा दी गई तिथि के पहले ही वित्त का स्थानीय विकेन्द्रीकरण आरभ 
हो गया हो। लेकिन तिथि की सही-सही जानकारी हासिल करना घास के ढेर 
में से सुई खोज निकालने के समान होगा और यह संदेहजनक है कि उस 
प्रयास का परिणाम की गईं मेहनत के अनुरूप होगा। इसके अतिरिक्त, 
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यद्यपि मुझे स्वयं अपने द्वारा बताई तिथि के बारे में पूरा विश्वास नहीं है लेकिन 
मैं महसूस करता हूं कि बाद क अनुसंघानकर्ता मेरे वक्‍तव्य की पुष्टि ही करेंगे। 
एक अन्य विषय जिसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया, लेकिन जिसकी चर्चा मैं करना 
चाहता हूं, वह प्रांतीय और स्थानीय वित्त का अतःसंबंध है। मूलतः मैरी योजना 
इसकी चर्चा करने की थी लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया। क्योंकि मैंने पाया कि 
मेरा विषय साम्राज्यवादी वित्त का प्रांतीय विकेन्द्रीकरण' उन तथ्यों और तर्कों से 
आच्छादित होने लगा जो विषय के अनुरूप नहीं थ।| हालांकि ये कमियां मेरे पूरक 
ग्रंथ ब्रिटिश भारत में स्थानीय वित्त” से दूर हो जाएगी जिस पर मैं कार्य कर 
रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि यह ग्रंथ शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा। तथ्यों 
की पुनरावृति इस -ग्रंथ की कमियां हो सकती हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना 
उचित होगा। लेकिन जब शुद्ध संचय में बरती गई कजूसी विषय को अस्पष्ट 


* बना सकती है वहां पुनरावृति अनिवार्य और न्‍्यायसंगत हो जाती है क्‍योंकि विषय 


का स्पष्टीकरण अनिवार्य होना चाहिए। 
इस भूमिका को मैं भारत कार्यालय में कार्यरत वित्त सचिव श्री रॉबिन्सन को 
धन्यवाद दिए ब्रिना पूर्ण नहीं कर सकता। श्री रॉबिन्सन द्वारा दिए गए अनेक सुझाव 


. और विषय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए मैं उनका आभारी हूं। साथ 


ही मैं लंदन विश्वविद्यालय के प्रो. कैनन का भी आभारी हूं, जिन्होंने पांडुलिपि 
के एक भाग का कच्चा प्रारूप पढ़ा। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में मेरे शिक्षक प्रो. 
सेलिगमैन का मैं अत्यधिक आभारी हूं क्योंकि लोक वित्त के सिद्धांत का पहला 
पाठ मैंने उन्हीं से पढ़ा। प्रूफ पढ़ने के उबाऊ कार्य में मेरी मदद करने क॑ लिए 
में अपने मित्र श्री सीएस.देओले का आभारी हू। 


- भीमराव अम्बेडकर 


प्राककथन 


डा. अम्बेडकर ने अपने उत्कृष्ट शोध प्रबंध में जिस समस्या पर चर्चा की है 
वह विश्व के हर हिस्से में रुचि का विषय बनती जा रही है। आरंभ से ही हम 
पाते हैं कि केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें बहुत अधिक वित्तीय बोझ लाद देती 
हैं। जैसे ही राजनीतिक संगठन का जन्म हुआ, एक ओर युद्ध के संचालन और 
दूसरी ओर स्थानीय सुरक्षा तथा सुविधा की जरूरत ने राज्य तथा स्थानीय 
अधिकारियों पर खर्चे का बोझ लाद दिया। बाद के स्थानीय और केन्द्रीय 
राजनीतिक संगठनों मे अन्तर्विष्ट हो कर माध्यमिक संगठन उभर कर आया जिसे 
डा. अम्बेडकर प्रांतीय सरकार कहते हैं। परिव्यय की इन विभिन्‍न श्रेणियों को दी 
गई संज्ञा के बारे में स्वयं अधिकारियों में मतभेद है। भारत में हम स्थानीय, प्रांतीय 
और केन्द्रीय साम्राज्यिक परिव्यय कहते हैं, जर्मनी में ये स्थानीय राज्य के और 
साम्राज्यिक परिव्यय कहलाते हैं, अमरीका व स्विटजरलैंड में स्थानीय, राज्य और 
संघीय परिव्यय, आस्ट्रेलिया में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रमंडलीय परिव्यय कहते 
हैं, दक्षिणी अफ्रीका तथा कनाडा में स्थानीय, प्रांतीय तथा संघीय परिव्यय और 
फ्रांस में ये स्थानीय, विभागीय तथा सामान्य परिव्यय कहलाते हैं। कुछ मामलों 
में जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत परिव्यय से कहीं अधिक व्यापक श्रेणी 
का विकास किया जा रहा है जिसका वहन साम्राज्य ही करेगा । 

सरकार के कार्यों में बदलाव की वजह से परिव्यय की विभिन्‍न श्रेणियों के 
स्वरूप, महत्व और उनके परस्पर संबंधों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यह 
परिवर्तन सामान्य आर्थिक स्थितियों में बदलाव के कारण है, परिणामस्वरूप 
राजनीतिक संरचना अथवा प्रशासकीय क्रियाकलापों में भी धीरे-धीरे बदलाव हो 
रहा है। कनाडा, अर्जेन्टीना और ब्राजील जैसे क॒छ देशों में प्रांत वास्तव में केन्द्र 
सरकार द्वारा बनाए गए है। अमरीका, जर्मनी तथा स्विटजरलैंड जैसे दूसरे देशों 
में संघीय सरकार का निर्माण मूलतः प्रभुसत्तासंपन्‍न राज्यों द्वारा किया गया है। 
कूछ देशों में मध्यवर्ती (प्रांतीय अथवा राज्य) सरकार स्थानीय अथवा केन्द्रीय 
सरंकार की तुलना में महत्व खो रही है जबकि कुछ अन्य देशों में वस्तुस्थिति 
इसके प्रतिकल है। 

आधुनिक लोकतंत्र के तहत बढ़े हुए सरकारी क्रियाकलापों के अंतर्गत कराधान 
के बढते बोझ और विकास के कारण इन विभिन्‍न प्रकार की सरकारों में बोझ 
को समान रूप में बांटने की समस्या बलवती होती जा रही है। माननीय अम्बेडकर 
जिसे निर्देशन, निर्दिष्ट श॒जस्व तथा आंशिक राजस्व कहते हैं वह सभी देशों द्वारा 
अपनाए गए तरीकों की पंसंद को लक्षित करते हैं। तीन मूल योजनाओं में से 
एक का निर्वाह करना आवश्यक है। शक्ति को सापेक्ष स्तर के आधार पर केन्द्रीय 
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प्रांतीय सरकार द्वारा यथा प्रांतीय सरकार कंन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जायेगी। 
पुराने समय में संयुक्त राज्य अमरीका में और जर्मनी में राज्य पूरी तौर पर या 
बड़ी मात्रा में केन्द्र समर्थक माने जाते थे, आधुनिक समय में कनाडा तथा 
आस्ट्रेलिया में व्यवस्था इसके विपरीत है अथवा दूसरे अलग-अलग सरकारों को 
प्थक राजस्व आबंदटित किया जाए। अभी हाल तक अमरीका, जर्मनी और 
स्विटजरलैंड की संघीय सरकारों को प्रत्यक्ष करों की सहायता मिलती थो। अथवा 
तीसरे, राजस्व एक सरकार द्वारा एकत्रित किया जायेगा और इस तरह एकमत्रित 
राशि का एक भाग दूसरी सरकार को अबंटित किया जायेगा। राज्य अथवा, प्रांतीय 
करों का एक भाग संघीय सरकार को दिये जाने के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। 
केन्द्रीय संघीय सरकारों के करों में राज्य अथवा प्रांतीय सरकारों की भागीदारी 
के भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं। आजकल अमरीका में राज्य और रांघीय सरकारों 
के बीच उत्तराधिकार कर का बराबर बंटवारा बहस का मुद्दा बना हुआ है। जर्मनी 
में राज्य और संघीय सरकारों के वित्तीय संबंध राजनीतिक बहस का मुद्दा बने 
हुए हैं। 

इस चर्चा में माननीय अम्बेडकर के योगदान का महत्व उनके अपने देश के 
तथ्यों के वस्तुपरक वर्णन और मनोरंजक विकास के निष्पक्ष विश्लेषण में निहित 
है। यह शिक्षा दूसरे देशों में भी लागू होती है। मेरी जानकारी में इन सिद्धांतों 
का इतना विस्तृत अध्ययन कहीं नहीं किया गया हेै। 


यह सच है कि अब तक केवल अधूरी तस्वीर ही पेश की गई है। क्योंकि 
इस क्षेत्र में स्थानीय सरकारों के प्रवेश और राज्य [प्रातीय) तथा साम्राज्य (संघीय) 
दोनों मार्गों की तुलना में वित्तीय महत्व के उनके दावे से हर जगह स्थिति जटिल 
हो गई है। उदाहरणरवरूप, अमरीका में स्कूलों को दी जा रही वित्तीय सहायता 
की समस्या पर चल रही व्यापक बहस का समाधान वित्तीय अंतःसंबंधों के प्रश्नों 
के सही उत्तरों पर निर्मर है। माननीय अम्बेडकर इस मुद्दे पर आगे विचार करेंगे। 
यदि वे उस स्थिति पर भी ऐसा ही प्रकाश डालेंगे जैसा उन्होने इस अध्ययन 
पर डाला है तो हम उनके और अधिक आभारी रहेंगे] 


कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, एडविन आर.ए. सेलिगमैन 
अक्टूबर, 924 
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परिचय 
विषय की परिभाषा और रूपरेखा 


भारतीय वित्त के अध्येता की जानकारी और मार्गदर्शन के केवल दो प्रमुख 
स्रोत हैं। पहला ग्रोत वार्षिक बजट वक्तव्य है और दूसरा वित्त तथा राजस्व लेखा 
का वार्षिक अंक (्रंथ) है। हालांकि दोनों अलग-अलग जारी किए जाते हैं लेकिन 
वास्तव में वित्तीय वक्तव्य के संदर्भ में दोनों एक दूसरे के सहयोगी अंक हैं अर्थात्‌ 
वार्षिक वित्तीय लेन-देन का विस्तृत व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका विवरण वित्त तथा 
राजरव लेखा के अंक में उल्लिखित होता है। 
ये स्रोत सहायक तो हैं लेकिन साथ ही क्लिष्ट भी हैं। वित्त तथा राजस्व 
लेखा के नवीन अंक से पता चलता है कि उसमें लेखा-जोखा चार विभिन्‍न वर्गा 
में बांटा गया है : (॥) साम्राज्यवादी अथवा कन्द्रीय, (2) प्रांतीय, (3) समाविष्ट 
स्थानीय तथा (4) अपवर्जित स्थानीय। लेकिन किसी भी तरह से यह वर्गीकरण 
समरूपेण नहीं है। उदाहरणस्वरूप ।870 ई. से पहले के इस ग्रंथमाला के किसी 
अंक में लेखा क॑ लिए 'प्रातीय” शब्द नहीं मिलेगा और न ही 863 के पूर्व के 
अंकों में “स्थानीय” नाम से लेखा-जोखा का विवरण मिलेगा। इसी तरह 870 
के पहले के वित्तीय वक्‍तव्य के अंक में वित्तीय लेन-देन को केवल “केन्द्रीय” तथा 
“स्थानीय” वर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन 908 क बाद के इस ग्रंथ 
माला के एक अंक में लेखा-जोखा को “कन्द्रीय” तथा 'स्थानीय” वर्गों के तहत 
नहीं बल्कि (]) केन्द्रीय (2) प्रांतीय वर्गों के अंतर्गत रखा गया है जबकि 92] 
के बाद के वित्तीय वक्‍तव्य केवल केन्द्रीय लेन-देन का ही जायजा लेते हें। 
नौसिखिया के लिए लेख की नई श्रेणियों के आगमन और पुरानी श्रेणियों के 
निर्गमन से अधिक भ्रामक और कुछ नहीं है।' वह यह स्वाभाविक प्रश्न कर सकता 
है कि ये विभिन्‍न वर्ग कैरो उत्पन्न हुए और इनका एक दूसरे सो क्‍या संबंध है? 
]. यह आश्चर्यजनक है कि “अपवर्जित स्थानीय” वर्ग से पुकार जाने वाले खाते का जिक्र वित्त तथा 
राजस्व लेखा के अंक खंड) में तो है लेकिन घित्तीय वक्तव्य में नहीं है। लेखक उसके न रखे 
जाने का कारण नहीं दूंढ पाया है। मद्रास मैनुअल (अंक |, अध्याय पांच, पृ. 467-9) में कहा गया 
है कि अपवर्जन का कारण तकनीकी है | चूंकि अपदर्जित निधियां केन्द्रीय सरकार की राजस्व एकत्रित 
करने वाली सामान्य एजेंसी द्वारा एकत्रित नहीं की जाती और केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के अधिकार 
से बाहर है। एक अन्य तकनीकी कारण अपवर्जित सिविल एकाउंट कोड के तीसरे अंक (पृ. 37) 
में दिया गया है जिसके अनुसार निधियों को अपदर्जित्त कहा गया है अर्थात्‌ वित्तीय वक्‍तव्य से क्योंकि 
उन्हें सरकारी कोष में जमा करना जरूरी नहीं था। लैकिन उसी के सातवें तथा नए अंक (पृ. 22) 
में उसी गेषय पर दी गई टिप्पणी का यह अर्थ है कि जनता के लिए सभी निधियों को सरकारी 
रबजाने में जमा करना आवश्यक है। 882-83 के लिए जारी “मौरल एंड मेटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट 
भाग ], पर 07) में दी गई दलील कुछ हद तक सही लगती है। इसमें कहा गया है कि सामान्य 
दित्त व्यवस्था में इन निधियों के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि ये मुख्यतः “विशेष न्‍्यासों और 
धर्मदायों के लिए हैं। 


60 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


वर्तमान अध्ययन में इनमें से एक श्रेणी “प्रांतीय” की उत्पत्ति और विकास 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन प्रस्तुत तर्कों को स्पष्ट करने 
में कोई कठिनाई न हो इसलिए यह उचित समझा गया कि इस अध्ययन के पहले 
भूमिका के रूप में एक खाका खींचा जाए जो विषय -वस्तु को परिभाषित करने 
के साथ- साथ विभाजित किए गए हिरसों के अंतःसंबंधों की भी जानकारी दे। विषय 
की गहन जानकारी के लिए इस अध्ययन को चार भागों में विभाजित किया गया 
है। प्रत्येक भाग प्रांतीय वित्त व्यवस्था की व्युत्पत्ति विकास, संगठन तथा 99 
के संवैधानिक परिवर्तनों द्वारा इसको दिए गए अंतिम रूप की चर्चा करता है। 
प्रांतीय वित्त व्यवस्था की व्युत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी देने की दृष्टि से पहले 
भाग में कुछ कठिन, अछ्ते, लेकिन जरूरी पहलुओं को उठाया गया है। जहां 
“वर्ततगाम को जानने के लिए अध्येता को अतीत की जानकारी आवश्यक है” उक्ति 
को पूरा राम्मान दिया गया है वहीं वर्तमान के अतीत से अधिक की चर्चा नहीं 
की गई है। पहले अध्याय के प्रथम भाग में प्रांतीय वित्त व्यवस्था के शुरू होने 
से पहले विद्यमान वित्त व्यवस्था की तस्वीर खींचने की कोशिश की गई है और 
इसके संगठन में बदलाव लाने वाले कारणों की भी चर्चा की गईं है। दूसरे अध्याय 
में पुनरचना के काल के दोरान प्रस्तुत की गई बैकल्पिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला 
गया है और यह भी दर्शाया गया है कि इसे सामान्य मान्यता- क्यों नहीं मिल 
पाई | तीसरे अध्याय में उस योजना की चर्चा की गई है जिससे वर्तमान व्यवस्था 
और इसकी विरोधी व्यवस्था के बीच समझौता नहीं हुआ और उन परिस्थितियों 
की भी चर्चा की गई है जिनसे इसको सम्मान मिला। 


प्रथम भाग में प्रांतीय वित्त व्यवस्था की व्ुत्पत्ति का वर्णन करने के बाद इसको 
विकास के दूसरे भाग का विषय बनाया गया है। प्रथम भाग का विन्यास कितना 
सहायक है, तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में, इसे पाठक पर ही छोड़ दिया जाना 
चाहिए। हालांकि दूसरे भाग के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इसमें किया गया 
विन्यास प्रांतीय वित्त के विषय पर स्वर्गीय जस्टिस रानाडे द्वारा लिखित और ]887 
ई. में प्रकाशित आंशिक खाके से अलग है। दूसरे भाग पर नजर डालने से स्पष्ट 
है फि प्रांतीय वित्त की एक विशेषता यह थी कि प्रांतीय बजटों में शामिल राजरव 
और खर्चे पाच वर्ष के पश्चात संशोधित किए जाते थे। ऊपने प्रालेख में, जो इस 
अध्ययन के दूसरे भाग में उल्लिखित वर्णन का ही उल्लेख करता हैं और वह 
भी 882 ई. तक ही, जस्टिस रानाछे ने इसी विशेषता को आधार बनाकर प्रांतीय 
वित्त के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं को एक-दूसरे से अलग दिखाया है। 
परिणामस्वरूप उनके लिए प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि एक चरण बन जाती है 
और उनके हाथों प्रातीय वित्त का इतिहास उतने ही चरणों में विभाजित हो जाता 
है, जितने पांच वर्ष के हिस्से बनते है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि 
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यदि प्रत्येक संशोधन से प्रांतीय वित्त के मूलभूत सिद्धांतों को बदला गया है तो 
इस तरह का विन्यास असंगत नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि प्रत्येक संशोधन 
के बाद प्रांतीय वित्त के महत्व में कोई अंतर नहीं आया। संशोधनों में थोडा बहुत 
परिवर्तन किया गया। यदि प्रांतीय वित्त के विकास के इतिहास का उसके मूलभूत 
आधार में आए परिवर्तन के अनुसार चरणों में विभाजित किया जाए तो इसकी 
उन विशेषताओं पर जोर डालना होगा जिनका स्वरूप नितांत भिन्‍न है। लोकहित 
के सिद्धांत के लेखक इस विषय को ऐसा समझते हैं मानों यह मुख्य रूप से 
कराधान में साम्यता और व्यय में मितव्ययता का विषय है। लेकिन वित्त मंत्री के 
लिए वित्त मुख्य रूप से बजट में संतुलन पाने की समस्या का व्यावहारिक रूप 
से समाधान करना है। यदि हम प्रांतीय बजटों में संतुलन की समस्या का समाधान 
करने और समय-समय पर उसमें किए गए परिवर्तनों को जानने की नीयत से 
ब्रिटिश इंडिया में प्रांतीय वित्त के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि 
प्रांतीय वित्त तीन विशिष्ट चरणों से होता हुआ विकसित हुआ है। इन तीनों ही 
चरणों की पूर्ति के अपने ही तरीके रहे हैं। ये विशिष्ट चरण हैं-- निर्देशन, निर्दिष्ट 
राजस्व तथा सांझा राजस्व, परिणामस्वरूप, जस्टिस रानाडे की यांत्रिक योजना का 
अनुसरण करने की अपेक्षा यह ज्यादा तर्कसंगत और ज्ञानवर्धक माना गया कि 
प्रांतीय वित्त के विकास के चरणों को भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रांतीय 
सरकारों को पूर्ति के तरीके की तरह विभाजित किया जाए। फलस्वरूप, दूसरे 
भाग को जिसमें प्रांतीय वित्त के विकास की चर्चा की गई तीन अध्यायों में बांटा 
गया है ।. निर्देशन द्वारा बजट 2. निर्दिष्ट राजस्व द्वारा बजट और 3. सांझे राजस्व 
द्वारा बजट | । 

प्रांतीय वित्त की व्युत्पत्ति और विकास संबंधी इस बहस के बाद तीसरे भाग 
में इसके संगठन की जांच की गई है। तीसरे भाग के सातवें अध्याय में प्रातीय 
रसारकारों की वित्तीय शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले अब तक उपेक्षित रहे नियमों 
का विश्लेषण किया गया है, ताकि इस सत्य को उद्घाटित किया जा सके कि 
अपने संगठन में प्रांतीय वित्त स्वतंत्र नहीं था। हालांकि प्रांतीय वित्त की वास्तविक 
स्थिति का विश्लेषण आठवें अध्याय के लिए आरक्षित कर लिया गया है, जिसमें 
इन सीमाओं के पहलुओं पर उल्लेख द्वारा यह बल दिया गया है कि प्रातीय वित्त 
के महान अभियान के बावजूद केन्द्रीय राजस्व और केन्द्रीय सेवाओं से हटकर 
न तो प्रांतीय राजस्व हैं और न ही प्रांतीय सेवाएं। लिहाजा व्यवस्था संघीय होने 
के बजाए साम्राज्यवादी ही रही। नवें अध्याय में पुराने कानून के तहत भारत 
सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों को हानि पहुंचाए बिना प्रांतीय वित्त के कार्य 
का विस्तार करने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में विचार किया 
गया है। 
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. चौथे भाग में 99 के सुधार कानून द्वारा प्रांतीय वित्त की संरचना में लाए 
गए बदलाव के बारे में चर्चा की गईं है। इस भाग के दसवें अध्याय में इन 
परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण किया गया है। ग्यारहवें अध्याय में नए कानून 
द्वारा लाए गए परिवर्तनों का ब्यौरा दिया गया है। जबकि बारहवें अध्याय में नई 
व्यवस्था की समीक्षा की गई है। 


इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय वित्त के अध्येता प्रांतीय वित्त 
का अर्थ सामान्यतः “वित्त का विकेन्द्रीकरण” समझ बैठते हैं, इस अध्याय के क्लिष्ट 
शीर्षक को न्यायोचित ठहराने के लिए दो शब्द कहने होंगे। भारतीय वित्त का 
कोई भी विद्यार्थी, जो व्यवस्था के विभिन्‍न आयामों में विभाजित होने से बखूबी 
परिचित है, प्रांतीय वित्त के लिए “वित्त के विकेन्द्रीकरण' की उक्ति की 
अनुपयुक्तता को समझने में गलती नहीं करेगा। यदि भारतीय व्यवस्था में केवल 
प्रांतीय विकेन्द्रीकरण ही होता तो नए शीर्षक के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता 
नहीं होती। वास्तव में विकेन्द्रीकरण के आरंशिक तत्व किसी तरह भी एक समान 
नहीं हैं और इनके द्वारा विकसित प्रणाली के रवरूप भिन्‍न हैं। उदाहरण के लिए, 
विकेन्द्रीकरण का केन्द्र और 855 ई. में लागू की गई विकेन्द्रीकरण की नीति 
से विकसित प्रणाली 870 ई. में शुरू की गई विकन्द्रीकरण की नीति द्वारा 
विकसित प्रणाली और केन्द्र से भिन्‍न थीं। साथ ही यह ध्यान देने योग्य है कि 
892 से धीरे-धीरे विकेन्द्रीकरण किया जा रहा केन्द्र 855 ई. अथवा 870 ई. 
में किए गए विकेन्द्रीकरण से प्रभावित केन्द्रों से भिन्‍न है। इसे अधिक स्पष्ट रूप 
गें कहें तो [855 ई. का विकेन्द्रीकरण भारतीय वित्त का विकेन्द्रीकरण था जिसके 
फलस्चरूप-- 

(]) स्थानीय वित्त व्यवस्था को साम्राण्यिक (केन्द्रीय) वित्त व्यवस्था से अलग 
करना | द द 

. [870 ई. का विकेन्द्रीकरण साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण था 
जिसके फलस्वरूप :+- 

(2) प्रांतीय वित्त व्यवस्था को साम्राज्यिक (केन्द्रीय) वित्त व्यवस्था से अलग 
कर दिया गया और 8229 ई. से आरंभ विकेन्द्रीकरण प्रातीय वित्त 
व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण है जिसके फलस्वरूप :-- 

(3) स्थानीय वित्त व्यवस्था को प्रांतीय वित्त व्यवस्था से अलग करना पड़ा। 

अतः यह स्पष्ट है कि “वित्त व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण प्रांतीय वित्त व्यवस्था 

का सूचक होने क॑ बजाय उपरोक्त वर्णित विकेन्द्रीकरण की बहुआयागी प्रक्रिया 
का सामान्य नाम है, और विकेन्द्रीकरण के एक सूत्र के अध्ययन के लिए शीर्षक 


परिचय : विषय की परिभाषा और रूपरेखा : +-. ह5 


के तौर पर उस उक्ति का इस्तेमाल करना जो विकेन्द्रीकरण के तीनों सूत्रों को 
बताने के लिए उपयुक्त है, परेशानी में डालने के अलावा कुछ नहीं है। अतः इस 
भ्रम से बचे रहने के लिए कि यह अध्ययन उस दिशा से अलग है जिसकी यह 
जांच-पड़ताल करना चाहता है। इसे “ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था का 
विकास” शीर्षक देना उचित समझा गया है। साथ ही “साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था 
के प्रांतीय विकेन्द्रीकरण का अध्ययन” नाम से उप-शीर्षक भी दिया गया है| यहां 
साम्राज्यवादी और प्रातीय” शब्दों को उनकी पूरी महत्ता के साथ पढ़ा जाना 
चाहिए। वाक्य रचना कितनी भ्रामक हो जाती है, इसे इस उदाहरण से समझा 
जा सकता है कि उपरोक्त चर्चित जरिटिस रानाड़े के पैम्फलेट (प्रालेख) का शीर्षक 
"प्रांतीय वित्त व्यवस्था का विकंन्द्रीकरण'” है। हालांकि यह प्रांतीय वित्त व्यवस्था 
के विकास से ही संबंधित है लेकिन अध्येता (विद्यार्थी) इसकी अनदेखी कर सकता 
है क्योंकि इसके शीर्षक से लगता है कि इसकी विषय-वस्तु, स्थानीय वित्त व्यवस्था 
के विकास से संबंधित है। यदि जस्टिस रानाडे विकेन्द्रीकरण के विभिन्‍न पहलुओं 
के बारे में सजग रहते तो संभवतः वह यह अनुमान लगा लेते कि उनके पैम्फलेट 
(प्रालेख) का शीर्षक सामग्री से मेल नहीं खात्ता है। 





भाग ॥ 
प्रांतीय वित्त व्यवस्था : इसका आरभ 


हे 
.॥ द 
साम्राज्यवादी व्यवस्था : इसका विकास और ह्वास 


भारत में साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था वर्ष 833 में शुरू हुई। इस व्यवस्था 
को स्थापित करने में संसद के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था न्याय और 
पुलिस व्यवस्था में व्याप्त बहुलता को समाप्त कर इनकी एक ऐसी सार्वमौमिक 
व्यवस्था कायम करना जो संपूर्ण भारत में एक समान रहे और इसके विभिन्‍न 
प्रारूपों को वर्गीकृत तथा व्यवस्थित किया जा सके | तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत 
बहुलता होना स्वाभाविक था क्‍योंकि बंगाल', मद्रास”, और बंबई) की प्रेसीडेंसियों 
के न केवल नागरिक तथा सैन्य शासन और राजस्व के प्रबंधन एवं आदेश के 
अधिकार क्रमशः उन प्रेसीडेंसियों के गवर्नरों में निहित थे बल्कि प्रत्येक गवर्नर 
को व्यक्तिगत रूप से शासित क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन के 
लिए नियम व कानून बनाने तथा अध्यादेश एवं प्रतिबंध जारी करने के भी अधिकार 
प्राप्त थे। बशर्ते कि ऐसे नियम-कानून व अध्यादेश न्यायपूर्ण, तर्कसंगत तथा ब्रिटिश 
साम्राज्य के कानूनों का अतिक्रमण नहीं करते हों। इन प्राधिकारियों द्वारा लागू 
की गई कानून संहिता में अंग्रेजी संविधान के वे सभी उपबंध शामिल किए जाने 
चाहिए थे जो 726 में जॉर्ज प्रथम के राजपत्र के माध्यम से भारत में लागू किए 
गए हैं और ]726 के बाद लागू किए गए अन्य अंग्रेजी कानून जिन्हें देश के 
विशेष हिस्से में लागू किया गया। 


इतने विविध स्वरूप वाले कानून लागू करने का कार्य इतना कठिन साबित 
हुआ कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार टिप्पणी करनी पड़ी कि- - 
“लोगों के किसी विवादपूर्ण अधिकार के बारे में कोई व्यक्ति न तो विचार 
जाहिर कर सकता है .और न ही न्याय दे सकता है, जिसका सम्मान करते 
हुए उन लोगों ने आशंका व्यक्त न की हो जो उस पर सवाल उठाना चाहते 
हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जनता अथवा कार्यालयों में कार्यरत लोगों, यहां 
तक कि कानून अधिकारियों से भी यह उम्मीद की जा सकती है कि वे कानून 

3 जीओ 3, सी, 63, एस. 36 


39 और 40 जीओ, 3, सी, 79, एस. ॥॥ 
47 जीओ, 3, सैस 2, सी. 68, एस. 3 
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की भारतीय व्यवस्था की इतनी गहरी और स्पष्ट जानकारी रखते है ताकि 
देश के एक भाग के प्रमाव को दूसरे माग पर पड़ने की प्रक्रिया को वे आसानी 
से और तुरंत जान जाएं।॥" 


दूसरा मकराद देश में बसे दूरोपवासियों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के 
लिए एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का गठन करना था। उल्लेखनीय है कि 
यदि कानून की अनिश्चितता के कारण स्थानीय जनसंख्या को कष्ट उठाना पड़ा 
] ब्रिटिश जनसंख्या के लिए भी नियंत्रण कम कठोर नहीं होगा। ब्रिटिश साम्राज्य 
फे आरंभिक दिनों में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों का रहस्योद्घाटन ईस्ट 
इंडिया कपनी के मामलों की .जांच करने के लिए 477| में गठित हाउस ऑफ 
कागन्रा की गुप्त-रिपोर्ट में दर्ज है। फलस्वरूप निजी ब्रिटिश नागरिकों के भारत 
ऊाने और निवास बनाने क। नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून लागू किए गए 
यूरोप में जन्मे किसी भी ब्रिटिश नागरिक को कंपनी अथवा भारत के गवर्नर जनरल 
अथवा प्रमुख आवासीय क्षेत्रों के गवर्नर की अनुमति लिए बिना भारत में प्रमुख 
उगवासीय क्षेत्रों से ।0 मील दूर आवास बनाने की अनुमति नहीं थी । बोर्ड आफ 
कंट्रोल द्वारा पुनरावलौकन की शर्त पर कपनी के निदेशकों के न्यायालयों को 
ऐसे लाइसेंस' देने से इंकार करने के अधिकार थे। तथा भारत की सरकारों को 
यह स्पष्ट हिदायत थी कि विशेष परिस्थितियों! को छोड़कर वह रवतः ब्रिटिश 
नागरिक को निवास की अनुमति नहीं दे सकती और साथ ही उन्हें उचित समझे 
जाने वाले मामलों में जारी किए गए “लाइसेंस को भी. रद्द"करने का अधिकार 
दिया गया। जाली अधिकार पत्रों' (हाइसेंसों) तथा अधिकार पत्रों के बिना आवास 
निर्माण” जैसे क्रियाकजञापों को अपराध मागा गया, जिसके लिए जेल की सजा 
अथवा जुर्माने तक का प्रावधान था और नौकरी से निकाले गए अथवा त्यागपत्र 
देने वाले यदि अपनी अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी ॥0 मील की सीमा 
के बाहर पाए गए तो उन्हें गैर-कानूनी व्यापार करने पर अपराधी घोषित कर 
दिया जाता था। बगैर अधिकारपत्रधारी ब्रिटिश नागरिकों को वापस भेज दिया 
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जाता था। और जिनके पास अधिकार पत्र (लाइसेंस) होता था उन्हें इस जिले 
की अदालत में अपना पंजीकरण करना होता था, जिस जिले में उनका निवास 
था | चूंकि वे स्थानीय सरकार' के नियमों से संचालित होते थे, अत्त: वे ब्रिटिश 
भारत" अथवा अपने राज्यों में किए गए सभी गैर-कानूनी कार्यों के लिए भारत 
तथा ग्रेट ब्रिटेन में न्याय प्रक्रिया से प्रभावित होते थे। बाघा पैदा करने में उन्हें 
अक्षम बनाने क॑ लिए उन्हें पैतृक स्थानों के राजकूमारों", विदेशी कंपनियों अथवा 
विदेशी यूरोपीय व्यापारियों को उधार धन देना अथवा धन एकत्रित करना वर्जित 
था। इसी प्रकार स्थानीय लोगों को विदेशियों से बचाने के लिए उन्हें विदेशियों 
को 2% प्रतिशत ब्याज की वार्षिक दर पर ऋण देना वर्जित था, ऐसा न करने 
पर प्रत्येक अपराध के लिए ऋण का तिगुना” रुपया दंड के रूप में काट लिया 
जाता था और उन्हें भारतवासियों के समस्त विवादों और अतिक्रमण* तथा बकाया 
मामूली कर्जों संबंधी समी मामलों के लिए उन्हें “जस्टिसेस ऑफ द पीस” के 
अधिकार क्षेत्र के अंदर रखा जाता था। इसके अतिरिक्त यूरोप में जन्मे प्रत्येक 
ब्रिटिश नागरिक के लिए अपने नौकरों, एजेंटों अथवा सहयोगियों!" का अपने प्रांत 
केः अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में पंजीकरण करना अत्यंत अनिवार्य था। 


इन नियंत्रणों के बोझ तले दबी शासक पीढ़ी ने उनके विरुद्ध काफी क्रोध 
दिखाया लेकिन असफल रही। ये नियंत्रण भारतीय साम्राज्य की स्थिरता को खत्तरा 
पहुंचाने वाले तत्वों को दूर रखने के उद्देश्य से लगाए गए थे। लेकिन जैसे-जैसे 
समय बीतता गया और स्थानीय राजाओं पर लगात्तार विजय प्राप्त करने से भारतीय 
साम्राज्य सुसंगठित होता चला गया। इन नियंत्रणों के विरोध में कटु आलोचना 
की ऐसी आंधी चली कि इन प्रतिबंधों के प्रशंसक भी इनके उद्देश्यों को नकारने 
लगे। जबकि ब्रिटिश संसद के पास समसामणिक भावनाओं का सम्मान करने के 
सिवाय कोई रास्ता नहीं था। इसने उन परिणामों की अनदेखी करने से मना कर 
दिया जो वर्तमान सरकारी व्यवस्था के तहत यूरोप में जन्मे ब्रिटिश नागरिकों के 
देश में अबाध प्रवेश से उत्पन्न हुए थे। इसने महसूस किया कि अप्रवासियों के 
53 जीओ एप, सी. 55, एस. 04 न 
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वही, एस. 35 
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प्रति सौहार्दपूर्ण बताव तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण अत्यंत आवश्यक था। संसद 
को भय था कि समान एवं रखतंत्र पैधानिक और प्रशासकीय शक्तियों से लैस 
विभिन्‍न सरकारें भिन्‍न विचारों तथा अप्रासंगिक रिद्धांतों के चलते अपनी-अपनी 
सीमाओं में प्रवेश करने वाले 3प्रवासियों के प्रति इनका इस्तेमाल कर उन्हें एक 
ऐसे असतुष्ट समुदाय में शामिल कर देगी जिससे उनसे निपटना मुश्किल हो 
जाएगा। सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित सौहार्दपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता के 
अतिरिक्त संसद का यह भय भी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाया था कि ब्रिटिश 
अप्रवासियों का आगमन स्थानीय नागरिकों के उत्पीड़न को पुनर्जीवित कर देगा। 
चूंकि इसके फिर से उभर आने की पूरों सभावना मानी जा. रही थी अत: संसद 
उन्हें एक शक्तिशाली और सार्वभोम केन्द्रीय नियत्रण के तहत रखना चाहती थी 
ताकि एक अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाला दूसरे अधिकार क्षेत्र में शरण प्राप्त 
न कर सके। अतः चाहे कानूनों की एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से देखा जाए 
या फिर व्यवस्था को हानि पहुचाने वाले तत्वों पर कड़ा नियंत्रण करने की इच्छा 
के दृष्टिकोण से अपने विभाजित अधिकार क्षेत्र के कारण तात्कालिक शासन 
व्यवस्था सोचे हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं थी। आपातकाल के लिए 
भारत के मामलों पर नियंत्रण करने और कानून बनाने के लिए एक सर्वशक्ति 
सम्पन्न केन्द्र सरकार को ही उचित हल माना गया। तदनुसार 833 में कानून 
बनाया गया कि 


“गवर्नर जनरल इन काउंसिल बंगाल में फोर्ट विलियम में अवरिथित) को 
कथित सीमा क्षेत्रों या उनके किसी हिस्से में लागू, इसके बाद लागू होने वाले 
कानूनों अथवा नियमों को बनाने, बदलने, संशोधन करने अथवा निरस्त करने का 
अधिकार होगा। साथ ही उन सभी लोगों चाहे वे ब्रिटिश नागरिक हों अथवा 
भारतीय, चाहे विदेशी हों अथवा अन्य सभी अदाल्त्तों, चाहे सम्राट के चार्टर द्वारा 
स्थापित हों अथवा अन्यथा तथा उनके अधिकार क्षेत्रों के लिए और उक्त राज्य 
क्षेत्र सभी स्थानों एवं सीमा क्षेत्र के लिए और राजाओं की रियासत्तों में कंपनी 
तथा राज्यों तथा राज्यों के साथ गठबंधन करने वाली कंपनी में कार्य करने वाले 
सभी कर्मचारियों के लिए कानून तथा नियम बनाने का अधिकार होगा।”' 

इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल को विशिष्ट वैधानिक 
शक्तियां प्रदान कर एक साम्राज्यिक (इम्पीरियल) सरकार का गठन किया गया। 
लेकिन आज की तरह यदि उस समय भी मद्रास व बंबई जैसी दो प्रेसीडेंसियों 
को अपनी-अपनी सीमा क्षेत्रों में कानूनी तौर से नागरिक एवं सैन्य सरकार बनाने 
का अधिकार होता तो केन्द्र सर्व -शक्तिमान नहीं बन पाता। दूसरी ओर यदि संसद 
]. ३3 और 4 विलि. की धारा 43, सी. 85, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रभावी समझौता और भारतीय 
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साम्राज्यवादी व्यवस्था : इसका विकास और ह्ास | है 3 के 


उनसे यह अधिकार नहीं छीनती तो इन दो प्रशासनिक शक्तियों और नव-निर्भित 
वैधानिक शक्ति के बीच टकराव की संभावना पैदा हो जाती। शांति, व्यवस्था और 
अच्छी सरकार चलाने की जिम्मेदारी के नाम पर पहली शक्ति दूरारे द्वारा बनाए 
गए कानूनों की रोशनी में प्रशासन चलाने से मना कर सकती थी और इस तरह 
एक केन्द्रीय तथा शक्तिशाली सरकार के गठन से होने वाले संभावित लाभ हासिल 
नहीं हो पाते। नव-निर्मित भारतीय राजतंत्र की इस कमजोरी को दूर करने के 
लिए संसद ने बंबई और मद्रास प्रांतों को उनकी उच्च हेसियत से वंचित करने 
का कदम उठाया, जो उन्हें उत्तरदायी सरकारों के रूप में प्राप्त थे, ताकि नए 
संविधान के अनुसार-- 


अनेक प्रांतों के प्रत्येक की कार्यकारी सरकार का एक गवरनर और तीन 
काउंसिलर्स हि (पार्षदों) द्वारा प्रशासन (अब तक कः की तरह समाहित नहीं) चलाया जाता 
था जबकि 
"भारत के राजस्व और सभी सीमा क्षेत्रों की नागरिक तथा सैन्य सरकारों 
की निगरानी, निर्देशन. और नियंत्रण की शक्ति, एक गवर्नर जनरल - तथा 
काउंसिलर्स (पार्षदों) में निहित थी जिसे भारत का गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल 
कहा जाता था।”” ः 
इस तरह भारत में “साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। यह सच 
है कि इस व्यवस्था की स्थापना क॑ बहुत पहले बंगाल सरकार को आपातकाल 
को छोड़कर बाकी समय किसी भी भारतीय राजा या शक्ति के खिलाफ लड़ाई 
घोषित करने अथवा छेड़ने या शाति-संधि अथवा अन्य किसी तरह की संधि करने 
के मामले में मद्रास तथा बंबई प्रांतों की सरकारों के प्रबंधन पर निगरानी रखने 
तथा नियंत्रण करने का पूरा अधिकार था, तथा बाद में निर्मित कानून माध्यम से 
उक्त प्रदेशों की नागरिक एवं सैन्य सरकारों, सैन्य बल तथा राजस्व संग्रहण के 
मसलों पर भी निगरानी करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। लेकिन इससे यह नहीं 
माना जाना चाहिए, जैसा अक्सर किया जाता है कि 833 से पूर्व दोनों प्रांत 


]. 3 और 4 विलि. की धारा 43, सी. 85, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रभावी समझौता और भारतीय 
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2. वही, एस, 56, धारा 57 के द्वारा प्रांतों में काउंसिलर्स (पर्षदों) की संख्या घटाने लगा उन्हें हमेशा 
के लिए निलंबित करने का अधिकार दिया गया जिससे प्रदेश की कार्यकारी सरकार को केवल 
गवर्नर के भरोसे छोड़ दिया गया | इस अधिकार का उपयोग ]833 में बंबई और मद्रास इक्जीक्यूटिव 
काउंसिलर्स (कार्यकारी पार्षदों) की संख्या 3 से घटाकर 2 करके किया गया। ' 
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वास्तविक अर्थों में अपने घरेलू मामलों में बंगाल के अधीन थे। सच तो यह है 
कि मद्रास और बंबई प्रांतों को परिषद में अपने कार्यो तथा सभी आदेशों एवं 
प्रस्तावों की सत्यापित नकल बंगाल सरकार को भेजनी होती थी और वे बंगाल 
रास्कार के आदेशों को भी मानने को बाध्य थीं लेकिन इसका यह मत्तलब बिल्कुल 
नहीं कि वे ऊपने आंतरिक मामलों में बंगाल सरकार के अधीन थे, क्‍योंकि यह 
याद रखा जाना चाहिए कि बंगाल सरकार में निहित राज्य क्षेत्रातीत शक्तियों को 
छोड़कर बंगाल! के हो समान मद्रास और बंबई” प्रांतों को भी नागरिक एवं सैन्य 
सरकार चलाने तथा साथ ही अपने सीमा क्षेत्रों की संपदा और राजस्व संबंधी 
आदेश जारी करने तथा प्रबंधन का भी अधिकार था। बंगाल सरकार की तरह 
उन्हें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर कानून बनाने का समान तथा स्वततञ 
अधिकार प्राप्त था। अतः वास्तव में एसा लगगतता है कि वे अपने क्रियाकलापों की 
प्रतिलिपि बंगाल सरकार को सूचनार्थ भेजते थे ताकि ऊादेश के तहत वैरों भी 
इस तरह का विचार बंगाल सरकार की ही देन था क्योंकि यद्यपि उन प्रांतों को 
आदेश देने और उ5गज्ञा पालन करवाने का अधिकार इसके पास था लेकिन व्यवहार 
में बंगाल ने अपनी निगरानी और नियंत्रण “उनके द्वारा की गई गलतियों की ओर 
इशारा करने और न दोहराने का अनुरोध करने त्तक ही सीमित रखा था।” इससे 
अधिक उसे गैर जरूरी समझा गया झौर संदेह है कि क्‍या वह संवैधानिक था। 

















साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था के साथ साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था अनिवाय 
जुड़ी हुई थी। साम्राज्यवादी प्रशासकीय व्यवस्था के पूर्व विभिन्‍न प्रांत अलग-अलग 
धड्डियों के समान थे, जिनकी प्रमुख कमानी (“मैन स्थ्रिग”) वे स्वयं थे। प्रत्येक 
कानून बनाने तथा कराधान तथा दंड देने संबंधी शक्तियों की दृष्टि से प्रभुसत्ता 
संपन्न थे। ये ऊपनी वित्त व्यवस्था के मामले में भी स्वतंत्र थ। प्रत्येक प्रांत अपने 
अधिकार क्षेत्र के भीतर बेहतर शासन ऊौर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के 
लिए आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी था और प्रत्येक प्रांत 
अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए कर लगाने अथवा कराधान में फेरबदल 
करने तथा ऋण लेने के लिए स्वतंत्र था। जिम्मेदारी का निर्वाह करने के अपने 
तरीकों और साधनों के लिए वे अक्सर एक-दूसरे के स्रोतों पर निर्भर रहते थे 








।. 3 जीओ ॥7 , सी. 63, एस. 7 

2 ३३ जीओ |! सी. 52, एस, 24 

3, गवर्नर जनरल, लार्ड विलियम बेंटिक ट्वारा मारत सरकार के संदिधान के विषय में कार्यवृत्त, दिनांक 
!4 सितंबर 83], दंगाल सरकार के सचिव द्वारा बंगाल सरकार को भेजा गया ज्ञापन जिसके 
साथ लार्ड कैनिंग का दिनांक 9 सितंबर [859 का पत्र संलग्न था जिसे सन्‌ 786] की हाउस 
ऑफ कामन्स की कार्यदाही संख्या 307 में प्रकाशित किया गया। 

4. बंगाल सरकार को भेजा गया निदेशकों के कोर्ट का दिनांक 0 दिसंबर 884 का यतन्न संख्या 
44, मूल मसौदा भारतीय कार्यालय के रिकाडे में । 


जज 
जज 
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और ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उनके राजकोष निश्चित नहीं थे, बल्कि 
इसलिए कि वे इंस्ट इंडिया कंपनी के समान राजकोष के ही भाग थे। यह संब 
सन्‌ 833 के कानून द्वारा बदल दिया गया जिसके अंत्तर्गत अब समस्त राजरव 
और विभिन्‍न राज्य क्षेत्रों का शासन भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल (परिषद) 
में निहित कर दिया गया। सभी राजस्व और सेवाओं को कानून बनाकर भारत 
सरकार का राजस्व और सेवाएं घोषित कर दिया गया। सभी प्रांत भारत सरकार 
के लिए राजस्व जमा करने और खर्च करने वाली एजेंसियां बन गए। उन्हें अब 
अपने नाम से नए 'कर लगाने और पुराने कर वसूल करने का अधिकार नहीं 
रहा। इसी तरह उनके द्वारा प्रशासित सेवाएं भी भारत सरकार की जिम्मेदारी बन 
गई और सेवाओं क॑ रख-रखाव के लिए विभिन्‍न प्रांतों को समेकित निधि में से 
धन दिया गया। ऐसी कानूनी व्यवस्था बना दी कि भारत सरकार की पूवर्निगति 
के बिना प्रांतीय सरकारें कोई नया कार्यालय खोलने, कोई वेतन, ग्रेच्युटी अथवा 
भत्ता देने के लिए उन्हें आबंटित धन का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं |' सरकारी 
ऋण अब किसी एक विशेष प्रांत के राजस्व पर भार नहीं रहा और अब प्रांतों 
के बीच एक-दूसरे के राजस्व पर प्राथमिक या द्वितीय देयता का भार न रहा। 
अब सभी प्रांतीय ऋण भारत सरकार के ऋण हो गए और सम्पूर्ण भारत के राजस्व 
पर प्रभार हो गया। संक्षेप में, इस वित्त व्यवर्था की जो स्रोतों और उगय रे जमा 
राशि को अलग करने वाली व्यवस्था के समान थी वित्तीय व्यवस्था को स्रोतों 
क॑ समूह और आय के बटवार में तब्दील कर दिया गया। ज़ेसा कि 833 के 
कानून की बदौलत सरकारी संकल्प में कहा गया था- 

“ब्रिटिश भारत, यद्यपि सुविधा के लिहाज से स्थानीय रूप से नियंत्रित 
पृथक सरकारों के तहत प्रांतों में विभाजित था। लेकिन वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन 
पर निर्भर अकेली ऐसी विशाल शक्ति बन गया था जिसके हित अविभाणित 
थे, जिसके पास एक ही राजकोष था और जो सभी आवश्यक तथा सामान्य 
सिद्धांतों में एक ही सरकार ग़वर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा नियंत्रित श 
भारत के समस्त संसाधन एक उद्देश्य पर लागू होते थे और वह था उसके 
क्रियाकलापों का निर्वहन तथा इंग्लैंड में इसके प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलाप 
और ब्रिटिश भारत के जिस किसी भी भाग में धन की आवश्यकता पड़ती 
तो उन स्रोतों का उल्लेख किए बिना जहां से निधियां प्राप्त हुई, निधियां 
उपलब्ध कराई जातीं |” 


समय के साथ साम्राज्यिक (इम्पीरियल) वित्त व्यवस्था इतनी अधिक व्यापक 


. 3और 4 विलि. [५, सी. 85, एस 59 
॥ दिनांक 
2 भारत रारकार के वित्त विभाग का प्रस्ताव, क ?? नवम्बर [843 | 
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हो चुकी थी कि जब 858 में सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत सरकार 
की बागडोर संभाली तो यह पाया गंया कि :- 


“किसी भी प्रांत को अलग विधान बनाने, अलग वित्तीय साधन जुटाने 
अथवा सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां करने अथवा पदों का सृजन करने या 
| किसी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था और उसके साथ पत्र 
व्यवहार करने से संबंधित अंतिम प्रतिबंध से उस सरकार को प्रांतीय प्रशासन 
के सभी मामलों में दखल देने का अधिकार मिल गया।”! 

सैनिक, राजनैत्तिक, वैधानिक अथवा प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्यिक (इम्पीरियल) 
शासन व्यवस्था की जो भी विशेषताएं रहीं, यह कठु वास्तविकता है कि वित्तीय 
व्यवस्था के रूप में इस पर पड़ने वाले दबावों के कारण यह विषम रही। आरभ 
से ही यह वित्तीय ज़ुटियों का शिकार रही और ऐसा बहुत कम हुआ जबकि वित्त 
मंत्रियों द्वारा संतुलन पुनः स्थापित करने और संकट की घड़ी को टालने के प्रयारा 

सफल रहे। घाटे की गंभीरता निम्न आंकड़ों से परखी जा सकती है : 


साम्राज्यवादी (केन्द्रीय) वित्त व्यवस्था की कमी 








वर्ष बचत घाटा दर्ष बचत घाटा 
ः अब आम पौड पौंड पौड 
8834-35 दस ]94,477 846-47 पक ०7] ,322 
35-36 .44] ,५3 बनन+ 47-48 ब्लड ,9]] ,986 
36-37 | 248 ,224 लक 48-49 हत ],473, 225 
37-38 780,3& द 49-50. 354,.87 कक 
38-39 सु 38] 789 50-5] कं 3,443. 
39-40 अर 2.]38,73 53] 5027. 53,265 
40-4 मा [.754,852 52-53 424,257 क्‍ 
4-42 की ] .77,603 53-54 ल्ड 2 (044,[7 
42-43 के ,346,0|] 54-55 ने ।,707,364 
43-44 लक ],440,259 55-५6 त्लल्क,. 972 79] 
44-45 की ' 743, 893 56-57 का 43,597 
[8845-46 म ,496,865 57-58 क 7,864, 222 





इस घाटे द्वारा दर्शायी गई भारतीय वित्त व्यवस्था की शोचनीय दशा पर जो 
कोई भी विचार करेगा वह हाउस ऑफ कामन्स में डिजरायली द्वारा व्यक्त इस 


।. ब्रिटिश इंडिया में विकेन्द्रीकरण पर रायल कमीशन की रिपोर्ट, पृ. 24 
2. श्री विल्सन द्वारा वर्ष 860-6) के लिए ब्रिटिश भारत के वित्त वक्‍तव्य से उद्घृत, हाउस ऑफ 
कामन्स रिटर्न, 33, 860, का पृष्ठ 0)0) 
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आश्चर्य से सहमत हुए बिना नहीं रहेगा कि- 

“भारत का प्रशासन भले ही हगेशा सक्षम व योग्य रहा है, इस प्रशासन 
द्वारा पैदा किए गए व्यक्ति कितने विशिष्ट रहे हैं, महान नायकों, चतुर 
कूटनीतिज्ञों की कितनी ही भरमार रही है और सरकार के बड़े-बड़े जिलों 
के भले ही बहुत कुशल प्रशासक हैं किन्तु भारत की वित्तीय स्थिति सदैव 
शोचनीय रही है और भारत जिसने इतनी अधिक महान हस्तियां पैदा की हैं 
- राजकोष का मंत्री चांसलर) पैदा करने में असमर्थ दिखाई देता है। 
हालांकि इस पतन के कारण खोज निकालना मुश्किल नहीं है । भारतीय वित्त 

व्यवस्था की खामियां दोषपूर्ण वित्त नीति में ढूंढी जा सकती हैं॥ यह नीति कई 

कारणों से दोषपूर्ण थी। राज्यों द्वारा व्यय की गई धनराशि के संदर्भ में अक्सर 
तर्क दिया जाता है कि संभावित व्यय का निर्धारण रांजस्व की प्राप्ति के अनुसार 
ही किया जाना चाहिए किन्तु अनुभव दर्शाता है कि जहां कहीं भी इस सिद्धांत 
की सीमाओं को पूरा महत्व नहीं दिया गया वहीं इसके परिणाम विनाशकारी रहे 
हैं। इस बात पर बार-बार जोर नहीं दिया जा सकता कि देश का बढ़ता खर्चा 
समाज की बढ़ती पूंजी से ही पूरा किया जा सकता है। न ही जोरदार ढंग से 
इस बात्त पर जोर दिया जा सकता है कि ठोस वित्तीय व्यवस्था का आधार 
आवश्यक राजस्व एकत्रित करने की क्षमता में ही निहित है। यह बात याद रखनी 
चाहिए कि राजस्व प्राप्त करने का तरीका समस्या का वह पहलू है जो देश की 
उत्पादकता एवं स्थायित्व के लिए भयानक परिणामों से भरा पड़ा है। स्पष्टत: यह 
नकारा नहीं जा सकता कि कराधान के असमान तरीकों से उसी तरह सामाजिक 
उथल-पुथल पैदा हो सकती है जिस तरह व्यापार और उद्योग पर इसको दोषयुक्त 
प्रभाव के कारण यह अपनी आर्थिक कार्यशैली और तकनीक को गतिहीन बनाकर 
तथा समाज की उत्पादक क्षमताओं को नष्ट करके राज्य को भिखारी बनाकर 
समाज को कंगाल बना सकता है। अतः बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि जिन पर 
देश के वित्तीय-प्रबंधन का भार है उन्हें पूंजी निर्माण और व्यय करने के तात्कालिक 
उद्देश्य से आगे की सोचनी चाहिए, क्योंकि वित्त के मामले में “कैसे” शब्द अत्यंत्त 
महत्वपूर्ण है और व्यवहार में इसे एकदम नहीं भुला सकते। सामाजिक सपदा ही 
वह पैतृक संपत्ति है जिस पर देश भरोसा कर सकता है और जो देश इसे नष्ट 
कर देता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा 
है जहां इस आधारभूत सत्य की मूर्खठापूर्ण उपेक्षा करने वाले देश तहस-नहस 
हो गए हैं लेकिन साक्ष्य के तौर पर यदि एक अन्य उदाहरण की आवश्यकता 
हो तो इसकी पूर्ति भारत में स्थापित साम्राज्यिक (इम्पीरियल) वित्त व्यवस्था कर 
सकती है। 


. सर चार्ल्स वुडस का प्रशासन, पृ. 65-66 स वैस्ट द्वारा उद्धृत। 
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भूमि कर प्रचलित साम्राज्यिक राजस्व व्यवस्था के तहत अत्यंत कठोर कराधान 
था। भारत में कर लगाने के सिद्धांत के पीछे यह तक था कि खेतिहरों द्वारा 
राज्य को दिया जाने वाला कर भूमि का किराया है, क्योंकि भारत में पुराने समय 
से भूमि को राज्य की संपत्ति माना गया है। खेती करन वाला भूमि का स्वामी 
नहीं बल्कि किरायेदार है। भूमि उसे किराए पर दी गई है अतः भूमि से कर 
के रूप में हारिल होने वाले समस्त घन पर राज्य का अधिकार न्यायसंगत है। 
इस अवधारणा के आधार पर भूमि कर (ल्‍हूगान) लगाया जाता रहा चाहे उसकी 
आवश्यकता रही हो या नहीं। 


राज्य को वैध रूप से भू-स्वामी मानने के अतिरिक्त एक अन्य जार्थिक सिद्धांत 
भी था जिसके द्वारा भूमि कर में वृद्धि करना न्यायसंगत तहराया जाने लगा। 


इस बात को मानने के पीछे तर्क यह है कि भारत में निबल उत्पाद [प्रोड्यूट 
नेट) के भू-अर्थशास्त्रीय सिद्धांत (फिजियोक्रेंटिक डॉक्ट्राइन) का प्रभाव भूमि पर 
निश्चित करने और प्रबंधन पर पड़ा। हम पाते हैं कि राजस्व प्रबंधन के आरभिक 
चरणों में भारतीय उच्च अधिकारी यह तक देते रहे हैं कि “भले ही फ्रांसीसी 
अर्थशास्त्रियों का भूमि पर लगने वाले सभी करों का सिद्धांत .... गलत या सही 
रहा हो, भारत में लागू व्यवस्था के लिए यह सुविधाजनक था, यह सिद्धांत केवल 
फ्रांसीसियों द्वारा ही समर्पित नहीं था बल्कि इंग्लैंड के सम्माननीय शासकों द्वारा 
भी इस सिद्धांत को समर्थन प्राप्त था क्योंकि उनका मानना था कि अंतिम रूप 
से सभी कर भूमि के उत्पादों पर ही लगते हैं, और इससे इतर रिद्धांत प्रतिपादित 
करने में '"वैल्थ ऑफ नेशन्स"” के प्रबुद्ध लेखक पूर्व आंकड़ों के निष्कर्ष के आधार 
पर स्वयं को विपरीत स्थिति में पाते हैं।' 

भूमि कर बढ़ाने के जो भी कारण रहे हों, कुछ लोग ही इस बात को नकार 
सकते हैं कि अपने पूरे या तकरीबन पूरे लाभ को स्वर्य खपत करने वाली किसी 
भी वर्ग की औद्योगिक इकाई के पहले उत्पाद पर ऊंची संगठित चुंगी लगाना 
विनाशकारी तथा ऊशिष्ट है। ऐसा करना उस उत्पाद की उत्पत्ति पर प्रभावी रोक 
लगा देता है जिसक भावी उत्पादन, को लाभकारी ढंग से इस्तेमाल किया जा 
सकता है और जिसके माध्यम से व्यक्तिगत पूंजी तथा सरकारी राजस्व को 
कल्पनातीत सीगा तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह का भूमिकर उस पूंजी 
के उत्पादन को अवश्य नष्ट कर देगा जिराका निर्माण औद्योगिक इकाइयों ने 
किया। भूमि पर लगाया जाने वाला कर इतना अधिक था कि भारत में चालू कर 


|. इस महत्वपूर्ण विवाद जिस पर बेडन पावेल का ध्यान नहीं गया के लिए देखें हाउस ऑफ कामन्स 
- का लेख 306, [8]2-]3 
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व्यवस्था को एकल कर प्रणाली' का नाम दिया जा सकता है। 


जहां भूमिकर क॑ कारण कृषि उद्योग की समृद्धि रुक गई वहीं सीमा शुल्क ने देश 
के उत्पादकों को नुकसान पहुंचाया | देश में आंतरिक और बाहय सीमा-शुल्कों का प्रावधान 
था और दोनों तरह क॑ सीमा-शुल्क व्यापार और उद्योग के लिए समान रूप से नुकसानदेह 
थे | आंतरिक सीमा-शुल्क में आवागमन तथा नगर शुल्क शामिल थे |! आवागमन शुल्क 
के उद्देश्य के लिए देश को कृत्रिम रूप से अनेक छोटे सीमा-शुल्क क्षेत्रों में विभाजित 
कर दिया था। प्रत्येक सीमा-शुल्क क्षेत्र के भीतर वस्तुओं का निर्माण और उनका 
इच्छानुसार उपभोग किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही ये वस्तुएं अपने सीमा-शुल्क 
क्षेत्र से बाहर निकलती थीं उन पर शुल्क लगा दिया जाता था | हालांकि इस शुल्क के 
विनाशकारी प्रभाव छिपे हुए थे, फिर भी वे वास्तविक थे। आवागमन शुल्क से व्यापार 
में बाधाएं पहुचने लगीं और अंतत्त: देश के उत्पादकों को नुकसान पहुंचने लगा | एडम 
स्मिथ हमें बता चुके हैं कि उद्योग का विकास किस तरह बाजार व्यवस्था पर निर्भर करता 
है | आवागमन शुल्क वसूलने के उद्देश्य से पूरे देश को चेस बोर्ड की भांति छोटे-छोटे 


. भारत के कूल राजस्व और भूमि राजस्व का अनुपात निम्न था-- 
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इस व्यवस्था का निकट से अध्ययन करने वाले श्री ट्रेवेलियान इसके विनाशकारी प्रभावों से इतना 
अधिक घबरा गये थे कि उन्होंने यह लिख डाला, “हालांकि हमारे पास इसके अस्तित्व का प्रत्यक्ष 
प्रदर्शन है फिर भी जब यह एक बार समाप्त कर दिया जाएगा तो दुनिया मुश्किल से विश्वास 
कर पाएगी कि पूरी एक सदी के खास हिस्से तक हम इस व्यवस्था को बर्दाश्त करते रहे ।” बंगाल 
प्रांत में आवागमन और शहर शुल्क की व्यवस्था, पृ. & 
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भागों में विभाजित कर दिया गया था। आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे में व्यापार और 
उसके सहयोगी उद्योग को अत्यंत दयनीय स्थिति में रहना पड़ा | आवागमन शुल्क का 
बुरा प्रभाव दूसरी तरह से भी महसूस किया गया। औद्योगिक रूप से विकसित प्रत्येक 
देश में न केवल श्रम का सामाजिक विभाजन होता है बल्कि श्रम का सीमा क्षेत्रीय विभाजन 
भी होता है जिसे दूसरे शब्दों में उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं। इरा बात के अनेक 
उदाहरण मौजूद हैं कि औद्योगिक स्थानीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता 
थी | इसके तहत भारत में प्रत्येक क्षेत्र को एक विशेष कला अथवा उद्योग में विशेषता 
हासिल हो गई, उदाहरण के लिए कपास एक क्षेत्र में पैदा किया जाता था, इसे बुना 
दूसरे क्षेत्र में जाता था और इसकी रंगाई का काम तीसरे क्षेत्र में होता था | लेकिन अक्सर 
ऐसा होता था कि ये क्षेत्र अलग-अलग सीमा शुल्क क्षेत्रों में रिथत होते थे और कच्चे 
माल को अतिम चरण में पहुंचने तक उस पर कई बार आवागमन शुल्क देना पड़ जाता 
था | इससे राहत पाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र को लाभकारी कार्यों में अपनी ऊर्जा गंवानी 
पड़ती थी ताकि आवागमन शुल्क देने से बचा जा सके | 

















नगर शुल्क से जो आंतरिक सीमा-शुल्क का एक भाग माना जाता था, के प्रभाव 
से शहरीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा | निरसदेह व्यावसायिक केन्द्र किसी देश के व्यापार 
के प्रमुख अवयव होते हैं। ये किसी भी गात्रा में हर प्रकार की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त, 
जमा पूंजी, ऋण सुविधाओं तथा सामान्य सूचनाओं के केन्द्र का काम करते हैं। ये 
व्यावसायिक केन्द्र देश के व्यवसाय तथा उद्योग-धंधों को सहयोग तथा उत्साह प्रदान 
करते हैं | लेकिन नगर शुल्क ने सीधे-शीधे व्यवसाय को प्रभावित किया, क्योंकि व्यवस्था 
के तहत आने वाली प्रत्येक वस्तु पर आवागमन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात नगर 
में प्रवेश करने पर नगर शुल्क का भुगतान करना पड़ता था और यदि नगर में प्रवेश 
करने पर निर्माता द्वारा वस्तु को किसी प्रकार बदलना पड़ जाता था तो आवागमन शुल्क 
के तहत दूसरी बार शुल्क का भुगतान किए बिना उस वस्तु को किसी दूसरे पड़ोसी 
स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता | भ्रम और कौशल के परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्य 
में हईं वृद्धि के अनुपात में ही दूसरी बार बढ़ाकर शुल्क लगाया जाता था | इसका परिणाम 
पह हुआ कि शहरों में व्यापार और उद्योग घटने लगे, क्योंकि व्यापारियों ने वस्तुओं को 
एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि आवागमन शुल्क की परिधि 
में आने वाली वस्तुओं के किसी भी निर्माता के लिए अपनी जरूरत से अधिक माल उप्पादित 
करना संभव नहीं रहा। 








ह३। पी विदे ५ यों | | 
इस परिस्थिति में भारतीय उद्योग को विदेशी उद्योगपतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने 
के लिए कहा गया। लेकिन बाहय सीमा-शुल्क उन्हें बढ़ावा देने की बात तो दूर रही 


।. देखिए एम. मार्टिन की पुस्तक “ईस्टर्न इंडिया” के तीन भाग। 
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सही सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर सका | नियमानुसार व्यापारिक शुल्क वस्तुगत प्रतिस्पर्धा 
पर आधारित होता है। आयात शुल्क ऊची दरों के माध्यम से उन विदेशी वस्तुओं के 
आयात को नियंत्रित करने के लिए होता है जो समान वस्तुओं के देश में सफल उत्पादन 
प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकती है और निर्यात-शुल्क वह कहलाता है जो उन स्वदेशी 
वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है जो विदेशी बाजार में घुसपैठ करने की 
कोशिश कर रही हों | लेकिन भारत में बाहुय सीमा-शुल्क के सिद्धांत का वस्तुगत प्रतिस्पर्धा 
के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं था। अपनाई गई वास्तविक नीति के साथ तुलना करने 
पर पता चलता है कि संरक्षक तक उद्योग को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ना चाहता था क्योंकि 
यह शुल्क नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों पर आधारित था। भारतीय आयात्त शुल्क आयात 
की जाने वाली वस्तुओं के स्वरूप के साथ नहीं बदलता था बल्कि आयात के देश तथा 
उस स्थान जहां से जहाज लादा गया है। यह सब राजनीतिक आधार पर ही किया 
जाता था | अत्यंत खेद का विषय है कि इस प्रकार की प्राथमिकता से लोगों तथा सरकार 
दोनों को बहुत हानि हुई | यह बात माननी होगी कि इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को भारत 
में लाने और भारत में निर्मित वस्तुओं को इंग्लैंड निर्यात करने पर अन्य देशों में निर्यात 
पर लगने वाले शुल्क से आघा शुल्क लगता था, लेकिन आंतरिक सीमा शुल्क के तहत 
भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क ही तुलना में ब्रिटिश वस्तुओं पर बहुत कम सीमा 
शुल्क भुगतान की अनुमति देकर भारतीय उद्योग-धंधों को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया 
गया। ध्यान देने योग्य है कि यह उस समय किया गया जब ब्रिटेन ऊची शुल्क दरों के 
माध्यम से भारत में निर्मित वस्तुओं और जहाजों के इंग्लैंड में प्रवेश पर रोक लगा रहा 
' था| लेकिन जबकि आयात शुल्क के कारण विदेशी भारतीय उत्पादों जिन पर आंतरिक 
सीमा-शुल्क का बहुत अधिक भार पड़ा हुआ था के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा जमा रहे थे, 
वही भारी निर्यात शुल्क के कारण भारतीय उत्पाद विदेशी मंडियों में अपनी प्रतिस्पर्धा 
नहीं जमा सके। यह निर्यात शुल्क व्यवस्था की सबसे अधिक सोचनीय विशेषता थी | 
भारतीय शुल्क व्यवस्था उन्‍नीसवीं! सदी में काफी लंबे समय तक लागू रही | 


इस प्रकार आंतरिक तथा बाहय सीमा शुल्क कानून व्यापार के रास्ते में रोड़ा अटकाते 
रहे और उद्योग का गला घोंटते रहे | सीमा शुल्क के प्रांत बहुत कम राजस्व सीमा शुल्कों 


।. उपरोक्त प्रत्येक वक्‍तव्य का संदर्भ बताना मुश्किल है। भारत की शुल्क व्यवस्था का इतिहास अभी 
तक अलिखित है लेकिन इस विषय पर अनेक साक्ष्य ।82 की व्यापार संबंधी संसदीय समित्ति 
और 83 तथा 853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के लिए गठित समितियों को दिए गए 
साक्ष्यों में पाए जा सकते हैं। 846 में “ईस्ट इंडिया प्रोड्यूस” पर गठित कंपनी के साक्ष्य और 
रिपोर्ट की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। | 
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के विनाशकारी प्रभाव का साक्ष्य है | 

जब ये संसाधन असफल हो गए तो सरकार ने राजस्व प्राप्त करने के कूल अत्यधिक 
विवादास्पद तरीके अपनाने शुरू कर दिए। 

साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था के तहत लागू राजस्व व्यवस्था का निष्पक्ष सर्वेक्षण करने 
पर यह कहने को मजबूर होना पडता है कि कर पद्धति में न्याय का तत्त्व विलुप्त था । 
यह एक क्रूर हास्य था या फिर एक अकर्मण्य सिद्धांत क्योंकि नश्तर उस जगह पर नहीं 
चुभाया गया था जहां पर खून सबसे अधिक गाढ़ा था बल्कि राजनीतिक शरीर के उस 
भाग पर चुभाया गया था जो अपनी कमजोरियों और गरीबी के कारण वार झेलने में सबसे 
अधिक कोमल था | गरीब काश्तकारों की कमाई पर गुलछर्र उड़ाने वाले और विलासितापूर्ण 
जीवन बिताने वाले भू-स्वामी या मोटी तनख्वाहों पर ऐश करने वाले अनेक यूरोपीय 
नौकरशाहों को सरकारी रख रखाव के लिए खर्चों में ऊपना योगदान देने की छूट थी, 
एक ऐसी सरकार के जिसकी मुख्य गतिविधियां चमक दमक और सुविधाएं बरकरार रखने 





[. निम्नलिखित सारिणी कुल राजस्व में सीमा शुल्क के अनुपात को दर्शाती है-- 





वर्ष वर्ष अनुपात वर्ष अनुपात 
| /92-9353 8.32 842-4-3 6,0 
से 


]796-97 [846-47 


797-98 7.58 847-48 | 5.40 
से से 

]80[-2 85]-52 

802-3 6.70 ]8529-53 5.50 
से से 

]806-7 855.56 

807-8 7]9 54 वष॑ 6.22 
से का औसत 

।8] 2 

]8]2 !3 837-38 6,765 
से से 

886-7 |84 -4?2 


हैड्रिक्स, पृ. 286 
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के लिए केंद्रित थीं | दूसरी ओर नमक कर! मोतुर्फा' तथा अन्य शोषणकारी करः गरीब 
मेहनतकशों को पीड़ित करते रहे | यह सच है कि स्थानीय शासन के तहत प्रचलित अनेक 
छोटे मोटे करों को हटा लिया गया था, हालांकि उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि इस तरह 
खोए गए राजस्व की पूर्ति भूमिकर जैसे जारी रहने वाले करों को बढ़ा कर की गई | 
बाद के आरोप को आधिकारिक तौर पर नकारा गया' लेकिन यह सच है कि गरीबों से 
उगाहे जाने वाले भूमि करों का ऐसे करों को समाप्त करने के साथ-साथ ही बढ़ाया और 
संघठित किया गया जिनसे सरकार को लाभ होने के बजाए घाटा ही हुआ | 


2. विभिन्‍न कालों में नमक राजस्व का कुल राजस्व के साथ औसत निग्न था :- 


वर्ष औसत वर्ष औसत वर्ष औसत 
8 से 82-22 













[792-93 से ]796-97 !842-43 से 846-47 





पक 





]797 98 से 80] 2 ]2.0) 22.23 रो 826-27 है [847-48 से 8५]- ५2 | 9.]4 











].,09 [877-28 से 83-37 852-03 से ]85५-56 | 9.7 





802 3 रो 806-7 






].84+4 |[[837-33 से 836-37 64 दर्ष का औरात ब्यौरा | .07 





।807-8 से 8]-2 












॥0 22 3४8 से 84-47 





82-]35 से 86-7 


|. हैंड़िक्स, पृ. 283, 


2. |858 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा हाउस ऑफ कामन्स को दी गई याचिका में एक ऐसे 
कर के बारे में बताया गया है जो व्यापार और बुनकर, बढ़ई, धातुकारों, दुकानदारों एवं पटरी पर 
बेचने का पेशा करने वालों पर थोपा गया, कुछ अपने औजारों पर चुंगी देकर कुछ अन्य बेचने 
की अनुमति लेकर बेचने वालों, व्यापारियों की छोटी मोटी वस्तुओं पर भी और कारीगरों द्वारा 

: इस्तेमाल्न किए जाने वाले सस्ते औजारों पर जिसकी कीमतें मोतुर्फा द्वारा अक्सर 6 गुनी बढ़ा दी 
जाती हैं। रघुवैयंगर द्वारा अपनी पुस्तक “प्रोग्रेस आफ मद्रास प्रेसीडेंसी” में उद्धृत, 893, पृष्ठ 
]3 


3. अपनी पुस्तक “जर्नी फ्राम मद्रास” के दूसरे भाग में डा० फ़ांसिस बुकानन कहते हैं कि दक्षिण 
भारत में स्थित कोयम्बतूर के सतीमंगलम में बढ़िया कपड़े के दो टुकड़ों पर एक वीरराया फनम 
की 3/4+ /3 या ५./4 की नई स्टाम्प डयूटी (स्टाम्प शुल्क) लगाईं गई थी और अन्य खुरदरे 
कपड़े के दो टुकड़ों पर एक वीरराया फनम की 3+3/4 या लगभग 2-3 /4 की थी | परिणामस्वरूप 
बुनकरों ने पेशा छोड़ दिया और सामूहिक रूप से जिलाधीश के पास गए। प्रत्येक लूम पर लगने 
वाले 4 या 5 फनम वार्षिक के स्थान पर यह कर लगाया गया था। बुनकरों द्वारा यह अधिक माना 
गया (पेज 240)। वह यह भी कहते है - बुनकरों के 50 घरों वाले दोदारा पल्‍लयम में बुनकर 
नए स्टाम्प शुल्क को लेकर काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अब प्रत्येक लूम के उन्हें 20 
फनम देने होंगे जबकि पहले वे ५ फनम ही दैते थे, (वहीं) पृ. 24? 





4. संसदीय लेख, अंक 5, 83], ईस्ट इंडिया कंपनी की कारगुजारी के साक्ष्य के सारांश, क्यू 
3864-66 


रा 
[-> 
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उपरोक्त कठोर राजस्व व्यवस्था के तहत जनता की कर भुगतान सामर्थ्य इतनी 
घट गई कि राजस्व प्राप्त करने क॑ विभिन्‍न संसाधनों! के बावजूद साम्राज्यवादी सरकार 
अपना व्यय मार वहन करने में असमर्थ थी। यह सभी पूंजीदाताओं के लिए एक सबक 
है कि जब उनके राजस्व कानून जनता के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले हों तो 
उन्हें अपनी खाली तिजोरियों के लिए अपने अलाव। अन्य किसी को दोषी नहीं ठहराना 
चाहिए | 
 ह्मए ऋए करत काज्लोस्कमह 7 हज "3.-३"-ः,३३ै"ै५३ै-/एए 


2 है न जलन 3 कल न की 





राजस्व के स्रोत प्राप्त राजस्व. अवधि. तिथियां/ स्थान और आरंभ होने की तिथि 
मिलियन में वर्षों की 
_ ७  ़़उसख्या . | >> +/  . संख्या ह 

भूमि राजस्व 662 308 64 ।792-93 बंगाल, बंबई और मद्रास में पूरी अवधि 


से के दौरान उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 
[855-56 834-3५ से और पंजाब में ।849-५0 


शकर और आबकारी 9.729. 20 . 836-37 बंगाल प्रांत, मद्रास और बंबई में पूरी 
से अवधि के दौरान और पंजाब में 

उत्पाद शुल्क 4.987 20 ।855-56 '[849-50 से 

मोतुर्फा 6.455 40 केवल बंगाल के खाते 

नमक [39,932 64 792 93 केवल बंगाल के खाते 
रो 792 से बंगाल, 822 से मद्रास, ।822 


855-5५6 से बंबई, 839 से उत्तर पश्चिमी प्रांत 


अफीम 058,707 64 हि बंगाल में [792 से बंबई में 820 से 

डाकघर 8 8४88 64 हि बंगाल में [797 से बंबई में 83 से 

स्टाम्प ]6.697 ५9 ]797-98 बंगाल में 797 से म्रद्गास में ।83 से 
से 


]855-56 89 से उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 
कस्टम ड्यूटी आंतरिक76.79 64 ]792-93 834 से पंजाबे में [849 से 
।. परिवहन । 
2 शहरी 855-56 797 से बंगाल, मद्रास और बंबई 
83 से उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 
849 50 मद्रास से 836 से पंजाब 


बाहूय | 

]. आयात 

2 निर्यात 
टकसाल जैसा कि भूमि कर राजस्व के अधीन 
राजस्व ३220]. 64 लगाया गया है। 
तंबाक्‌ ].437 ]& 836-37 
विविध ]94.777 64 | से 

]853-54 


]792-93 
। से 
[855-56 
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इन कठोर करों से देश की उत्पादक क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अनुमान 
लगाए बिना क्या इन करों द्वारा उगाही गई राशि उन जन सुविधाओं पर खर्च की गई 
जिन्हें कर दाताओं के आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाने वाला समझा गया था? विभिन्‍न 
सेवाओं पर दशकों में किए जाने वाले खर्चों के विभाजन को दर्शाने वाली निम्नलिखित 
सारणी पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाएगा कि पूंजी किस तरह खर्च की गई है :-- 


खर्चों का वित्तरण 


कुल खर्च का औसत प्रतिशत वर्ष में 
609-0 |89-20।! 629-30 __[_[__[_[_[_._._.॒.. [(0020 8।220 82230 83940 84950. 857 


सेना 58.877 64.200 53.754 57,.72[ 5.662 45.55 
ऋणों पर ब्याज 8.040 42.805 2.24  9.756 0.5]2  7.9 
नागरिक एवं राजनीतिक 7.22] $.900) 9,979,  ॥2.295 8,902. 9.62 
न्यायिक 7.525 6.800 7.]07 9.565 7.80 
प्रांतीय पुलिस | 0 2093 .5335 2.062 2.0652 9.38 
भवन, किले इत्यादि ,839 |,.756 2.880 ,4.428 .66 


कर्नल साइक्स द्वारा लिखित “पास्ट, प्रजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंसियल कंडीशन आफ ब्रिटिश 
इंडिया- जर्नन आफ द रायल स्टैटिस्टीकल सोसायटी” 859, अंक 22, पृष्ठ संख्या 457 


इन आंकड़ों में प्रमुख सेना पर हुए खर्चो के आंकड़े हैं और यद्यपि कुल वर्षों के दौरान 
इनमें कमी आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के कुल राजस्व का आधे से भी अधिक 
भाग का उपयोग किया है | लेकिन सेना की तुलना में अन्य मदों पर हुए भारी खर्च आंकड़े 
वास्तविक खर्च के भार को नहीं दर्शाते हैं | उनमें ऋण पर ब्याज के आंकड़ों को सम्मिलित 
किया जाना चाहिए क्‍योंकि जो ऋण लिया गया था वह युद्ध के लिए लिया गया ऋण 
था। इस अवधि के दौरान भारत ईस्ट इंडिया कंपनी तथा देशी शक्तियों के बीच युद्ध 
का मैदान बन चुका था। दो मराठा युद्ध, तीन मैसूर युद्ध, बर्मा के साथ दो बार युद्ध, 
दो अफगान युद्ध और कर्नाटक युद्धों के अतिरिक्त अनेक छोटी लड़ाईयां भारत को ईस्ट 
इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य के राज्यों में मिलाने की नीयत से लड़ी गईं। संसद 
का यह दावा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के ही राज्य थे, लेकिन 
यह याद रखना चाहिए कि इसने खरीद मूल्य के एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया | 
दूसरी ओर इन लड़ाइयों का पूरा खर्च भारत को वहन करना पड़ा | जिससे उसके नगण्य 
स्रोतों पप और अधिक ऋण भार पड़ गया। भवनों तथा किलों के मद पर दिखाई गईं 
राशि भी सेना पर हुए खर्चों में ही जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि यह उसी का भाग थी । 
इन जरूरी खर्चों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि यह देश अपनी बहुमूल्य अल्प राशि का 
52 से 80 फीसदी भाग युद्ध सेवाओं पर बर्बाद कर रहा था। दूसरी ओर संभवतः यह 
तर्क दिया जा सकता है कि सेना पर हुए खर्चों का एक बड़ा भाग स्वयं भारतीयों के 
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खजानों में गया क्योंकि देश की सेना में भारतीय जवान सेना का बड़ा भाग थे। और 
यदि यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों के वेतनमान समान होते तो भारतीय सैनिकों को 
अवश्य लाभ मिलता यद्यपि इतने अधिक सैनिक व्यय का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन 
यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों के वेतनमान इतने असमान' थे कि यूरोपीय तथा भारतीय 
सैनिकों के औसतन चार भारतीय सैनिकों के बराबर वेतन मिलता था। अत्त: चाहे जन 
उपयोगिता की दृष्टि से देखें अथवा निजी रोजगार की दृष्टि से, इस खर्च ने राज्य को 
राजस्व देने वाली जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचाया | 

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजस्व के 0 फीसदी की खपत करने वाले नागरिक 
तथा राजनीतिक खर्च से आर्थिक क्षति की भरपाई हो सकी हो | यह खर्चे भी भारतीय 
जनसंख्या पर नहीं किया गया था। जिसे इसका भार वहन करना पड़ा। विजय के 
परिणामस्वरूप भारतीय नागरिकों को दूसरे दर्जे का माना जाने लगा, लेकिन विजय ने 
भारतीयों के दर्ज को प्रभावित करने से कही अधिक उन्हें नुकसान पहुंचाया | इसने अंग्रेजों 


!। यह निम्न आंकड़ों से जाना जा सकता है : 
(सैनिक विद्रोह से पूर्व भारतीय सेना की शक्ति (संख्या) 


यूरोपीय भारतीय कूल योग 
आर्टीलरी 64]9 .. ०38 ]5577 
सैपर्स 0 304 3 ३]५३3 
केवलरी 3456 30533 '.. 32989 
इ्न्फेट्री 20760 88660 2]8420 
कूल योग 38745 23] 374 ६6 ॥ है है: 


भारतीय सेना के पुर्नगतन पर मेजर जनरल हैनकाक की रिपोर्ट, ।85५9 का संसदीय परचा, पृष्ठ 2. 
2. यह निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है :- इन्फेंट्री रेजिमेंट का मासिक व्यय 


यूरोपीय सैनिक 
अधिकारी विवरण कुल योग 

रुपये आना पाई रुपये आना पाई द 
३37 अधिकारी 4734-4-3 0 7709.0 7 
प्रतिष्ान और कर्मचारी ' 45]5-]2-4 
कमांड तथा अन्‍य भत्ते 2572098-8-() पु 
जवान 
]।7 एन.सी.ओ. 2289 -4-5 
9५0 निजी सैंनेक ]203-8 -4 25999 8 0 
राशन कपड़ा, तथा अन्य खर्चे 2000 0 “0, 29 मील आम 


7 7 वी ७ 9 9 999 शा हि +--++ 5न्‍न+ क्‍नन -पन्‍तनन न्‍+-+ज-+ -<- “न + ऊक्‍न्‍नञज-++ जन नन- कक्‍तत नवनननजक्‍जनतनानक्‍नू भजन फजत्_ पतन +ज +ीौ१फकज+रौी+म--- तन -नज--++ ++नज+ +++फन्‍__ _++_ _+++न्‍तफप“”न्‍्++ _फमनफफकफक0ोकक्जन- 


कूल योग ह 47//8-0-7 
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के दिमाग में भारतीयों के लिए अविश्वास का बीज बो दिया। इस तरह पराजित ऊीर 
अविश्वास के पात्र भारतीयों को ब्रिटिश शासन के आरभकाल से ही देश की उच्च 
प्रशासनिक नियुक्तियों से वंचित ही रखा गया।' (सारिणी पृ. 86) इस अन्याय को दूर 
रने के उद्देश्य से ही संसद ने 833 के कानून द्वारा यह प्रावधान किया-कि न तो 
तथाकथित सीमा क्षेत्रों के निवासी और न ही वहां रहने वाली ब्रिटिश सम्राट की प्रजा 
को मात्र धर्म, जन्म, स्थान, रंग अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कथित कपनी के 
तहत रोजगार, अथवा पद ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाएगा ।” (धा. 87) 





भारतीय सैनिक 
अधिकारी विवरण कुल योग 
रुपये आना पाई रुपये आना पाई 
अधिकारी 
26 यूरोपीय 986 - 2 -| 
20 भारतीय ा 940 - 0 - 0 
प्रतिष्ठान व कर्मचारी | जे... जग 
कमांड तथा अन्य भत्ते [07 है 2) 
जवान हे 
[40 एन.सी.ओ. !./80 ») <+]) 
9 606 - 4 - 0 
| ,000 सिपाही 7,000 - 0 - 0 
खर्च 826 -44- 0 
कुल योग 23,34 - 6 - 7 





इस सारिणी से यह स्पष्ट है कि भारतीय मद के तहत दिखाए गए 26 यूरोपीय 
अधिकारियों के वेतन और कमांड तथा अन्य भत्ते जिनकी कूल राशि ,378-7-3 रुपये 
है घटा दी जाए, तो हम पाएंगे कि 05 यूरोपीय को 47, 778-0-7 रुपये वेतन मिलता 
था जबकि ,60 भारतीयों को ,755-।5-4 रुपये ही मिलते थे। 

लेकिन वास्तविकता यह है कि सैनिक विद्रोह के बाद तक किसी भी भारतीय को 
ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, केवल उन पदों को छोड़ कर जिनके लिए 
इस कानून के पारित होने के पहले तक वे सक्षम थे, क्योंकि निदेशक मंडल (कोर्ट आफ 
डायरेक्टर्स) ने इस कानून की व्याख्या करके भारत सरकार को आरंभ से ही सलाह दे 
दी थी। 

“व्यावहारिक तौर पर................. किसी प्रकार का विशेष अंतर नहीं पड़ेगा । अनुबंधित 
सेवा के लिए आबंदटित स्थितियों और सरकारी प्रकृति की अन्य सभी स्थितियों में अंतर 
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सामान्यतः: वर्तमान जैसा ही रहेगा।! 
उगाहे गए कुल राजस्व का लगभग दस प्रतिशत भाग न्यायिक और पुलिस खर्चों 
पर व्यय होता था जिसे केवल सुरक्षात्मक कह सकते हैं| इस प्रकार कष्टदायी करों द्वारा 
उगाही गई राशि का अधिकांश भाग अनुत्पादक तरीकों से खर्च किया गया | युद्ध की 
एजेंसियों की शाति स्थापना के नाम पर घोषणा की जाती थी और इन एजेंसियों ने कल 
निधियों के बड़े भाग का उपभोग कर लिया। विकास के लिए बनी एजेंसियों के लिए. 
वस्तुत: कुछ भी शेष नहीं बचा | शिक्षा पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया और उपयोगी 
लोक निर्माण कार्यो पर भी बहुत कम खर्च किया गया | साम्राज्यवादी अथवा केन्द्रीय बजट 
से लंबी अवधि तक रेलवे, सिंचाई अथवा समुद्री परिवहन के लिए नहरों की खुदाई तथा 
व्यापार एवं उद्योग के विकास से जुड़े अन्य कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं था | 8, 37, 000 
वर्ग मील के कुल क्षेत्र में से मात्र कुछ मील तक ही रेलवे लाइन बिछाईं गई थी | 2,57 
मील क्षेत्र में ही सड़क निर्माण हुआ था | केवल 580 मील तक ही समुद्री रास्ता तैयार 
किया गया था और मात्र 80 मील तक ही तार सुविधा उपलब्ध थी। अथवा यदि खर्च 
की गई राशि के संदर्भ में बात करें तो हम पाते हैं कि 837-38 से 85]-52 तक के 
[७ वर्षों की अवधि के दौरान उत्पादक व्यय कुल 299,732 पौंड वार्षिक रहा | किसानों 
को यह सिद्धांत भलीभांति पता है कि खाद के अभाव में लगातार खेती करने से मिट्टी 
की ताकत नष्ट हो जाती है | यद्यपि इसके व्यापक उपयोग हो सकते हैं और यदि भारत 
!, डिस्पैच टू बंगाल, ने 44 दिनांक 0, 834, पैरा 07 
* तीन प्रेसीडेंसियों के देशी संस्थानों के विषय में नागरिक वित्त समिति (सिविल फायनेंस कमेटी) 
की रपट, बंगाल फायनेंसियल कनन्‍्सलटेशन्स, अप्रैल 3, 830, एंडिया आफिस रिकार्ड | विभिन्‍न 
प्रांतों में अधीनस्थ संस्थानों में कार्यरत ईसाई और देशी कर्मचारियों को कमेटी (समिति) ने चार 
श्रेणियों में विभक्त किया था यथा () हैडक्लर्क, रजिस्ट्रार, मैनेजर और उनके सहायक, एक्जामिनर, 
पूंजी निवेशक, आदि जो कार्यालय के कार्य संचालन निर्देशन के उत्तरदायी सचिवों के अधीन थे 
(2) चालू व्यापार लेखक (मुनीम), नकल नवीस (3) ठेके पर कार्य करने वाले नक्ल नवीस (4) 
सभी छोटे मोटे कर्मचारी। समिति ने यह महसूस किया : 


पैरा 35: चालू व्यापार लेखक [मुनीम) को कलकत्ता में जो वेतन मिलता है उसमें 20 से 30 रुपये 
प्रतिमाह का अंतर है। जबकि एक व्यक्ति का औसत 04 रुपये आता है। बंबई में 5 से 20 रुपये, 
मद्रास में 48 रुपये का औसत आता है, जबकि उस प्रेसीडेंसी के सचिवालय में एक नौकर का 
औसतन वेतन साढ़े सत्ताईस रुपया है । जबकि 0%४ रुपये से लेकर 87% रुपये तक विभिन्‍न दरों 
पर भुगतान का प्रचलन है। जोकि व्यक्ति की सेवा अवधि और उपयोगिता पर आधारित है। 


* बंगाल के सचिवालय कार्यालय में एक सैक्शनर को 750 शब्दों के लेखन पर एक रुपया, जबकि 
अन्य दो प्रांतों में 333 शब्दों के लिए रुपया दिया जाता है। 
पैरा 5]: बंगाल सचिवालय में एक कर्मचारी को 42 रुपये प्रतिमाह, मद्रास में “मोची” (जूता 
बनाने वाले) सहित 455 रुपये और बंबई में 26 रुपये दिए जाते हैं। बंगाल में 86, मद्रास में 
56 और बंबई में 42 कर्मचारी थे। ह 

2. ब्रिटिश भारत से संबंधित सांरियिकीय विवरण : थार्नटन द्वारा संपादित, 853. . 
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की राज्य अर्थव्यवस्था में इसका पालन किया जाता तो देश की कर देने की क्षमता बढ़ 
जाती जिसका फायदा सरकारी कोष के साथ-साथ आम जनता को भी होता | दुर्भाग्यवश 
भारत के पूजीपतियों को यह बात समझ गें नहीं आई जिसकी हानि दोनों को ही भुगतनी 
पड़ी | द 


लेकिन यदि दीर्घकालिक घाटे को पूरा करने के लिए न्यायसंगत कर प्रणाली के 
स्रोत बढ़ाए जाते और उत्पादक खर्चों को विनियमित किया जाता तो भी खर्चा गें कटौती 
अथवा मितव्ययता बरतने का मार्ग मिल जाता था। जेसा कि सोचा गया था 833 में 
स्थापित सरकार की तरह एक शक्तिशाजी केन्द्रीय सरकार स्थापित हो जाती तो जहां 
कहीं भी संभव होता यह लाई जा सकती थी। वास्तविकता यह थी कि बहुत कमजोर 
किस्म का केन्‍्द्रीयकरण किया गया | वैधानिक स्तर पर तो साम्राज्यवादी प्रशासन व्यवस्था 
थी लेकिन वास्तय में प्रशासन इस तरह से किया जाता था मानों कार्यकारी शासन की 
प्राइमरी इकाइयां प्रांत हों और भारत सरकार इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला 
प्राधिकरण हो.। यह अनेक प्रकार की परिस्थितियों से स्पष्ट था | यह सच है कि विधान 
निर्माण संबंधी कार्य भारत सरकार में केंद्रित था, तथापि भारत सरकार द्वारा कानून विभिन्‍न 
प्रांतों के लिए अलग-अलग पारित किए जाते थे मानों कानून निर्माण संबंधी पहल भी 
प्रांतों के पास ही हो और मारत सरकार मात्र अनुमति प्रदान करने वाली शक्ति हो | अपनी 
सार्वभौम सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रत्रेक प्रांत के अपने आंतरिक तथा बाहय 
रीतिरिवाज थे। प्रत्येक प्रांत के पास अपनी सेना होती थी। प्रांतों की वित्तीय स्वतंत्रता 
की भावनाओं को बरकरार रखने के उद्देश्य से केन्द्रीकरण के बावजूद लेखा पद्धति प्रांतीय 
ही बनी रही | राजस्व एकत्रित करने तथा प्रशासकीय कार्य अभी भी प्रांतों के जिम्मेदार 
होने के कारण वे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि कानूनी रूप में शासन की जिम्मेदारी 
उन्हीं के कंधों पर हो। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की इस भावना ने विद्रोह को जन्म 
दिया और खास कर बंबई तथा मद्रास सरीखे प्रांतों ने तो सैनिक विद्रोह को कुचलने 
के प्रयासों का विरोध तक कर डाला | स्मरणीय है कि 833 के कानून ने वैधानिक और 
प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच खाई बना दी | कानूनी तौर से प्रशासन की जिम्मेदारी 
केन्द्र (साम्राज्यवादी) सरकार पर थी लेकिन वह देश का प्रशासन नहीं चलाती थी | देश 
का प्रशासन प्रांतीय सरकारें चलाती थीं | लेकिन कानूनी तौर से उनकी कोई जिम्मेदारी 
नहीं थी | 





इस खाई से देश के वित्त की मित्तव्ययता पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ा जैसा कि 
लाजिमी था। फिजूलखर्ची एक व्यावहारिक नियम सा बन गया और यह साम्राज्यवादी 
व्यवस्था का अंतरंग हिस्सा था। मितव्ययता जिम्मेदारी से पैदा होती है और जिम्मेदारी 
वह।| ह|सिल की जाती है जहां खर्चा को वहन करने की इच्छा रखने वाली सरकार सात्तों 
को ढूंढ निकालने में भी निपुण हो। साम्राज्यवादी व्यवस्था लागू होने से पहले बजट में 


साम्राज्यवादी व्यवस्था : इसका विकास और इ्ञास द ९० 


शामिल खर्चो के लिए पूंजी उगाहने की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों पर थी | फलस्वरूप 
उन्हें मितव्ययी होना ही पड़ता था | लेकिन साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत, विभिन्‍न सेवाओं 
के लिए बजट तो प्रांतीय सरकारें बनाती थीं, खर्चों से निपटने के उपाय निकालने की 
जिम्मेदारी भारत सरकार पर थी। पहली व्यवस्था के तहत तो प्रांतीय सरकारों को खर्चे 
की सीमा का ज्ञान था लेकिन साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत ........... : उनके पास यह 
जानने के उपाय नहीं थे कि भारत सरकार से उन्हें कुल कितनी राशि मिल सकती है | 
गहराई की जानकारी न होने के कारण वे अनियंत्रित खर्च में लिप्त थे | हर तरह उन्हें 
सुधार व बेहतरी की आवश्यकता दिखाई दी और उनकी लगातार यह वाजिब इच्छा रही 
कि साम्राज्य के सामान्य राजस्व में से अधिक से अधिक हिस्सा अपने प्रांतों को दिलवाने 
के लिए भारत सरकार को राजी करवा लें | अपने अनुभवों से वे जानते थे जितनी कम 
कटौती वे करेंगे और जितनी अधिक उनकी मांग होगी उतना ही अधिक वे अपनी जरूरतों 
की पूर्ति के लिए भारत सरकार को मना लेंगे। उन्होंने महसूस किया कि इन जरूरतों 
को पेश करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह ठीक था और आवश्यक उपाय करने 
से मना करने की जिम्मेदारी उन्होंने भारत सरकार पर छोड़ दी | 

प्रायः भारत सरकार को इन अनाप शनाप मांगों के दबाव में झुकना पड़ता था क्योंकि 
लंबे समय तक उसके पास वह व्यवस्था (मशीनरी) नहीं थी जिससे मांगों तथा उन पर 
होने वाले खर्चों पर नियंत्रण की जानकारी ली जा सके | साम्राज्यवादी प्रशासनिक व्यवस्था 
से बहुत अधिक कार्यकुशलता की आशा करना सामान्य बात नहीं है और ऐसे में तो बिल्कुल 
भी नहीं जब इसकी जिम्मेदारी एक विभाग अथवा प्रांत तक सीमित न होकर पूरे महाद्वीप 
के बराबर देश की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की हो | केवल विशाल होने के कारण 
ही यह चलने में धीमा है। यदि यह व्यवस्था भारतीय व्यवस्था के समान असंगठित होती 
तो इसकी रफ्तार और भी धीमी होती | सर्वप्रथम, भारत में केन्द्रीय व्यवस्था अपने नियंत्रण 
करने वाले हिस्से--कार्यकारिणी--- के बिना कार्य कर रही थी। इसका निर्माण करने 
वाले कानून ने भारत सरकार और बंगाल सरकार को एक करके भारी भूल की होगी | 
इस विलय के बाद सरकारी तंत्र पर दबाव बढ़ गए | बंगाल सरकार की हैसियत से कार्यों 
को निपषटाने के बाद इतना समय ही नहीं बचता था कि यह भारत सरकार के रूप में 
अपने कार्यों का निर्वाह कर सके | दोनों सरकारों की न केवल कार्यकारिणी ही एक थी 
बल्कि दोनों सरकारों के कार्यों की देखरेख के लिए सचिवालय भी एक ही था। कार्यों 
के बोझ से पहले से ही दबे सचिवालय की 843 तक देश के वित्त का प्रबंध कर रहे 
. विशेष अधिकारी के अभाव में कार्यकुशलता बहुत कम हो गई | 





2. द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द अर्ल आफ मेयो - एज कायसराय एंड गवर्नर जनरल आफ इंडिया -- 
भूतपूर्व गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्य जान स्ट्रेची द्वारा कार्यवाही के अंश, दिनांक 30 
अप्रैल 872, राजकीय मुद्रण अधीक्षक का कलकत्ता स्थित कार्यालय, 872, पृष्ठ 46. 
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843 में भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड एलनबरो ने बंगाल सरकार के 
सचिवालय को भारत सरकार! क॑ सचिवालय से अलग कर दिया तथा इसे वित्त सचिव 
के नाम से एक अलग कार्यालय से संलग्न कर दिया? | इस कार्यालय का काम केवल 
वित्त विभाग से ही सम्बद्ध था | लेकिन जबकि वित्त सचिव की नियुक्ति ने जांच अधिकारी 
की आवश्यकता पूरी कर दी फिर भी विनियोग बजट तथा लेखा परीक्षा एवं लेखाओं 
की कन्द्रीय व्यवस्था के अभाव में वित्त सचिव के लिए खर्चों में कटौती कर पाना संभव 
नहीं हो सका। केन्द्रीय वित्त व्यवस्था की स्थापना के बावजूद लेखा परीक्षा एवं लेखा 
विभाग क॑ अधिकारी विभिन्‍न प्रांतों के सचिवालयों से ही. सम्बद्ध रहे | वे सर्वोच्च सरकार 
के प्रति जवाबदेह नहीं थे जबकि कानून भारत के राजस्व के प्रबंध और आदेश की 
जिम्मेदारी सर्वोच्च सरकार पर ही थी | प्रांतीय सचिवालय से संलग्न होने के कारण लेखा 
एवं लेखा परीक्षा संबंधी आदेश भारत सरकार को संबंधित प्रांतीय सरकार के अनुसार 
एवं उसी के माध्यम से जारी करने पड़ते थे। दूसरी ओर, यद्यपि बजट की व्यवस्था 
व्यापारिक खातों यानी रिकार्डों के लिए तो अच्छी थी लेकिन सभी अच्छे राज्य खातों, 
यानी. जांच पड़ताल के सर्वप्रथम एवं प्रारंभिक उद्देश्य के लिए बेकार थी | वास्तव में देश 
के वित्तीय प्रशासन के उद्देश्य से तीन अनुमान (खाका, स्थाई और बजट) तैयार किए 
गए थे जिनमें विभिन्‍न सेवाओं में से प्रत्यूक के लिए आवश्यक धन राशि का लेखा-जोखा 
दिखाया गया था | लेकिन विभिन्‍न सेवाओं पर सार्वजनिक धन का यह आबंटन विनियोग 
नहीं माना गया। इसे रोकड़ आवश्यकताएं ही माना गया | इस वास्तविकता के कारण 
कभी भी अनुदान ठीक ढंग से नहीं तैयार किए गए, और न ही उन पर लगाई गई सीमा 
का व्यवहार मे अनुसरण किया गया चूंकि प्रत्येक सेवा के लिए विशिष्ट स्वीकृति का कोई 
बजट नहीं था। लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग ने स्वयं को सरकारी कोष में आने वाली 
और खर्च होने वाली राशि के हिसाब किताब तक ही सीमित कर लियां था | यह स्पष्ट 
है कि विनियोग बजट के अभाव में सभी राज्यों के लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का 
खर्च करने वाली शक्तियों द्वारा स्वीकृत राशि के भीतर ही खर्च करने की जांच करने 
का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सका | अत्यधिक मांग करने के साथ-साथ प्रांतीय सरकारें 
खर्चे के मामले में भी गैर जिम्मेदार थीं | जब तक भारत सरकार के पास विनियोग बजट 
और लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की केन्द्रीय व्यवस्था नहीं थी तब तक वित्त नियंत्रण 
के मामले में इसकी शक्ति नाममात्र की ही थी, और कानूनी रूप से वित्तीय मामलों में 
कमजोर स्थिति हासिल होने के बावजूद वास्तव में प्रांत सबसे शक्तिशाली थे। प्रांतीय 
सरकारों की वित्तीय गैर जिम्मेदारी और केन्द्रीय सरकार की अकर्मण्यता के चलते प्रांतीय 
सरकारों की खर्चीली आदतों को रोकने में असमर्थ केन्द्र सरकार की स्थिति के साथ-साथ 
वित्तीय मामलों में भारत सरकार की कार्यकारिणी परिषद द्वारा बरती गई उदासीनता 


।. भारत सरकार का प्रस्ताद, गृह विभाग, 29 अप्रैल, 843 
2. भारत सरकार का प्ररताव, 4 जनवरी, 4843 
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भी कम जिम्मेदार नहीं थी। यह सच था कि कार्यकारिणी परिषद की विशिष्ट अनुमति 
के बिना भारत सरकार के राजस्व में से कछ भी खर्च नहीं किया जा सकता था लेकिन 
ऐसा नहीं लगता कि परिषद ने अपनी गतिविधियों के द्वारा खर्चों में मितव्ययता लाने के 
कोई विशेष प्रयास किए | परिषद सामूहिक रूप से कार्य करती थी, और इसके सदस्यों 
के बीच किसी तरह का कार्य आबंटन नहीं था। युद्ध एवं विधेयक विभाग को छोड़कर 
बाकी सभी सरकारी काम गवर्नर जनरल तथा उनके काउन्सलर्स (र्षदों) के समक्ष पेश 
किए जाते थे | सामूहिक कार्यशैली के परिणामस्वरूप 
वास्तव में प्रत्येक विवाद महागनी की लकड़ी से बने छोटे बकसों में रख कर 
एक पार्षद के घर से धीमी रफ्तार से दूसरे पार्षद के घर पहुंचता हुआ प्रत्येक पार्षद 
के हाथों से गुजरता था। 
इन परिस्थितियों में खर्चो में मितव्ययता बरतने के लिए कोई भी वित्त मंत्री (चांसलर 
आफ एक्सचेकर) नहीं था हालांकि सभी स्वयं को खजाने का मालिक ही समझते थे । 
परिणामस्वरूप वित्त मंत्री सभी की जिम्मेदारी बन जाने की वजह से किसी की भी जिम्मेदारी 
नहीं बन पाया | इसका परिणाम यह हुआ कि निधियों का आबंटन सेवाओं की वास्तविक 
आवश्यकताओं के हिसाब से 'नहीं हो पाया बल्कि जरूरतों को लेकर शोर मचाने के हिसाब 
से करना पड़ा | 
यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके' हैं कि साम्राज्यवादी व्यवस्था 
की असफलता एक दोषपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के कारण थी जिसमें कठोर कर प्रणाली 
'और फालतू तथा अव्यवहारिक, अनियमित खर्चे निहित थे | हालांकि ऐसा नहीं माना जाना : 
चाहिए कि यह दोषपूर्ण वित्तीय नीति साम्राज्यवादी व्यवस्था के लागू होने के साथ ही 
शुरू हो गई थी | दूसरी ओर यह पुरानी धरोहर थी जो साम्राज्यवादी व्यवस्था को'विरासत 
“ में मिली थी। फिर भी यह स्पष्ट है कि वित्तीय नीति की सामयिक समीक्षा और केन्द्रीय 
नियंत्रण की मजबूती ने साम्राज्यवादी (केन्द्रीय) व्यवस्था के आधार को अधिक मजबूत 
बनाया होता | लेकिन इस का लंबी अवधि तक चलना इसके वित्तीय आधार के लिए घातक 
सिद्ध हुआ और चूंकि बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए यह उन लोगों से जिनकी दरिद्रता 
इतने दूर की थी, और अधिक पैसा नहीं उगाह सकी तो साम्राज्यवादी व्यवस्था सैनिक 
विद्रोह के सामने चरमरा उठी, और दोबारा अपनी मूल स्थिति में नहीं लौट पाई | 
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सन्‌ 857 के सैनिक विद्रोह (गदर) के फलस्वरूप खस्ताहाल केन्द्रीय वित्त 
व्यवस्था की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई कि आगामी दशक के दौरान जिम्मेदार 
सरकारी अधिकारियों क॑ समक्ष जर्जर होती व्यवस्था को पुनर्वासित करने से बड़ी 
कोई अन्य समस्या नहीं थी। हालांकि अपनाए जाने वाले सही तरीके को लेकर 
लंबा विवाद चला लेकिन व्यवस्था के धराशायी होने के कारण इतने स्पष्ट थे 
कि भारतीय वित्त से संबंधित सभी पक्ष जर्जरप्राय व्यवस्था के एकमात्र सर्वोच्च 
दोष पर सहमत थे और यह दोष था व्यवस्था द्वारा प्रांतीय सरकारों को मनमाना 
खर्च करने के लिए उत्साहित करना। इस दोष को दूर करने के लिए एक स्तर 
पर कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोशिश की गई कि :-- 

“भारतीय वित्त की मिश्रित पूंजी में स्थानीय सरकारों की हिस्सेदारी बनाने 
और इस प्रकार भारत सरकार में उनकी रुचि और सहयोग पैदा करने के 
बजाए उन्हें ऐसा एजेंट तथा कर्मचारी बनाया जाए जिनमें व्यय में कटौती 
करने की अभिलाषा न हो तथा जो अपने मालिकों के स्रोतों का सहारा लेकर 
दूसरों को दिए गए फिजूलखर्ची के अधिकारों से तुलना करते हुए अपनी मांगों 
को लगातार बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहें |" 
इस विचार ने धीरे-धीरे प्रांतों को अलग और संप्रभु राज्यों में परिवर्तित करके 

एकीकृत भारत को भारत के एकीकृत राज्यों? में परिवर्तित करने के सामूहिक 
विचार का रूप ले लिया। इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी व्यवस्था के स्थान पर संघीय 
व्यवस्था स्थापित करना तथा भारत में कंन्द्रीय सत्ता की वित्तीय स्थिति को 
एकीकृत राज्यों की केन्द्रीय शक्ति के साथ मिलाना था। संघीय योजना के 


. स्थानीय सरकारों की वित्तीय शक्तियों के विस्तार पर मुख्य सेनानायक भहागहिम सर डब्ल्यू आर. 
मेसफील्ड द्वारा नोट किए गए क्रियाकलापों के अंश दिनांक 7 अक्तूबर, 867, पृष्ठ 99-03 


।7 अगस्त 867 की टिप्पणी। लिस्ट आफ एक्सट्रेक्टस, पृष्ठ 3 
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क्रियान्वयन के लिए प्रार्थना की गई कि भारत के राजस्व को साम्राज्यवादी कोष 
में जमा करवा कर विभिन्‍न प्रांतीय सरकारों को बांटी जाने वाली एकमुश्त राशि 
नहीं समझा जाना चाहिए | योजना के अनुसार, प्रत्येक प्रांत को अपने राजस्व को 
स्वयं रखने और उनसे अपने खर्चों को पूर्ति करने का अधिकार प्राप्त होना था। 
केन्द्र सरकार को अपने अलग स्रोत रखने का प्रावधान था, और जरूरत पड़ने 
पर किसी समान स्तर पर आधारित केन्द्र सरकार के व्यय में प्रांतों के हिस्से 
के रूप में प्रांतों से सहयोग राशि भी ली जा सकती थी। इस तरह संघीय योजना 
के तहत साम्राज्यवादी और प्रांतीय औपचारिक विभाजन वाले एकीकत सातम्राज्यवादी 
बजट को सेवाओं और राजस्व आबंटन के वास्तविक विभाजन पर आधारित अलग 
अलग केन्द्रीय तथा प्रांतीय बजटों से प्रतिस्थापित करना था। 


संघीय योजना के पक्ष में अनेक लाभ गिनवाए गए। सर्वप्रथम यह विश्वास 
जाहिर किया गया कि राजस्व तथा सेवाओं का पृथकीकरण केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
सरकारों के तौर तरीकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा ताकि प्रत्येक सरकार 
आबंटित निधियों की सीमाओं के भीतर ही अपने क्रियाकलापों के प्रशासन के लिए 
जिम्मेदार रहेगी। इसके ब्राद से प्रांतीय सरकारों को अपनी आमदनी और खर्च 
का अनुमान अलग-अलग भेजना होगा, और उन्हें समायोजित करने का काम 
सर्वोच्च सरकार द्वारा इसे भेजे गए विभिन्‍न प्रांतीय .अनुमानों के औसत के आधार 
पर किया जाएगा। संघीय योजना के तहत प्रांतीय अनुमानों की आय और व्यय 
का समायोजित हिसाब-किताब होता था। यद्यपि यह प्राथमिक था फिर भी संघीय 
योजना के पक्षघर केवल इसे ही योजना का फायदा नहीं मानते थे क्योंकि इसका 
फायदा न केवल स्थानीय सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली निधियों को नियंत्रित 
करके उनकी फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने का कदम था, बल्कि साथ ही केन्द्र 
सरकार की फिजूलखर्ची पर भी लगाम लगाने का कदम था। संघीय व्यवस्था 
पक्षधरों ने यह सत्य कभी नहीं छिपाया कि संपूर्ण भारत के कुल स्रोतों को दुहने 
का अधिकार रखने वाली केन्द्र सरकार भी फिजूल खर्ची करने से नहीं कतराती 
थी। अतः उन्होंने सोचा कि राजस्व और सेवाओं का बंटवारा करने वाली संघीय 
योजना केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कम खर्च करने के लिए बाध्य करेगी। 

संघीय योजना के पक्षघरों ने केवल मितव्ययत्ता और जिम्मेदारी लाने के लिए 
ही संघीय योजना का प्रस्ताव नहीं किया था बल्कि इसकी बहुलता के लिए भी 
इस योजना की तरफदारी की थी। संघवादियों ने इस बात से इनकार किया कि 
राज्य के बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए भारत के पास राजस्व के अधिक स्रोत 
नहीं हैं। यद्यपि भारतीय वित्त व्यवस्था डांवाडोल थी लेकिन उनके विचार में कर 
लगाने के इतने स्रोत हैं जिन को इस स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है, 
लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि इन उपलब्ध स्रोत्रों का उपयोग नहीं किया गया 
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क्योंकि साम्राज्यवादी सरकार इन स्रोतों का उपभोग कर सकती थी लेकिन उनकी 
स्थानीय प्रकृति के कारण वह ऐसा नहीं कर संकी, और प्रांतीय सरकार जो उनकी 
स्थानीय प्रकृति के कारण उनका इस्तेमाल करना चाहती थी, वर्तमान संवैधानिक 
कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन यदि प्रांतीय सरकारों में कर लगाने 
की शक्तियां निहित होतीं, जैसा कि संघीय योजना के तहत होता है तो पूरे 
भारतीय वित्त के फायदे के लिए कर के जो स्रोत क्षेत्रीय प्रकति के कारण केन्द्र 
सरकार द्वारा इस्तेमाल न किए जा सके प्रांतीय सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा 
सकते थे। 

संघवाद की वकालत न केवल मितव्ययता और बहलता की दृष्टि से बल्कि 


समानता की दृष्टि से भी की गईं थी। ऐसा माना गया कि चालू व्यवस्था में विभिन्‍न 
प्रातों के साथ समान बर्ताव नहीं किया गया है। 


यदि हम प्रांतीय उपयोगिता के लोक निर्माण कार्यो और विभिन्‍न प्रांतों में उन 
पर हुए खर्चो की कसौटी मानें तो संघवादियों की आलोचना में दम नजर आता 
है। दूसरी ओर, निम्न लिखित आंकड़े उनके तर्कों की बहुत हद तक पूर्ति करते 
हैं -- 

लोक निर्माण कार्यों पर व्यय 
837-38 से 845-46 वर्षो का औसत 


प्रांत ख्या | क्षेत्रफल वर्ग राजस्व सैंकडा | लोकनिर्माण कार्यों 
मील में में (रु०) पर खर्चा 
सैंकड़ों में (रु०) 


बगाल +, 000), (00, ()()0) 8,05,44 3 ॥02 9 500) ,79,82 
उत्तरपश्चिमी प्रांत ।2,32,00,000 7 ,985 560,99,2000॥ | [,4,450 
मद्रास 2,200, 00,020 ! ,435 ,(0()() 50,69, 5000 30), 3()() 





कलकत्ता रिव्यू, 859] से संकलित अंक, 6, पृष्ठ 466 


इरा प्रकार बंगाल में लोक निर्माण कार्यों पर खर्च उनकी आमदनी का 34 
प्रतिशत था, उत्तरी पश्चिमी प्रातों में 2» प्रतिशत और मद्रास में »» से कुछ 
अधिक था। केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ प्रांतों की तुलना में दूसरे प्रांतों के साथ 
किया गया वह पक्षपात इस आधार पर नन्‍्यायोचित ठहराया गया कि उन राज्यों 
ने अपने खातों में बचत दर्शायी थी, लेकिन संघवादियों का कहना था कि विभिन्‍न 
प्रांतों द्वारा दिखाए गए बचत और घाटे काल्पनिक थे। वे गलत लेखा पद्धति का 
परिणाम थे। यह पद्धति गलत थी। क्योंकि इसके तहत देश के वित्तीय लेन देन 
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का हिसाब-किताब विभिन्‍न मदों के खातों में न करके प्रांतों के आधार पर किया 
जाता था जैसा कि वित्त की सामान्य पद्धति के अभाव में 833 के पूर्व किया 
जाता था। 833 का कानून पास होने के पश्चात लेखा की यह पद्धति कानून 
की आत्मा के खिलाफ हो गई थी। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता |यदि खातों के 
सामान्य मदों में. सम्पूर्ण भारत के मदों को प्रांतीय मदों से अलग 'कर लिया गया 
होता | इस प्रावधान के अभाव में पूरे देश की सेवाओं पर हुए व्यय प्रांत के खातों 
में शामिल कर दिए जाने से व्यवस्था के दोष अधिक बढ़ गए। इसका परिणाम 
यह हुआ कि उस प्रांत विशेष के खाते घाटे ही दिखाते रहे जबकि दूसरे प्रांत 
बचत दिखाते रहे और फलस्वरूप पक्षपातपूर्ण व्यवहार पाते रहे। संघवादियों के 
समक्ष बंबई प्रांत का उदाहरण मौजूद था। इस प्रांत की मांगों को भारत सरकार 
लगातार कम महत्व देती रही क्योंकि अपने इतिहास में बंबई ने बहुत्त कम अवसरों 
पर ही अपने खातों में बचत दिखाई थी। लेकिन यदि यह महसूस कर लिया 
जाता कि प्रदेश का घाटा लेखा की उस जंगली व्यवस्था के कारण है जिसके 
तहत प्रदेश को भारतीय नौसेना का खर्च वहन करना पड़ता था तो निश्चय ही 
प्रदेश की स्थिति बेहतर रही होती। नियुक्ति के ऐसे भ्रष्ट तरीके ही केवल लेखा 
व्यवस्था के दोष नहीं थे। इसके तहत यह आम बात थी कि किसी एक सेवा 
पर हुआ खर्च- एक प्रांत से लिया जाता था और उसे दूसरे प्रांत के खाते में 
जोड़ दिया जाता था। लेखा की गलत पद्धति के कारण किस तरह मद्रास प्रदेश 
के खातों में पाए गए घाटे को उस पर लाद दिया गया। यह निम्न चार्ट से 
स्पष्ट है :- 


सेना के अधिकार वाले क्षेत्र पर खर्च » सेना के अधिकार वाले क्षेत्रों से आय 
नाम में डाली गयी राशि जोड़ी गयी राशि 
मद्रास 79,83 ,000 बंबई 20,00,000 

द बंगाल  .04,22,870 


(उपरोक्त से संकलित, पृष्ठ 475) 


लेखा की इस पद्धति में निहित असमानता को दृष्टि में रखते हुए इस बात 
में कोई शंका नहीं है कि संघवादियों द्वारा अपनी योजना के लाभ गिनवाना न 
तो काल्पनिक था और न ही संकीर्ण। चालू अव्यवस्था की तुलना में संघीय तथा 
प्रांतीय सरकारों के बीच कार्यों का बंटवारा स्वयं में लाभकारी होता। और यदि 
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यह समानता न भी थी तब भी इसमें समानता का रास्ता खोलने में उसका 
योगदान तो था ही। 

जब एक व्यावहारिक प्रस्ताव के रूप में संघीय योजना को अधिकारियों के 
समक्ष रखा गया तो इसका कड़ा विरोध किया गया। साम्राज्यवादी व्यवस्था के 
समर्थकों, जो मुख्यतः: नागरिक सेवाओं में लगे सैनिक थे, ने तुरंत इस चुनौती 
को स्वीकार किया। संघीय व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने दो तरफा मोर्चा खोल 
दिया। यह मोर्चा योजना की व्यावहारिकता और कार्य कुशलता को लेकर खोला 
गया | 

साम्राज्यवादियों ने सवाल उठाया कि क्या भारत की आमदनी और खर्चों को 
किसी एक विशेष प्रांत से संबंध बता कर उसका स्थानीयकरण किया जा सकता 
है? उनका कहना था कि :- | 

“भारत में ब्रिटिश शासन आरंभ होने के साथ ही ......... प्रेसीडेसियों और प्रांतों 
के हित एवं रुचियाँ एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अब अलग 
करना असंभव है। ऐसा तभी हो सकता है जब परिवर्तन किए जाएं लेकिन ये 
परिवर्तन चालू व्यवस्था में निहित परेशानियों से कहीं बड़ी परेशानियां पैदा कर 
देंगे। बंगाल प्रेसीडेंसी की सेना गंगा के निचले तटों पर स्थित संपन्‍न जिलों में 
नहीं बल्कि मुख्यतः पंजाब के अभावग्रस्त जिलों में तैनात है। इस तरह रखी गई 
सेना वास्तव में पूरे प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करती है। मद्रास की सेना प्रेसीडेंसी 
के भीतर नहीं रखी जाती बल्कि दक्‍कन, सेंट्रल प्रोविसिज और ब्रिटिश बर्मा की 
भी सुरक्षा करती है। इसी प्रकार बंबई की सेना बंबई के अतिरिक्त राजपूताना- 
और मालवा राज्यों की सुरक्षा भी करती है। निचले प्रांत अथवा बंगाल खास स्वयं 
में सम्पन्न है लेकिन अपने राजस्व के अलावा आंशिक रूप से उनके लेकिन मुख्य 
रूप से बंगाल प्रदेश के दूसरे हिस्सों के सीमा शुल्क उन्‍हें मिलते हैं। यहां तक 
कि बंगाल की अफीग भी पूरी तरह रो बंगाल की नहीं है, उसाका एक बड़ा हिस्सा 
उत्तर पश्चिमी प्रांतों में उगाया जाता है। कड़े शब्दों में कहा जाए तो बम्बई प्रांत 
में भी अफीम से मिला राजस्व उस प्रात को बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि यह 
उन सीमा क्षेत्रों में पैदा की जाती है, जिन्हें अगर किसी प्रदेश में शामिल किया 
जाए तो वह बंगाल का हिस्सा बनेगा। बंबई और मद्गबरास में लगाए गए कुछ नमक 
कर उस नमक की खेष पर लगाए जाते हैं जिसकी खपत मध्य भारत में होती 
है "और इस तरह यह आय वास्तव में भारत सरकार के खाते में जानी चाहिए | 
और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि 
यदि वित्त के सम्पूर्ण स्थानीयकरण के दृष्टिकोण रो इन मामलों को समायोजित 
करने का प्रयत्न किया जाए तो अनेक परेशानियां, यहां तक कि विवाद भी पैदा 


हि 
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इसी तर्ज पर तर्क पेश करते हुए भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड लारेंस 
ने लिखा :- द 

“अनुभव बतलाता है कि ब्रिटिश भारत के स्रोतों के समेकित रूप में माना 
जाना ज्यादा सुविधाजनक है न कि उस प्रांत के संदर्भ में जिससे उसे उगाहा 
गया है। यदि नियम इसके विपरीत होते तो हम विवाद में पड़ जाते कि 

किन किन राजस्वों की मांग प्रत्येक प्रांत कर सकते हैं? खर्चे के वे कौन 
से मद हैं जिन्हें प्रत्येक प्रांत से उगाहा जा सकता है? उदाहरणस्वरूप क्‍या 
सफाई के रख रखाव के लिए पहाड़ों में तैनात ब्रिटिश सेना का खर्चा पंजाब 
से वसूला जा सकता है? क्‍या इसी तरह उत्तर पश्चिमी सीमाओं में तैनात्त 
सेना का खर्चा वसूला जा सकता है? क्‍या राजपूताना राज्य में तैनात बंबई 
प्रेसीडेंसी की सेनाओं का खर्चा बंबई प्रेसीडेंसी से वसूला जा सकता है या 
फिर किस तरह उनका खर्चा वसूला जा सकता है? या दूसरी ओर इनसे 
कहा जा सकता है कि क्‍यों नहीं बंगाल जिसके पड़ोस में कोई विदेशी ताकत 
नहीं है और जिसकी जनसंख्या आलसी और डरपोक है। अतः जिसे न्यूनतम 
सेना की जरूरत है :-- को उसकी बचत का फायदा मिलना चाहिए? या फिर 
इसके विपरीत क्‍यों नहीं बंगाल को केन्द्रीय भारत, पंजाब और उत्तर पश्चिमी 
प्रांतों में तैनात सेना जो पूर्व रोहिला, मराठा और पिण्डारियों के आक्रमण से 
उसकी रक्षा करती है, पर होने वाले खर्च का अपने हिस्से का खर्च वहन 
करना चाहिए? यदि प्रत्येक प्रांत अपनी अलग वित्तीय व्यवेस्था चाहता है तो 
इन प्रश्नों का जवाब देना ही होगा।” और उनकी नजर में इस रावाल का 
जवाब मुश्किल था। | 
लेकिन साम्राज्यवादी इससे भी आगे गए और उन्होंने तर्क पेश किया कि यदि 
आमदनी और खर्चो को प्रांतीय तथा कन्द्रीय भागों में विभाजित करना संभव है 
तो भी ऐसा करना उचित नहीं था। 
उन्होंने तर्क पेश किया कि चालू वौित्तव्यवस्था के तहत :- 

“संपूर्ण भारत के वित्तीय स्रोतों का निपटारा करने वाली साम्राज्यवादी 
सरकार उन स्रोतों को वहां पहुंचा सकती है जहां उनकी अत्याधिक 
आवश्यकता है। कुछ ऐसे विषय हैं जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं भले ही 
वे मुख्यतः: किसी विशेष जिले के लिए लाभकारी लगते हों। विशेष जिलों में 
दोष, जरूरतें और खतरे हो सकते हैं, जिन्हें दूर करना और ठीक करना 
सर्वोच्च सरकार की जिम्मेदारी है। किसी हिस्से का निर्माण अथवा सुधार 
राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है यद्यपि इस पर खर्च करना किसी विशेष 
स्थानीय क्षेत्र के लिए अनुचित रूप से लाभकारी लगे। एक राड़क, एक नहर, 

[, दिनांक 22 नवंबर, ॥867 के अंश, पृष्ठ ]04-7 
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कपड़ा व काफी अथवा चाय पेदा करने वाले जिले से एक रेलवे लाइन समस्त 
लोगों और भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और फिर भी 
इस कार्य पर आया खर्च उस जिले की आय से कहीं अधिक हो सकता 
है... या नेतिक एवं सामाजिक उद्देश्य के लिए, सर्वोच्च सरकार हाल में 
जीते हुए, बर्बाद अंथवा असंतुष्ट प्रातों पर खतरों के कारणों को ढूंढने की 
दृष्टि से उन प्रातों की आय से अधिक खर्च करने का निर्णय ले और उन 
प्रातों को सामप्राज्य के शासित क्षेत्रों क॑ साथ मिल कर रहने को बाध्य करे. 
.. साम्राज्य के पुराने प्रांत नए प्रांतों पर कब्जा करें। पुराने प्रांत जीते हुए 
प्रातों को नागरिक सभ्यता दिखाने को बाध्य हैं। किसी देश को जीत कर 
उतने अपने स्रोतों के भरोसे छोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। विजय 
अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की हिमायती भी है।' 


मद्रास परिषद के अध्यक्ष लार्ड नेपियर आफ मार्किस्टन ने लिखा -- "मैं 
आपत्ति के साथ उन लोगों की नीति के बारे में कहना चाहता हू जो सर्वोच्च 
सरकार के फायदों को उसकी आय के साथ जोड़ना चाहते हैं और जो क्षेत्रीय 
भावना क॑ तहत आय के हिसाब से प्रांतों को आबंटन देना चाहते हैं। इसके विपरीत 
गरीब प्रात्तों की मदद करना अमीर प्रांतों के लिए संतोष का विषय होना चाहिए, 
जवान की रक्षा करने में बूढ़े को, बुरे को ठीक करने में अच्छे को संतोष होना 
चाहिए क्‍योंकि इसी तरह एकीकृत भारत के गौरवपूर्ण निर्माण में सभी सहयोग 
दे सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति एक ऐसी केन्द्र सरकार के गठन से हो 
सकती है जो पूरे साम्राज्य के वित्तीय स्रोतों का बंटवारा करे।” 


यह स्पष्ट है कि उपरोक्त साम्राज्यवादियों का तर्क अथवा उपदेश उनका ध्येय 
पूरा करने में कभी सहायक नहीं होते। आय और खर्च को प्रांतीय तथा केन्द्रीय 
भागों के विभाजित करने की दिक्कत पर जोर देने के बावजूद यह स्वीकार किया 
जा सकता है कि यह कार्य उतना मुश्किल नहीं था जितना साम्राज्यवादियों ने 
दिखाने का प्रयत्न किया। सेना पर आने वाले खर्चों को समाहित करने की दिक्कत 
आसानी से सेना का केन्द्रीकरण कर कंन्द्र सरकार के हवाले करके हल की जा 
सकती थी। इसी तरह उन सभी सेवाझों को जो प्रेसीडेंसी अथवा प्रांत को दी 
जाती थी, लेकिन जा पूरे साम्राज्य के लिए फायदेमंद थी, केन्द्र सरकार के बजट 
में आसानी से शामिल किया जा सकता था। इसी प्रकार राजस्व के चालू सोतों 
को आसानी से केन्द्र और स्थानीय सरकारों के बीच बांटा जा सकता था। केन्द्र 
सरकार अपने इस्तेमाल के लिए राजरव के उन स्रोतों को रोक सकती थी जो 
एक प्रदेश की सीमाओं के व्यक्ति तक जाते थे या जिसकी अधिकतम आय देश 
भर में लागू सार्वभौम प्रशासन पर आधारित थी। 
]. सनके द्वारा नोट किए अंश दिनांक ]5 फरवरी, 868, पैरा-9 पृ. 86 ५0 
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दूसरी ओर प्रातीय सरकारों को उन स्रोतों के अधिग्रहण की अनुमति दी जा 
सकती थी जो स्थानीय प्रकृति के थे और जिनकी आमदनी स्थानीय सतर्कता पर 
निर्भर थी। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क को आसानी से केन्द्रीय स्रोत बनाया 
जा सकता था, कंवल इसलिए नहीं कि उसका क्षेत्र व्यापक था, बल्कि इसलिए 
कि उनके लिए एक सामान्य त्था सार्वभौम वैधानिक स्रोत माना जा सकता था 
और नमक राजस्व को भी केन्द्रीय स्रोत किया जा सकता था। यह सही है कि 
राजस्व के स्रोतों का इस प्रकार बंटवारा करना संभव नहीं है कि विभिन्‍न सरकारों 
के खर्चे की पूर्ति के लिए उचित स्रोत प्राप्त हो सकें। प्रांतों द्वारा केन्द्र सरकार 
को और केन्द्र द्वारा प्रांत सरकारों को कुछ राशि देकर निधियों का समायोजन 
लाजिमी था। राजस्व के अधिग्रहण अथवा खर्चो के मामलों में कमोबेश निरंकुश 
सिद्धांतों को अपनाए जाने से रोकना भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन साम्राज्यवादी 
बजट को केन्द्रीय तथा अनेक प्रांतीय बजटों में विभाजित करने की समस्या में 
आने वाली परेशानियों और निरंकुशता को स्वीकार करते हुए यह फिर भी कहा 
जा सकता है कि इस विवाद का संतोषजनक हल किया जा सकता था। 
साम्राज्यवादियों द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करते हुए कर्नल चेजनी ने 
खर्चों के चालू मदों को केन्द्रीय और प्रांतीय भागों में बांटने का उल्लेखनीय साहस 
किया। उन्होंने अपनी पुस्तिका इंडियन पालिटी में कहा है :- 

“केन्द्रीय खर्चों के वे मद जिनके लिए सहयोग की आवश्यकता होगी वे निम्न 
प्रकार के है :- 

. गृह प्रतिष्ठान और भारत सचिव द्वारा किए गए खर्चे, 

2. भारतीय ऋण पर ब्याज 

3. भारत सरकार के प्रतिष्ठान 

4. राजनयिक प्रतिष्ठान 

5, सेना 

6. साम्राज्यवादी सेवाएं - डाकघर तथा तार विभाग 
. रेलवे की पूंजी पर ब्याज की गारंटी इनमें इसको भी जोड़ा जाना चाहिए | 
. कुछ निर्धन प्रांतों को सहायता अनुदान [वे प्रांत जो अभी अपने खर्चों का 

भुगतान नहीं करते)” 

इससे तथा अन्य प्रयासों से साम्राज्यवादी आश्वस्त हो गए कि व्यवहार की 
दृष्टि से उनके तर्क असफल रहेंगे। परिणामस्वरूप उन्होंने व्यावहारिकता के तक 
के स्थान पर कार्यकुशलता पर जोर देना शुरू कर दिया। कार्यकुशलता के तर्क 
ने संघीय योजना पर आक्रमण करने के लिए एक बेहतर हथियार मुहैया करा 
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दिया था। क्या एक संघीय सरकार उतनी कार्यकुशल हो सकती है जितनी एक 
साम्राज्यवादी सरकार? क्‍या इसकी विश्वसनीयता उतनी ज्यादा हो सकती है? क्‍या 
इसका आत्मसम्मान साम्राज्यवादी सरकार के बराबर हो सकता है? यह कहना 
अआवश्यक है कि लोगों क॑ दिमाग में यह बात अभी भी थी कि नियंत्रण की भारी 
शक्ति से लैस साम्राज्यवादी व्यवस्था ने ही ब्रिटिशवासियों के लिए इस देश को 
857 के सैनिक विद्रोहियों के हाथों से बचाया था। संघर्ष में साम्राज्यवादी व्यवस्था 
के बचे रहने की कीमत सिद्ध हो चुकी थी। चातुर्यपूर्ण कदम उठा कर 
साम्राज्यवादियों ने शासकों के संघर्ष के दौरान साम्राज्यवादी व्यवस्था के बचे रहने 
के कारणों पर विचार करने के लिए कहा। वे इस बात पर जोर देते रहे कि 
चूंकि वित्त को साम्राज्यवादी व्यवस्था ने समाजवादी सरकार के हाथों में राजस्व 
के प्रबंधन और आबंटन पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया था, अतः: सैनिक विद्रोह 
जैसी आपातकालीन स्थित्ति में साम्राज्य आय के प्रत्येक स्रोत का इस्तेमाल कर 
सका, खर्चे के प्रत्येक रास्ते बंद कर सका और अपने समस्त खर्चो को दांव पर 
लगे एकमात्र उद्देश्य......। विद्रोह को कुचलने........ पर केन्द्रित कर सका। उन्‍होंने 
यह दर्शाया कि सातम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था क॑ अभाव में साम्राज्यवादी सरकार को 
उदासीन और असंतुष्ट तथा उद्दंड सहयोगियों का सामना करना पड़ता, जो 
संभवतः संघर्ष से सीधे नहीं जुड़े थे और संघर्ष की जरूरत पर कम विश्वास 
रखते थे| उन्होंने यह तर्क भी दिया कि वित्त साग्राज्यवादी प्रबंधन न केवल 
सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जरूरी था बल्कि विश्वसनीयता बरकरार 
रखने के लिए भी आवश्यक था। यह त्क॑ दिया गया कि विश्वसनीयता राजस्व 
की मात्रा पर निर्भर करती है, और राजस्व का विघटन विश्वसनीयता का प्रश्न 
चिहन लगा देता है। संघीय सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने 
इस यूरोपीय परंपरा को भी आघात पहुंचाया जिसके तहत यूरोप ने एशिया की 
सरकारों के लिए सम्मान को काफी ऊचा दर्जा दिया। साम्राज्यवादियों के लिए 
यह सोचना असंभव था कि केन्द्र सरकार वित्त के केन्द्रीकरण के बिना भी हैसिय्त 
बनाए रख सकती है क्योंकि यह साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था की ही देन थी कि 
साम्राज्यवादी सरकार के हाथों में राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में मुख्य 
तंतु प्रदान कर उस सरकार के लिए नीति निर्धारण करना और उराका रांतोषजनक 
क्रियान्वयन कराना संभव बनाया था। लेकिन झूदि केन्द्रीय सरकार स्थानीय 
सरकारों की पिछलग्गू बन जाती है तो इसके सम्मान की रक्षा कौन करेगा? 











विवाद की अग्र भूमि से देखा जाए तो पता चलता है कि औचित्य रहित 
तक में ऐसी क्‍या शक्ति थी जिससे साम्राज्यवादियों ने संघीय व्यवस्था के 
पक्षधरों पर विजय प्राप्त की। अमरीका, जम॑नी या अन्यत्र संघीय सरकारें इस तक॑ 
का समर्थन नहीं करती थीं कि उनके कार्य में कार्यकूशलत्ता, साख या आत्मसम्मान 
को हानि पहुंचती है। कितु यह स्मरणीय है कि जब भारत में यह विवाद उत्पन्न 
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हुआ तब संघीय व्यवस्था का इतिहास अपने शैशवकाल में था। लोग साम्राज्यवादियों 
के पक्षघर इसलिए नहीं थे कि वे संघीय व्यवस्था के इतिहास के पक्ष में नहीं 
थे बल्कि इसलिए कि समय ने उनको साम्राज्यवादी व्यवस्था का समर्थन करने 
के लिए बाध्य किया था। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने भारत को 857 के सैनिक 
विद्रोह से बचाया था, और ऐसे में जबकि सैनिक विद्रोह के दोबारा घटित होने 
संबंधी उनकी आशंकाएं दूर नहीं हुई थी, उनसे यह उम्मीद रखना बेकार था कि 
वे उस व्यवस्था को बिगाड़ने की सहमत्ति देंगे जिसने संकट में उनकी रक्षा की 
थी | हालांकि लोग उस व्यवस्था की बुराइयों से अवगत थे लेकिन वे उसके साथ 
छेड़-छाड़ करने को राजी नहीं थे। साग्राज्यवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का झुकाव 
इस कदर था कि यह जानते हुए भी कि व्यवस्था की बुराइया उसकी काय 
कशलता पर हावी हो रही हैं वे माननीय मेजर जनरल सर एच.एम. ड्यूरेंड की 
निम्नलिखित पंक्तियों को सहानुभूति पूर्वक सुनते थे 
, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि फिलहाल इस आरोप में कोई दम 
नहीं है कि वित्तीय नियंत्रण के मामले में भारत सरकार अपने प्रयासों की 
सीमा से बाहर चली जाती है, और बुरी तरह विफल रहती है ... इसके विपरीत 
नियंत्रण की छोटी सी विफलता ... इस बात का प्रमाण नहीं है कि नियम 
में खामियां है बल्कि यह साबित होता है कि नियंत्रण में किसी भी तरह की 
ढील अनुचित है। साथ ही यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सरकार 
और गृह सरकार दोनों को ही. नियमों का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए 
केवल इसलिए केन्द्र सरकार के वित्तीय नियंत्रण को कम कर दिया जाए 
क्योंकि नौ प्रशासनिक इकाइयों में से एक इकाई अनियंत्रित हो चुकी है, यह 
तर्क मुझे वैसा ही लगता है जैसा कि सेना की. एक रेजिमेंट के दुर्व्यवहार 
के कारण युद्ध के निर्देशों को और प्रधान सेनापति की शक्तियों को ही 
गैर-कानूनी करार दे डालना। मैं भारत अथवा सेनाओं को इस तरह शासित 
किए जाने के राजनीतिक दृष्टिकोण को शंका की नजर से देखने का दुस्साहस 
करता हूं | 
साम्राज्यवादियों की जीत के बावजूद यह कहा जा सकता है कि संघीय 
व्यवस्था के हिमायती जिस मुद्दे पर हार गए उसे जीता जा सकता था। क्योंकि 
भले ही उस समय लोगों की भावनाएं साम्राज्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के 
पक्ष में रही हों, बदलते घटनाचक्र को रोक पाने की ताकत उनमें नहीं थी 
साम्राज्यवादी सरकार को हर हाल में निर्धनता की स्थिति से उबारना था, और 
इससे निबटने के लिए यदि राजनीतिक चिंतन ने संघीय वित्त व्यवस्था क 
साधन के रूप में पक्ष नहीं लिया होता तो पूंजीपतियों को यह बात समझ मे 
आ गई होती कि साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था उद्देश्य की दृष्टि से कारगर 
नहीं है। 


. 7 अक्तूबर 867 को लिखे गए अंश का हिस्सा, पृ० 94-7, 


हि 


समझौता 


साम्राज्यवादी प्रबंध रहित साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था 


हालांकि सघ्चीय व्यवस्था के हिमायती जीत हासिल नहीं कर सके लेकिन 
उन्होंने अपने विरोधियों को विद्यमान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए 
बाध्य कर दिया। अब मुख्य रूप से इस बात्त पर ध्यान दिया जाने लगा कि राजस्व 
संबंधी कानूनों को बदला जाए और राजरव उगाइने वाले तंत्र को अधिक चुस्त 
दुरुस्त बनाया जाए ताकि आमदनी में बढ़ोतरी हो और फिजूलखर्च में कटौती | 
इंस्ट इंडिया कपनी के शासन के अंतिम दिनों में साम्राज्यवादी व्यवस्था को मजबूत 
और खुशहाल बनाने के उद्देश्य से उन करों को हटा लिया गया और देश को 
उन सभी नियत्रणों से मुक्त कर दिया गया जो व्यापार और उद्योग के विकास 
में बाधा कर रहे थे। साथ ही औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा 
देने के लिहाज से आयात शुल्क के रूप में उन्हें सुरक्षा दिए जाने की कोशिश 
की गई और व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रिटिश तथा विदेशी 
जहाजों पर लगने वाले शुल्क को एक समान कर दिया गया। निर्यात करने वाली 
वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क हटा लिया गया और कपास तथा चाय जैसी वस्तुओं 
की यूरोप व अन्य देशों के बाजारों में मांग को देखते हुए इन वस्तुओं के उत्पादन 
को बढ़ाने के प्रयास किए जाने लगे। 





इसके पश्चात प्रशासनिक तंत्र में बदलाव लाया गया। इस दिशा में इंडियन 
काउसिल्स एक्ट, 86] का फायदा उठाया गया। इस कानून के तहत वायसराय 
को यह अधिकार दिए गए थे कि वह अपनी परिषद के कामकाज को अधिक 
सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से समय-समय पर नए नियम एवं आदेश निकाल 
सकता है, कानूनी तौर पर उस व्यवस्था को समाप्त कर सकता है जिसके तहत 
सरकारी कामकाज के निर्वहन में परिषद के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन के 
अलग-अलग विभाग का जिम्मा सौंप कर पूरी परिषद सामूहिक रूप से भाग लेगी । 
इस प्रकार परिषद को इस मत्रिमड्डल का स्वरूप दे दिया गया, जिसका मुखिया 
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गवर्नर जनरल बनाया गया। इस परिवर्तन के माध्यम से “चांसलर आफ एक्सचेकर" 
वित्त मंत्री) का पद बनाया गया जिस पर विख्यात वित्तशास्त्री जेम्स विलल्‍्सन की 
नियुक्ति की गई। श्री विल्सन ने सबसे पहले वित्तीय प्रशासन को सुधारने पर 
अपना ध्यान केन्द्रित किया। भारत में एक सार्वभौम खाता प्रणाली शुरू करने, 
नागरिक तथा सेना लेखा परीक्षा विभाग को केन्द्रीकृत करने, और विनियोग बजट 
की शुरूआत करने का श्रेय श्री विल्सन को ही जाता है। राजस्व कानूनों को 
बेहतर बनाया गया और कार्यकुशल प्रशासन के माध्यम से फिजूल खर्ची पर रोक 
लगाई गई। साथ ही खर्चो' में कटौती की नीति को भी अपनाया गया। बजट 
और लेखा परीक्षा संबंधी नियमों को इस तरह का बनाया गया ताकि “प्रत्येक 
स्थानीय सरकार के मुखिया या प्रशासन की प्रत्येक शाखा को पहले से अधिक 
स्वविवेकात्मक शक्ति मिल गई...” खर्चों में कटौती इस हद तक लागू की गई 
कि 854 में देश भर में शिक्षा का प्रसार करने संबंधी भारत सचिव के आदेश 
जारी होने के तुरंत बाद ही शिक्षा पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी पर रोक लगा 
दी गई।' 

लेकिन वित्तीय बेहतरी के लिए किए गए इन तमाम उपायों के बावजूद भारत 
की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आ पाया। वित्तीय स्थिति का निचोड़ पेश करते 
हुए श्री विल्‍्सन महोदय ने 860-6 के अपने वित्तीय वक्तव्य में कहा:- 





“पिछले तीन वर्षों में हमारा घाटा 30,547,488 पौंड तक पहुंच चुका 
है, अगले वर्ष 6,500,000 पौंड घाटे की संभावना है, हम कर्ज में 38,40, 755 
पौंड की वृद्धि कर चुके हैं। 
इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए श्री विल्सन को स्टाम्प ड्यूटी बढ़ानी 
पड़ी, बाहय सीमा कर को दुगना करना पड़ा और लोगों की आय पर कर लगाना 
पड़ा। जो पहले कभी नहीं लगाया गया था। लेकिन इन तीन प्रकार के करों 
से उगाही गई राशि भी श्री विल्सन के उत्तराधिकारी श्री सैमुअल लैंग को संतुष्ट 
नहीं रख सकी। उन्होंने भी 86-62 के अपने वित्तीय वक्तव्य में घाटे की पूर्ति 
करने तथा अतिरिक्त राशि से बाकी दिन चैन से काटने के लिए 00,000 पौंड 
की मांग की। कुछ वर्षों तक देश के वित्तीय हालात ठीक रहे। लेकिन तत्पश्चात 
866 में श्री लैंग के स्थान पर आए श्री मैसी को “साम्राज्य की वित्तीय स्थिति 


।. 24 नवम्बर, 860 के कलकत्ता गजट के परिशिष्ट में प्रकाशित, 9 नवम्बर, 860 के वित्त 
विभाग के प्रस्ताव संख्या 26 से पृष्ठ 35 

2. वही, पैरा 20 

3, 4 अगस्त, 858 के कलकत्ता गजट, पृष्ठ 642 की अधिसूचनाएं। 
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का जायजा लेने पर तथा साम्राज्य के वित्तीय स्रोतों पर बढ़ते दबाव के कारण 
राजस्व के वर्तमान स्तर में 0 लाख पौंड स्टर्लिंग की धन राशि जुटाने का स्थाई 
प्रावधान करना पड़ा ॥" 

सभी वित्त मंत्रियों के प्रयास असफल रहने के क्‍या कारण थे? इन प्रयासों 
की असफलता का कारण देश की प्रशासनिक और बाहरी जरूरतों में हुई भयकर 
वृद्धि में ढूंढा जा सकता है। 


सैनिक विद्रोह के पश्चात “हजारों की तादाद में न केवल अंग्रेज सिपाही बल्कि 
सभी तबकों के ब्रिटेन निवासी भारत आ धमके। लिहाजा हजारों ऐसी चीजों की 
मांग होने लगी जो भारत में नहीं थीं लेकिन जिन्हें उपलब्ध कराना जरूरी हो 
गया था। देश में रेल, तार, सड़कें और पुलों का जाल बिछाया जाना था। लोगों 
को भुखमरी से बचाने के लिए नहरों का निर्माण करना था, यूरोप की सेना के 
लिए बैरक बनवाने थे और सेना के फायदे के लिए हर प्रकार की जन सुविधा 
सबधी सुविधाएं प्रदान करनी थीं। यह केवल साम्राज्यवादी सरोकारों के बारे में 
ही सत्य नहीं था। सुविधाओं की बेहतरी की मांग का दबाव केन्द्र सरकार के 
तहत आने वाले प्रत्येक करबों और जिलों में भी बढ़ रहा था। कार्यकुशल प्रशासन 
की भी मांग बढ़ रही थी। पूरे भारत में पुलिस प्रशासन बहुत दयनीय स्थिति 
में था। कचहरियों में महत्त्वपूर्ण पदों पर तैनात देशी न्यायाधीशों त्तथा न्यायालय 
के अन्य अधिकारियों को मिलने वाले कम वेतन संबंधी अपने वायसराय होने के 
दोरान लार्ड लारंस की घोषणा जनता के साथ घोखा था। बंगाल प्रेसीडेंसी में 
4000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों में से मात्र कुछ अधिकारियों को ही सबसे 
अधिक |80 पौंड सालाना वेतन मिला करता था। ऊधिकांश अधिकारियों को [2 
से 24 पौंड सालाना वेतन मिलता था। यह राशि देश के अन्य हिरसो में कार्यरत 
मजदूरों और बढ़इयों को मिलने वाले भुगतान से भी कम थी। इस असमानता 
को दूर करना जरूरी था।”" 

जबकि अधिक खर्च करने की जरूरत बढती जा रही थी, खर्चे में कटौती 
करना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि शुरूआत में यह आसान लग रहा था, 
लेकिन बाद में खर्च में कटोत्ती के लिए उठाया जाने वाला प्रत्येक कदम अधिक 
कठिन साबित होने लगा। स्थिति में सुधार लाने की बढ़ती जरूरत और खर्चों 
में कटौती करने की खत्म होती गुंजाइश ने रारकार को नए नए कर लगाने पर 
मजबूर कर दिया। एक विदेशी सरकार द्वारा करों को लगाए जाने का खत्तर। 
उन तीनों वित्त शास्त्रियों के दिमाग में था जो बारीबारी इंग्लैंड से भारत की 
!. 2। फरवरी, [866 को स्थानीय सरकार को दिए गए सर्कलर। 
2. उपरोक्त अंश सर जान स्ट्रेची की पुस्तक आब्जवैशन आफ सम क्वेश्वंस आफ इंडियन फाइनेंस 
से लिए गए हैं। हाउस ऑफ कामन्स रिटर्न, 326, सन 874 
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आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भेजें गए थे। वे जानते थे कि स्थानीय जनता 
करों की शर्त पर जीवन की सुविधाओं का भोग करने के लिए राजी नहीं थी। 
उन्होंने यह महसूस किया कि यदि स्थानीय जनसंख्या की तुलना में यूरोप 
निवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही प्रशासनिक, आर्थिक व नैतिक 
मांगों पर रोक नहीं लगाई गई तो कितना भी कर क्यों नहीं लगा दिया जाए, 
वह आर्थिक स्थिति सुधारने में अक्षम ही रहेगा। साथ ही साम्राज्य की राजनीतिक 
स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। निरर्थक समानता और पांडित्य 
प्रदर्शक केन्द्रीकरण की वर्तमान व्यवस्था के तहत उनका उद्देश्य पूरा हो पाना 
मुश्किल था। क्योंकि खर्चो में कटौती के लिए केन्द्र सरकार स्थानीय सरकारों 
पर निर्भर थी और स्थानीय सरकारें वित्तीय सतकता तथा वित्तीय सुधार के मामलों 
में केन्द्र सरकार के प्रति न केवल ढीला रुख अपनाए थीं बल्कि अक्सर निष्क्रिय 
विरोध का प्रदर्शन भी करती थीं और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाए 
गए नियमों का पालन भी नहीं करती थीं। स्थानीय सरकारों को अपने खर्चो में 
कटोत्ती करने के लिए राजी करने का एक ही रास्ता था- उन्हें राज काज चलाने 
के लिए अधिक अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी जाए। अपने प्रशासनिक अनुभव 
के दौरान वित्त शास्त्रियों को यह जानकारी मिली थी कि जबकि राजस्व और 
खर्च संबंधी कुछ विभाग कन्द्र सरकार के हिस्से में आते थे, वहीं बहुत से विभाग 
ऐसे भी थे जो स्थानीय चरित्र के थे और स्थानीय सरकारों के जिम्मे आने चाहिए 
थे। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि खर्चों में कटोती तब तक नहीं हो सकती जब 
तक स्थानीय सरकार की जरूरतों को निश्चित स्रोतों पर निर्भर नहीं कर दिया 
जाता, और ऐसा करने के लिए केन्द्र के पास कुल जमा राशि में से एक निश्चित 
राशि स्थानीय सरकारों के इस्तेमाल के लिए अलग करनी होगी। स्थानीय सरकारों 
को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे अपने खर्चों का भुगतान इस राशि में से 
ही करें और अपनी आय तथा खर्च में सामंजस्थ बनाए रखें | 

इस तरह ये उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर संघीय व्यवस्था के हिमायती 
पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन साम्राज्यवादियों को उनकी योजना स्वीकार कराने 
के लिए उन्होंने योजना के क्रियान्वयन को प्रभावित किए बिना कुछ छूट दे डाली | 
संघीय योजना के तहत भारत में सरकारी ढांचे में संवैधानिक परिवर्तन की 
आवश्यकता थी। इसका तात्पर्य था कि प्राप्त होने वाले राजस्व और प्रशासन की 
जिम्मेदारी का कानूनी रूप से केन्द्र सरकार और विभिन्‍न प्रांतीय सरकारों के बीच 
बंटवारा हो। साम्राज्यवादियों सहित सभी इस बात पर सहमत थे कि संघीय योजना 
वित्तीय जिम्मेदारी और बचत लागू करवाने का शक्तिशाली कदम है। उनका मुख्य 
विरोध यह था कि योजना कानूनी तथा स्थाई तौर पर केन्द्र सरकार को भारत 
की आय के स्रोतों से वंचित कर देगी। मंजे हुए राजनेता होने के नाते वित्त 
शास्त्रियों ने जल्दी ही संघीय योजना की इस कमी को दूर करने का' रास्ता 
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ढूंढ निकाला | ब्रिटिश संसद में कार्य करने के अनुभव का फायदा उठाते हुए उन्होंने 
यह जान लिया कि संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परंपराएं 
भी कानून क॑ समान ही प्रभावी छो सकती हैं और एक बार वे अपनी जड़े जमा 
लें तो उन्हें हिलाना मुश्किल होता है। अतः केन्द्र और प्रांतीय सरकारों के बीच 
अधिकार क्षेत्र और राजस्व का बंटवारा एक ऐसी परपरा का हिस्सा बनाए जाने 
की पेशकश की गई जो तब तक उ3क्षुण्ण बनी रह सकती है ऊब तक दोनों 
पक्षों को लाभ मिलता रहे। इस तरह भारत की आय के स्रोत्तों पर केन्द्र सरकार 
की पकड़ ढीली किए बगैर रांघीय योजना के फायदे उठाए जा सकते थे। यह 
एक तरह रो रांवैधानिक साम्राज्यवाद और संवैधानिक संघवाद के बीच समझौता 
था ] इसका गतलब था साम्राज्यवादी प्रबंधन के बिना साम्राज्यवादी वित्त रागझौतों 
के लहत राजस्व और अधिकार क्षेत्र का स्तर तो केन्द्रीय ही बना रहा लेकिन 
उनका प्रबंधन प्रांतीय कर दिया गया। फलस्वरूप प्रत्येक प्रांतीय सरकार को 
केन्द्रीय सरकार के उस क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार गिल्ञ गया जो उसके 
प्रांत में आता था और केन्द्रीय सरकार के राजस्व का वह अंश उसके हिस्से में 
ऊा गया जो उसके सीमा क्षेत्र में उगाहा जाता था। नई योजना का यह सार 
४।| वह योजना संघीय योजना से इस अर्थ में अलग थी कि इराके तहत कन्द्रीय 
सरकार को भारतीय वित्त से संबंधित सभी मसलों पर रार्वोच्च नियत्रण और 
परामर्श का अधिकार था जबकि वास्तव में भारतीय वित्त के एक हिस्से के प्रशासन 
संबंधी ब्यौरे को लेकर माथा पच्ची करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं रही थी | 


वित्तीय व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बुलाए गए तीनों वित्त मंत्री योजना 
के मुख्य मसौदे पर पूरी तरह सहमत थे लेकिन योजना के क्रियान्वयन की सीमा 
को लेकर उनमें मतभेद था। यह संदिग्ध है कि श्री विल्सन ने योजना का अपना 
कोई प्रारूप तैयार किया | लेकिन यह निश्चित है कि इस तरह का विचार उनके 
मन में आया था। उनके द्वारा ।860 में लगाया गया 32वां आयकर कानून “दो 
हिस्सों में था-' पहला अस्थिर कर था जो आय के 3 प्रतिशत पर लगाया जाता 
था। यह प्रतिशत साम्राज्य की जरूरत के हिसाब से घटाया अथवा बढ़ाया जा 
सकता था और जिसे वित्तीय स्थिति सुधरने पर पूरी तरह से समाप्त किया जा 
सकता था। दूसरी तरह का कर आय के | प्रतिशत पर लगाया जाने वाला “स्थाई 
कर" था। स्थाई कर लगाने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को था और यह कर 
अदा करने वाले क्षेत्र के भीतर स्थित सड़क, नहरों आदि पर भी लगाया जा सकता 
था। (कानून की धारा 90-4) कर का यह हिस्सा कभी भी वापस नहीं लिया 
जा सकता था। न केवल निर्धारित मद के लिए बल्कि कर उगाहने वाले तंत्र 
को भी बनाए रखने के लिए इस कर का बनाए रखगा जरूरी था। लेकिन विशेष 
परिस्थितियों में इसे वापस भी लिया जा राकत्ा था। साथ हो जरूरत पड़ने पर 


समझौता द ।07 
बिना किसी विरोध या वाद विवाद के इसे फिर से लगाया जा सकता था।” 


श्री विलल्‍्सन के उत्तराधिकारी श्री लैंग ने योजना को ज्यादा सही स्वरूप प्रदान 
किया। सन 486-62 का उनका बजट स्थानीय सरकारों द्वारा उपयोगी जन 
सुविधाओं की मांग से पैदा हुए घाटे को भरने का प्रयास था और वित्तीय सुरक्षा 
की उनकी भावना ने उन्हें “सड़कों, टेलीग्राफ (तारों), नहरों तथा इसी तरह के 
अन्य उपयोगी कार्यों को वहीं तक छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया जिस 
स्थिति में वे सैनिक विद्रोह के समय थे।' 

लेकिन उपयोगी सार्वजनिक निर्माण को बढ़ावा देने के महत्व को वे अच्छी 
तरह समझते थे और उन्हें बढ़ाने की उनकी इच्छा भी थी। यही कारण है कि 
उन्होंने प्रांतीय सरकारों से केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली कम राशि को अन्य 
उपायों से बढ़ाने की पेशकश की। उन्‍होंने प्रांतीय सरकारों से कहा :- 


“हम जो राशि देने में सक्षम हैं उसे आप ले लो और बाकी राशि के 
लिए आप कर लगाने का अधिकार लो और खुद पैसा उगाहो.......... 
क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो साम्राज्यवादी सरकार की अपेक्षा स्थानीय 
सरकारों द्वारा कर लगाकर ब्रेहतर ढंग से निपटाए जा सकते हैं।॥' 
स्थानीय बजट के माध्यम से श्री, लैंग का उद्देश्य केवल “अस्थाई परेशानी 
दूर करने का नहीं था बल्कि स्थाई सुधार लाने का था” ताकि साम्राज्यवादी कोष 
को राहत मिले और प्रांतीय सरकारों को फायदा मिल सके। उनकी इस योजना 
को आम सहमति भी मिल चुकी थी। लेकिन जब इस योजना को अमली जामा 
पहनाने के लिए सामने रखा गया तो संसद द्वारा स्थानीय सरकार के पास वह 
तंत्र नहीं था जिसके माध्यम से इसे लागू किया जा सके। अतः योजना का 
क्रियान्वयन उस समय तक टाल दिया गया जब तक स्थानीय विधान परिषदों 
का गठन नहीं हो जाता। लेकिन चूंकि अगले कुछ वर्ष वित्तीय खुशहाली के रहे 
अतः योजना से लोगों का ध्यान हट गया और अंततः उसे अनिश्चित काल के 
लिए समाप्त कर दिया गया। 


लेकिन खुशहाली का यह दौर ज्यादा दिन टिका नहीं रहा और संकट की 
पुनर्वाएसी की आशंका से श्री मैसी इस कदर ग्रसित रहे कि उन्हें योजना को 
कहीं बड़े आकार में पुनर्जीवित करने पर मजबूर होना पड़ा।” उन्होंने पेशकश 
कक ४5- 
). 25 नवंबर 866 के-सर बी. फेरे के कार्यवाही वृतांत (मिनट) से पैरा 30 स्थानीय सरकारों 
की वित्तीय शक्तियों के विस्तार पर आलेख पृ. 42 
2, 25 फरवरी 866 को स्थानीय सरकारों को लिखा गया अदरर्ध शासकीय पत्र, स्थानीय सरकारों 
की वित्तीय शक्तियों के विस्तार पर आलेख, पृ. 67 
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“अतिरिक्त घन 'साशि (।0 लाख पौंड स्टर्लिंग) उगाहने के त्तरीकों पर 
विचार करते समय ......... सबसे सही तरीका यह होगा कि स्थानीय चरित्र 
के मामलों का साम्राज्यवादी खाते से स्थानीय खातों में आंशिक अंतरण 
कर दिया जाए। 





चूंकि भारत में स्थानीय कार्यो के लिए इस्तेगाल होने वाली सालाना निधि 
20 लाख पौंड स्टर्लिंग से अधिक नहीं हो पाती थी अत्त: यह पेशकश की गई 
कि इस राशि में ,200,000 पौंड और मिलाए जाए। यह अतिरिक्त राशि विभिन्‍न 
स्थानीय सरकारों और प्रेसीडसी द्वारा मिल कर बढ़ानी थी और साम्राज्यवादी 
राजस्व के बदले इस राशि का इस्तेमाल स्थानीय सेवाठंगें के लिए होना था। 
,200,000 पौड़ की राशि बर्मा को छोड़ कर अनेक स्थानीय रारकारों के चालू 
वर्ष में सीमा कर और आय कर को छोड़ कर लगाए गए अनुमानित कुल राजस्व 
के 4 प्रतिशत के हिसाब से जुटाई गइ | नई निधि की राशि जिन मद पर खर्च 
होनी थी वे थे :- () शिक्षा, (2) पुलिस, (3) जिला जेल, (4) सार्वजनिक निर्माण, 
(5) सड़कों की मरम्मत तथा उनका रख रखाव। अतिरिक्‍त राशि जुटाने के लिए 
लगाए जाने वाले करो की सूची इस प्रकार है:-- 

([) व्यापार और व्यवसाय पर लाइरोॉंस कर (2) गृह कर, (3) शहरों में चुंगी 
(4) जिस भूमि से राजस्व प्राप्त नही होता है उन पर उत्तराधिकार कर।| परिषद्‌ 
में मारत सरकार की ससस्‍तुति के अधीन स्थानीय सरकारों को अपने सीमा क्षेत्र 


काटने के बाद उन्हें उपरोक्त रोवाओं में से किसी एक या सभी में अपनी 
इच्छानुसार राशि खर्च कर सकें | 

इस योजना के संबंध में भेजे गए पत्रों के उत्तर में स्थानीय सरकारों और 
प्रशासनों ने ऐसे प्रभारी के अतरण और स्थानीय करों के माध्यम से खर्चों की 
पूर्ति की व्यावहारिकता पर अपनी सहमति जताई हालाकि ऐसे प्रमावों के अंतरण 
के साथ-साथ उन पर होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए आवश्यक राजस्व को 
अंतरित न करने पर आम आपत्ति भी थी। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार 
५), 000 पौंड तक खर्चों में कटौती कर उस राशि को स्थानीय सरकारों को 
अंतरित करने के लिए राजी हो गई। साथ ही लाइसेंस कर के रूप में जमा 
राशि को भी अंतरित करने को राजी हो गई ॥ योजना को मिले समर्थन और 
सहानुभूति पूर्ण समीक्षा ने शी मैसी को इसे बदलने और व्यापक बनाने के लिए 
प्रेरित किया। नई और व्यापक योजना की अपनी व्याख्या? में श्री मैसी ने लिखा:- 
. 9 सितंबर, 867 का सर्कुलर पृ. 67 
2. री मैसी की प्रार्थना पर नई योजना की रूपरेखा कर्नल आर. स्ट्रेच्ती ने स्थानीय सरकार 

को सार्वजनिक खर्च के कुछ अंश पर नियंत्रण के अंत्रण नोट में बताई थी, पृ. 5-62 


समझौता 


. _]09 


“स्थानीय अधिकारियों को हस्तातरित किए जाने वाले अधिकार क्षेत्रों की 
पहली श्रृंखला के लिए मेरा पहला उद्देश्य खर्च के उन मदों का ध्यान 
करना है जो भारत सरकार के नियंत्रण से बहुत कम प्रभावित होते हैं 
और जो मिल कर इतनी राशि जुटा सकें जिसका प्रबंधन करना आसान 
हो तथा साथ ही इतने जरूरी भी हों कि वास्तविकता का आभास देते 
हों और भविष्य में वित्तीय प्रशासन का संपूर्ण हस्तांतरण स्थानीय सरकारों 
को किए जाने की ओर उठाया गया कदम नजर आते हों। नागरिक 
आकलन करने पर .. मुझे सबरो आसान तरीका यही नजर आता है कि 
तमाम अनुदानों में से विशेष मद का चयन करने के बजाए कुछ अनुदानों 
का पूरा हिस्सा हस्तांतरित कर दिया जाए।.. इस योजना को स्वीकार 
करने से ... खाता प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ 
यही बदलाव करना पडेगा कि विभिन्‍न  प्रयोजनों के लिए मिलने वाले 


अनुदान के कुछ हिस्सों का विशिष्ट तरीके से प्रबंध करना होगा, इस 
नियम का एकमात्र अपवाद .. मिश्रित शीर्ष का लेखा जोखा करना है. 


, जो कि विभिन्‍न कार्य क्षेत्रों का बेमेल योग है। इनमें से स्थानीय प्रबंधन 
को हस्तातरित करने के लिए वे सभी विषय रखे जाएंगे जिन्हें आसानी 
से स्थानीय कहा जा सकता है।... और बचे हुए विषयों को जिनमें आसानी 
से प्रभारों के मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे 
महत्वपूर्ण प्रभार जिसे मैं हस्तांतरित करना चाहता हूं वह है कानून और 
न्याय के तहत जेल। इसके बाद - “कानून और न्याय के तहत ही 
पंजीकरण और तुलुबाना आते हैं| इनके खर्चे “कानून और न्याय” मद 
के अंतर्गत जमा की गई विशेष फीस से पूरे किए जाते हैं। इन खबचों 
के खिलाफ प्रक्रिया के रूप में “कानून और न्याय” के अंतर्गत राजस्व 
के अंतरण का प्रावधान है।... “शिक्षण” के अंतर्मत मिश्रित खर्चों का 
अंतरण इस मद पर मिलने वाले राजस्व क॑ हिसाब से होगा। इसके बाद 
चिकित्सा व्यवस्थापन और रसायनिक परीक्षकों (मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड 
केमिकल एक्जामिनर्स) को छोड कर “स्वास्थ्य सेवाओं” के अंतर्गत आने 
वाले बाकी सभी खर्चो की बारी आती है। “स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग” के 
खर्चो के तहत आने वाले सभी खर्चों को भी अंतरित किया जाता है। 
“पुलिस” विभाग के तहत उन सभी खर्चों को जो “रेलवे पुलिस” सहित 
स्थानीय स्रोतों से जमा होने वाली राशि से चलते हैं, अंतरित किए जाते 
है। इसके प्रतिदान में “पुलिस” के अंतर्गत होने वाली “आमदनी” का 
प्रावधान हैं इसके अतिरिक्‍त मेरे विचार से भविष्य में लगाए' जाने वाले 
भूमि कर (लगान), आयकर और लाइसेंस कर जमा करने पर आए खर्चे 
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के एक ऊंश को अंतरित करने का प्रावधान है यह जरूरी हो गय्या है 
कि अंतरित होने वाले सामान्य खर्चे के बदले एक राशि निश्चित की ऊाए 
और इसलिए कर एकल्नित करने पर आने वाले खर्च का अंतरण उचित 
लगता है। भूमि राजस्व (लगान) एकत्रित करने में खर्च के मद में राजस्व 
सर्वेक्षण में आई लागत को शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि यह 
लागत बदलती रहती है। हां, ग्रामीण अधिकारियों को गिलने वाला भक्‍्ता 
अवश्य इस मद में शामिल किया गया था। “राजस्व का पहला और मख्य 
अंतरण भूमि राजस्व (लगान) का एक हिस्सा होगा जिसका निर्धारण मैं 
रुपये के ]/6 वे हिस्स अथवा एक आना के बराबर करता हं। यही 
दर राजस्व ज्मा करने पर आने वाले खर्चे क॑ ऊंतरित होने वाले हिस्से 
पर भी लागू होगी। राजस्व का अगला मद भविष्य में लगाया जाने वाला 
आय कर है और लाइसेंस कर एक चौथाई हिस्सा होगा। 


इसके बाद निम्नलिखित शीर्षों के त्तहत होने वाली पूरी आमदनी को ऊंत्तरित 
करने का प्रावधान है-- (॥) कानून और न्याय, (2) पुलिस, (3) शिक्षा, (4) मिश्रित 
(वित्तीय प्रकति के विषयों को छोड़ कर) और (5) सिंचाई रो होने वाली आय 
को छोड़ कर पुल्सि कार्यों से होने वाली पूरी आमदनी। सार्वजनिक कार्यो के 
तहत आने वाले खर्चों के वे मद जिन्हें अंतरित किया जाना है निम्न हैं-- () 
सड़कें, (2) नागरिक भवनों की मरम्मत, (3) नए और मरम्मत वाले विभिन्‍न कार्य 
और (4) संयंत्र एवं औजार | 


इस तरह व्यापक बनाई गईं योजना पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श 
किया गया। हालाकि योजना को सतक आलोचकों? का समर्थन मिल चुका 
लेकिन साम्राज्यवादियों को यह योजना जरूरत से अधिक व्यापक महसूस हुई, 
ओर चूंकि दो महान साग्राज्यवादियों, भारत के कवायसराय लार्ड लारेंस और मद्गास 
के गवर्नर जार्ड़ नेपियर ने योजना का विरोध किया अत्त: इसे लागू नहीं किया 
जी सका। लेकिन साम्राज्यवादियों का दुर्भाग्य रहा कि वे पूरे एक दशक तक 


!. इस हिस्से का गणित करते हुए श्री भेैसी ने लिखाः- "मैंने आयकर 2 प्रतिशत की दर 
से लगाया है लेकिन 2,000 रुपये से कम पर अयकर नहीं लगेगा। लाइसेंस कर को मैं 
व्यापार कर मानता हूं जो चालू सीमा के आरंभ में ही लगेगा और इससे आयकर की क्षति 
पूर्ति होगी क्‍ 

सर स्टेफर्ड नार्थकोट ने घोषणा की 'हमें यह ध्यानरखना चाहिए के भारत की एक 
मात्र अर्थव्यवस्था गडबडाने न पाए और अनियंत्रित खर्चों पर काबू पाना चाहिए। हमारी 
व्यवस्था से भारत का ऋण बहुल अधिक कर है और मैं त्तो इस व्यवस्था में किसी 
प्रकार की तबदीली नहीं करूंगा। फिर भी यह बात फिर कहूगा कि मैं श्री मैसी के सुझावों 
के सिद्धांतों का समर्थन करता हूं।” हांसार्ड के संसदीय वाद विवाद खंड 9, 23 अप्रैल 
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हा । 


समझौता [|] 


बीमार साम्राज्यवादी वित्तीय व्यवस्था को शल्य क्रिया द्वारा ठीक किए जाने का 
कड़ा विरोध करते रहे। लेकिन इस दौरान व्यवस्था के निरोग होने के कोई आसार 
नजर नहीं आए। इसके विपरीत, शल्यक्रिया के अभाव में व्यवस्था अधिक बीमार 
होने लगी। करों की बढ़ोतरी और खर्चा में कटौती के बावजूद इंग्लैंड से भेजे 
गए भारतीय कोष के तीनों कुलपति (चांसलर) 860-870 के दशक के दौरान 
मात्र तीन वर्षों की बचत ही दिखा पाए। दूसरी ओर लगातार घाटे से पैदा हुईं 
शर्मिंदगी के साथ-साथ देश की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में मित्तव्ययता और 
अनुशासन पैदा करने की गरज से लागू की गई बजट व्यवस्था न केवल कटोती 
के कारगर हथियार के रूप में असफल रही बल्कि अत्यधिक केन्द्रीकरण के दबाव 
के चलते अनुशासन पैदा करने के हथियार के रूप में भी बेकार साबित हुई। 
फलस्वरूप वित्तीय व्यवस्था दिशाहीनता के पाश में फंस चुकी थी। 

बजटीय आकलन की शुद्धता के बारे में जारी किए गए विस्तृत सकुलर और 
आदेशों के बावजूद वित्त मंत्रियों को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ता 
था। क्योंकि बजट की शुरूआत तो मोटी. बचत के प्राक्कलन से होती थी लेकिन 
उनका अंत हमेशा वास्तविक घाटे से होता था। अनुमानित और वास्तविक घाटे 
का अंतर निम्न रारणी से स्पष्ट हो जाता है:- द 


सरकारी वित्त में गड़बड़ी 





कल अनुमानित घाटा शस्तविक घाटा... 
बचत बचत 
पींड पौंड 
[866-67...| ् ि |. -2,307,700 
66/.686 ,626 ,32८ -923, /2() 
868-69....| ,893 508 2,042, 86] 
869-70 48,263 -,650, 000. अनुमानित 


ी-.-न-न्‍>ीत न. 


*,.. हंटर, डब्ल्यू. डब्ल्यू. : लाइफ आफ गेयो, दूसरा अंक पृष्ठ 7-8 सारणी में दिए वास्तविक _ 
घाटे की संख्याएं भारत सरकार के सचिव श्री चैपमैन द्वारा लार्ड मेयो की योजना के संबंध 
में बंबई सरकार को लिखे 7.8.870 क॑ सर्कलर पत्र में दी गई संख्याओं से भिन्‍न हैं। 
वैपमैन के अनुसार वास्तविक घाटे की संख्याएं निम्न हैं:- 

866-67 में वास्तविक घाटा था - 2,57,49] पौंड 

867-68 में वास्तविक घाटा था - .007,695 पौंड 

]868-69 में वास्तविक घाटा था - 2,.774,03] पौंड 

सर्कलर पत्र के संदर्म हेतु देखें स्थानीय सरकारों की दित्तीय शक्तियों के विस्तार 
आलेख, पृ. 243 
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उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 868-69 और 869-70 के प्राक्कलन जो 
[868-69 के प्राक्कलनों पर आधारित थे से क्रमश: 4,893 ,5()8 पौंड और 
|8,263 पौंड की बचत का ऊनुमान था। लेकिन जब वर्ष 8-69 के अंत मे 
बचत की जगह वास्तव में लंबा घाटा हाथ लगा तो उसी समय भारत के वायसराय 
की गद्दी पर विराजमान हुए लाहू मेयों को यह विश्वास हो गया कि यदि इन 
परिणामों के आधार पर उन्होंने बजट बनाया तो उसका अंत बचत की बजाए 
वास्तविक घाटे में ही होगा। इस वित्तीय आश्चर्य ने मेयो के बजट को भ्रांति 
में डाल दिया और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए वित्त पर्ष के मध्य में ही उन्हें 
कर बढ़ाने और खर्चे में कटोती करने का असामान्य तरीका अपनाना पड़ा। 














उनके द्वारा उठाए गए कदमों का साराश निम्न है:- 


हा अतिरिक्त कराधान शा 
. (]) आयकर ॥ प्रतिशत रो बढ़ाकर 
232 प्रतिशत कर दिया गया 320, 0000) 
(2) नमक पर कर बढ़ा दिया-गया 
मद्रास और बबर में) 80, (000) 
योग ५()(), (१ ५) 
2. खर्चों में कटोती 
(]) शिक्षा 350, 000 
(2) सार्वजनिक निर्माण ९0, 000 
याग [, 90), ()(0() 
अनुमानित घाटा | ,65 0, 0000 











संकट इतना विकट था कि इन सब उपायों के बावजूद अपने बजट में 
8,650,000 पोंड का घाटा दिखाने के अतिरिक्त कोई रास्ता भी न था। घाटा 
इतना ही होता लेकिन सोभाग्य से एबीसीनिया के युद्ध में वस्तुओं की पूर्ति से 
हुए भावी मुनाफे और पुराने हिसाब के चुकता होने के कारण यह विशाल घाटे 
को थोड़े गुनाफे गें बदल सके। अपने प्रयत्नों की राफलता पर प्ररान्‍न लाडे मेयो 
अब 3श्वस्त हो चुका था कि केन्द्रीय वित्त प्रणाली में कुछ न कुछ खोट अवश्य 
अतः इस प्रणाली को खत्म करने का इच्छुक न होते हुए भी उसने समझौते 
रूप में प्रांतीय वित्त योजना का उद्घाटन कर केन्द्रीय वित्त प्रणाली को 
सुधारने का साहसिक कदम उठाया। इस योजना के विकास के बारे में हम भाग 
] में चर्चा करेंगे। 
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.... भागना 
प्रांतीय वित्त व्यवस्था (बजट) : इसका विकास 


नियत (प्रांतीय) बजट 


. अपनी बुद्धिमत्ता के कारण लाड मेैयो ने वित्तीय घाटे और उतार चढ़ाव का 
कारण साम्राज्यवादी सरकार की अयोग्यता और प्रांतीय सरकारों क॑ मैर-जिम्मेदाराना 
व्यवहार में ढूंढ निकाला और वह इस नतीजे पर पहुचे कि प्रांतीय बजट व्यवस्था आरंभ 
करने से समस्या का समाधान उसी विकृति के समान ही होगा | लेकिन यह नहीं भूलना 
चाहिए कि स्थिति अभी भी साग्राज्यवादी हितों के पक्ष में थी और जबकि हर कोई 
किसी के हितों की बलि चढ़ा कर ऐसा नहीं करना चाहता था। यहां तक कि लार्ड 
भेयो भी साम्राज्यवादी हितों के प्रति झुकाव से मुक्त नहीं थे | लेकिन भ्रामक स्थितियों 
के बढ़ते दबाव ने उन्हें भी चली आ रही अनिर्णय और असमंजस की स्थिति से गूजरने 
पर मजबूर कर दिया, हालाकि प्रांतीय बजट के प्रारूप को तय करने में उन्होंने फंक 
फूक कर कदम उठाए |” 


-- डा. भीमराव अम्बेडकर 
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नियत बजट 
(87]-72 से 876-77 तक) 


प्रातीय बजट योजना की निर्माण प्रक्रिया के मूल के बारे में चर्चा हम पहले, 
भाग में कर चुके हैं। अब हम पुनर्स्थापित योजना के प्रारूप और समय-समय पर 
इसमें हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे । रा 


अपनी बुद्धिमत्ता क॑ कारण ला मेयो ने वित्तीय घाटे और उत्तार-चढ़ाव का 
कारण साम्राज्यवादी सरकार की अयोग्यता और प्रांतीय सरकारों के गैर-जिम्मेदाराना 
व्यवहार में ढूंढ निकाला और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रांतीय बजट व्यवस्था 
आरभ करने से समस्या का समाधान उसकी विकृति के समान ही होगा। लेकिन 
यह नहीं भूलना चाहिए कि स्थिति अभी भी साम्राज्यवादी हित्तों के पक्ष में थी 
और जबकि हर कोई किसी के, हितों की बलि चढ़ा कर 'ऐसा नहीं करना चाहता 
था| यहां तक कि लार्ड मेयो भी साम्राज्यवादी छितों के प्रति झुकाव से मुक्त नहीं 
थे। लेकिन भ्रामक स्थितियों के बढ़ते दबाव ने उन्हें भी चली आ रही अनिर्णय . 
और असमंजस की स्थिति से गुजरने पर मजबूर कर दिया, हालांकि प्रांतीय बजट 
के प्रारूप को तय करने में उन्होंने फूंक-फूंक कर कदम उठाए। 

वास्तव में 87-72 के वित्तीय वर्ष से लागू की गई इस योजना की सबसे 
पहले चर्चा भारत सरकार के सृह विभाग द्वारा 2। फरवरी 870 को जारी एक 
सकुलर में की गई थी। सर्कुलर में कटौती की नीति को व्यापक आयाम देते 
हुए 869-70 के आरंभ में सड़क मद पर खर्चे की जो राशि ,236,000 पौंड 
रखी गई थी बह वर्ष के अंत में घटा कर ,02,78 पौंड कर दी गई। इसी 
प्रकार 870-7 के प्राककलन को ,000,000 पौंड से घटा कर 784,839 पौंड 
कर दिया गया जिसमें विभिन्‍न सार्वजनिक सुविधाओं की बेहतरी के लिए 29,0 
पौंड की अतिरिक्त राशि जोड़ दी गई | सकुलर के माध्यम से प्रांतीय सरंकारों 
को यह बताने की कोशिश की गई कि “संचार तथा सड़क शीर्षो पर साम्राज्यवादी 
अनुदान राशि में कटौती वर्तमान वित्तीय हास के दबाव के कारण उठाया गया 
अस्थाई कदम नहीं है बल्कि तयशुदा नीति का परिणाम है। नीति अस्थाई कारणों 
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के प्रभाव से स्वतंत्र है और जानबूझ कर अपनाई गई है और इस बात की पूरी 
संभावना है कि आने वाले वर्षो में इन शीर्षा पर मिलने वाली विशेष अन॒दान 
राशि बढ़ाने की बजाए घटा दी जाए। अतः यह जरूरी हो जाता है कि बिना 
समय गंवाए वर्तमान प्रांतीय और जिला स्तर की सड़कों के रख रखाव तथा संचार 
की नई लाइनों के बिछाने के लिए स्थानीय स्रोतों से निधियां जुटाने का प्रावधान 
किया जाए | 


रथानीय जरूरतों को स्थानीय संसाधनों द्वारा पूरा किए जाने का विचार 
तत्कालीन भारतीय पूंजीपतियों का आदर्श रहा था। लेकिन यह स्पष्ट है कि तब 
तक यह विचार शारत्रीय बहस से ऊपर उठ चुका था क्योंकि सकूलर में कहा 
गया. था “कि परिषद में गवर्नर जनरल ने पूरी तरह से यह फैसला किणा है 
कि भविष्य में वह इस सिद्धांत को पूरी तरह लागू करने पर जोर देंगे। ऊनेक 
स्थानीय सरकारों ने परिपत्र (सकलर) में व्यक्त भारत सरकार की भावनाओं को 
गंभीरतापूर्वक लिया और निजी स्थानीय संसाधनों के विकास का कार्य करने लगीं। 
बंबई प्रेसीडेंसी ने भूमि राजस्व (लगान) पर 6४4 प्रतिशत उपकर (चुगी) लगा दी 
जिसका दो तिहाई हिस्सा सड़कों के रख रखाव तथा सार्वजनिक उपयोगिता के 
कार्यो के लिए अलग रख दिया गया। 866 के पुराने कानून क॑ तहत मद्रास 
रारकार ने जिले की सड़कों के रख रखाव के जिए भूमि राजस्व (लगान) की 
राशि पर वार्षिक किराए पर प्रति रुपया आधा आगमा प्रदाज्ञ की, जो 3७ प्रतिशत 
के बराबर थी। बंगाल सरकार ने भी मद्रास की सरकार की भांति कदम उठाने 
की इच्छा जाहिर कर दी थी। स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए इन कदमों से 
उत्साहित हो कर परिपत्र (सर्कुलर) में अन्य स्थानीय सरकारों तथा उत्तर भारत 
के उत्तर पश्चिमी प्रांतों पंजाब, अवध और कन्द्रीय प्रांतों (सूबों) के प्रशासनों से 
अनुरोध किया गया कि वे भूमि राजस्व पर लगने वाली चुंगी को बढ़ा कर 5 
प्रतिशत करने की संभावना पर विचार करें। इस कदम का उद्देश्य प्रातीय 
सरकारों के हिस्से में अच्छा खारा राजस्व आ जाने की स्थिति में साम्राज्यवादी 
कोष पर दबाव को कम करना था। 








पक हि, व न 


इस तरह परिपत्र [सर्कुलर) में प्रांतीय बजट की एक बहुत मितव्ययी योजना 
तैयार की गई थी जिसमें कंवल स्थानीय सार्दजनिक रुविधाओं पर होने वाले खर्च 
और इन खर्चों से निपटने के लिए स्थानीय संसाधनों से पैदा किए गए राजरव 
का प्रावधान था! लेकिन इस योजना को कार्यान्वित करने से पहले ही भारत 
सरकार की वित्तीय कठिनाईयों ने सहायता के बड़े कदम उठाने के लिए गजबूर 
कर दिया।। चूंकि हालात पहले से ही बदतर थे अत: अफीम के राजस्व के स्थायित्व 
पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। और जबकि खर्चो, गें कटोती की 
जा रही थी, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की भुगतान राशि अत्यधिक बढ़ चुको 
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थी। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत सरकार ने आयंकर की चालू दर को कम 
करने का निर्णय लिया। ऐसा आयकर की ऊची दर के खिलाफ उठती अमीर 
तबकों की आवाज को बंद करने क॑ लिए किया गया। आयकर की दर को कम 
करने से पैदा हुए ,000,000 पौड के अतिरिक्‍त घाटे को पूरा करने के संभावित 
तरीकों के रूप में भारत सरकार ने ]7 अगस्त 870 को एक अन्य गोपनीय 
परिपत्र [सर्कूलर) जारी किया जिसमें प्रांतीय बजट की तैयार की गई योजना को 
विस्तार दिया गया। इस परिपत्र (सकंलर) में यह कहा गया था कि:- 
अगर आयकर घटना है तो सरकार को अन्य उपाय करने होंगे... मुख्यतः 
स्थानीय सरकारों के कार्यालयों के माध्यम से और उन उपायों को अपना 
कर जो प्रत्येक प्रांत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हों तथा जनता पर कम 
से कम बोझ लादते हों। 
स्थानीय सरकारों पर बोझ लादने का जो तरीका अपनायां गयां उसके तहत 
स्थानीय प्रकृति के प्रशासन के कुछ विभांगों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई 
और वित्तीय वर्ष 870-7] के लिए इन विभागों को मिलने वाली वास्तविक 
सहायता 0 लाख पौंड स्टर्लिंग कम कर दी गई | कम की गई राशि को विभिन्‍न 
प्रांतों के बीच कल वास्तविक अनुदान रांशि में से प्रत्येक प्रांत की वास्तविक 
अनुदान राशि के अनुपात में वित्तरित करने का प्रावधान रखा गया और उन्हें पूरी 
छूट दे दी गई कि अनुद्दांन राशि में की गई कटौती को चाहे वे पुनर्वितरण, 
कटौती अथवा करों के माध्यम से पूरा करें। परिपत्र (सर्कूलर) की योजना पर 
कूल अनुदान का तात्पर्य किसी सेवा पर हुए कूल खर्च में से उस सेवा से हुई आमदनी 
को घटा कर जो शेष राशि बचती है। 
प्रस्ताव के परिशिष्ट “बी” में उन कार्यों का उल्लेख है जिनके लिए साम्रज्यवादी राजस्व 
से निकाल कंर राशि अलग रख दी गई थी। इन कार्यो में निम्नलिखित विभागों के भवनों 
और कार्यालयों के निर्माण का काम शामिल है; 
अफीम इसमें कलकत्ता स्थित बोर्ड आफ रेवेंन्यू का कार्यालय शामिल नहीं है। 
टकसाल और मुद्रा। 
जाकधघर | 
तारधर। 


सर्वोच्च सरकार के ऊकार्थयालय। 
वायसराय के आवास | 


साम्राज्यदादी संग्रहालय | ] 

टिकट और स्टेशनरी कार्यालय | कलकत्ता 
कोषागार । 

विशप महल | । 

गोदावरी वर्कर्स 


|] 
५ वर्तमान न गे साम्राज्यवादी ता! रूप में सूर्रा नमक पु 
कराची हार्बर सुधार / वर्तमान में साम्नाज्यवादी रूप में सुरक्षित 
दे सैनिक सड़कें जिनके लिए चाल्न्‌ वित्त वर्ष तक सैन्य कार्य के तहत सहायता राशि का 


प्रावधान है। 
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प्रांतीय सरकारों की सहमति मिल जाने पर योजना की घोषणा 44 दिसंबर 870 
के विख्यात वित्तीय प्रस्ताव के माध्यम से की गई और यह भी कह्ा गया कि 
योजना का कार्यान्वयनः वित्तीय वर्ष 87-72 से प्रारंभ हो जाएगा। 


अब हम इस प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय बजट की संरचना के विश्लेषण की ओर 
बढेंगे। सबसे पहले प्रांतीय बजट में खर्चो के प्रावधान पर नजर डालने पर यह 
स्पष्ट है कि उसमें निम्नलिखित केन्द्रीय सेवाओं पर आने वाले खर्चे शामिल हैं :- 


[. जेल 

2. पंजीकरण 

3. पुलिस 

शिक्षा 

चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सा प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त) 
मुद्रण 


न 0 


सड़के 

8.. सार्वजनिक सुधार कार्य 

9, नागरिक भवन 

प्रांतीय सरकारों के बजट में शामिल किए गए. उपर्युक्त विभागों के खर्चों को 
पूरा करने के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति भारत सरकार ने उन्हें सौंपी गई 
सेवाओं से होने वाली आय उन्हें देकर की और साथ ही बराबरी लाने के उद्देश्य 
से अतिरिक्त काम भी दिए। प्रांतीय सरकारों को सौंपी गई आमदनी और कार्यो 
का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:- 


!4 दिसंबर, 870 के वित्तीय प्रस्ताव संख्या 3334 द्वारा प्रांतीय सरकारों 
के बजट में शामिल की गई सेवाओं के लिए दिए गए वितरण का ब्यौरा :- 
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सेवाओं क॑ लिए कन्द्रीय /साम्राज्यवादी नियतन 
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अगर भारत सरकार ने आयकर की दर में कमी से हुए घाटे की पूर्ति के 
लिए प्रांतीय संसाधनों में कटौती के माध्यम से राहत की इच्छा ही की होती तो 
प्रांतीय सरकारों को उनके बजट में शामिल सेवाओं के खर्चो की पूर्ति क॑ लिए 
उपरोक्त कुल नियतन ही प्राप्त होता। शुरूआत में राहत की राशि ,000,000 
पौंड थी जिसे घटा कर 350,000 पौंड कर दिया गया और विभिन्‍न प्रांतों के 
बीच कर लगाने योग्य दर से बांट दिया गया। इन कटौतियों को ध्यान में रखते 
हुए प्रांतों को दिए गए स्थाई नियतन निम्न प्रकार हैं :- 


प्रांत आगामी नियतन कटौती का अनुपात स्थाई नियतन 
_._._........ पड. पड... पड: पींड . पौड . पौंड 
अवध 9 कक...» 5 5॥] .. 206,948 
सी. पी. 280, 846 [9,583 26, 263 
सेंट्रल प्रोविसेज): क्‍ क्‍ क्‍ 

बर्मा 7 25332... _9,99 : जल 
बंगाल... ,256,83 .. 87,59। (,68,522 
उत्तरी पश्चिमी 688,822 : 48:030 640,792% 
प्रात्त | जब क ० आह 
पंजाब . 554,9]4 क्‍ 38,693 हु हे ओ 
मद्रास _ 794,96 / ६५,428 739,488 
बंबई... 9९946,040 65,965 880 075 क्‍ 


पैंड को रुपये में बदलने के लिए +-  पौंड ८ ॥0 रुप॑यें। 


इस योजना को लागू करने से पहले भारत सरकार ने प्रांतीय बजट में निम्न 
लिखित अतिरिक्त सेवाओं: को भी शामिल कर दिया :- । बंगाल स्थित अफीम 
विभाग को छोड़ कर नागरिक विभाग में आने वाले संभी भवनों का रखरखाव 
तथा छुट-पुट निर्माण पर होने- वाले खर्चे, बंगाल के निचले प्रांतों के बाहर स्थित | 
विभाग और प्रेसीडेंसी शहरों में स्थितं मेडिकल कालेजों, केन्द्रीय कारागारों, और 
पागलखानों के चिकित्सा अधिकारियों के वेतन, (2) मुफस्सिल में पागलखानों, 
कालेजों, तथा केन्द्रीय कारागारों क॑ चिकित्सा अधिकारियों को अतिरिक्त भत्ता, - 
सांथ ही जेल के प्रशासंकीय' कार्यो में लगे चिकित्सा अधिकारियों को अतिरिक्‍त . 
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भत्ते और (3) जिला स्तर पर नागरिक चिकित्सीय कार्यों के इतर कार्यो में लगे 
'उपसहायक शल्य चिकित्सकों तथा अन्य सभी निचले स्तर के चिकित्सा प्रतिष्ठानों 
पर खर्च जेसी चिकित्सा रोवाए। इन अंत्तरणों के साथ-साथ भारत ने कलकंत्ता 
विश्वविद्याल्य को प्रांतीय बजट से निकाल कर साम्राज्यवादी बजट में डाल दिया। 
सरकारी पोस्टेज” और बंगाल पुलिस” पर होने वाले खर्चे के संशोधन तथा उपरोक्त 
सेवाओं में बढ़त एवं घटत की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रांतीय सरकारों को 
मिलने वाले वर्ष ।87]-72 के लिए साम्राज्यवादी नियतनों को आगे फिर इस तरह 
से बदल दिया गया जैसा कि पृ. 23 में दिखाया गया है। 





सन ॥87-72 के वित्तीय वर्ष के लिए इन विवरणों के अलावा भारत सरकार 
ने स्थानीय सरकारों को वर्ष 870-7 में 200,000 पौंड की विशेष राहत राशि 
दी ताकि प्रांतीय सरकारें उस योजना को सफलता पूर्वक लागू कर सकें और 
एक सही शुरूआत कर सके | द 

संख्या के हिसाब लगाने पर अनेक प्रांतीय सरकारों के पास वर्ष 87-7? 
में उनके बजट में शामिल किए गए खर्चा की पूर्ति के लिए निम्नलिखित संसाधन 
के! -- | 
प्रातीय बजट क लिए साम्राज्यवादी साम्राज्यादी कोष. योग 
संसाधन सरकार द्वारा से नियतन 

सौंपी गईं प्राप्तिया 


पौंड पौंड पौंड 

अक्ध 4,700 . 2]],300. 226,000 
सी. पी द 4, 000) 269, 600) 293 (00) 
(सेंट्रल प्रोविसेज) द के | 
बमा 28,600 276, 500 3१05, [00 » 
बंगाल द 264, 800 |, 97,900 ,462 ,700 
उत्तर पश्चिमी प्रात | ।(), ()()() . 635, 000 /4-5 , ()()() 
पंजाब _ द 67,400... 528,800.. 596,200 
मद्रास... 8],890 752,300 834, 00 
बंबई... 55,300... 90॥,200. 956.500. 


अननरननननननननम-म-म-म-म-म-म-म-----म-----म---म--------------न------+---म--म---+-----मनमनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन नननन--मी नमन." नमन - थम केक ले जअकलनननन न -लननअनननअअ9न% नमन मनन बुन-ननम-न+ मनन मम नमन »»++न+ननथ८ननमनमन+-न-म ८ नननननआथ भय 3-४ मु ्चिनन-त--- जय पिजणएएण।ण॑णएय 
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प्रांतीय बजट के स्वरूप की समीक्षा करने तथा उनमें शामिल आमदनी और 
खर्चो का ध्यान रखने के बाद हम वर्ष 870-7] में निर्धारित उनकी संरचना 
की विशेषता पर ध्यान देंगे। इस विशेषता को जानने का सबसे सही तरीका यही 
होगा कि हम उन समस्याओं की तह में जाएं जो प्रांतीय बजट तैयार करने वालों 
के सामने आई और उन्होंने कैसे उन्हें सुलझाया। प्रांतीय बजटों' को लेकर उठे 
विवाद की जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाद प्रांतीय बजटों 
में रखे जाने वाले खर्चे के मदों को लेकर नहीं था क्‍योंकि यह बहुत पहले ही . 
तय हो चुका था कि साम्राज्यवादी बजट में कुछ खर्च नितांत स्थानीय प्रकृति 
के हैं। उनके साम्राज्यवादी बजट के असंतुष्ट हिस्सा होने पर आम सहमति थी। 
इस बात पर भी आम सहमति थी कि इन खर्चों के बारे में कुछ न जानने वाली 
भारत राश्कार या तो एक ऐसों गैर-जरूरी खर्चे को सत्यापित करने पर गजबूर 
थी जिसे एक विभाग का अध्यक्ष लापरवाहीपूर्वक पास करता रहा है बिना इस 
पर ध्यान दिए कि जानता के पैसे की बरबादी हो रही है, या फिर अचानक कृपणता 
के अत्यधिक सावधान नजरिए द्वारा या लोक राजस्व की दशा से संचालित कृपणता 
के माध्यम से इन खर्चों को पास नहीं करते और लाभकारी खर्चों पर रोक लगा 
देते | दोनों में से कोई भी तरीका शरारतपूर्ण कार्यवाइयों को जन्म दे सकता था। 
अतः: आम सहमति से तय किया गया कि अपनी अनभिज्ञता के चलते कुन्द्रीय 
सरकार जिन विषयों पर अंकुश लगाने में असमर्थ है उन्हें केन्द्र सरकार के सीधे 
अधिकार क्षेत्र से निकाल कर प्रांतीय सरकारों के जिम्मे सौंप दिया जाए। इस 
तरह समस्या का एक पहलू मात्र स्थितियो के दबाव क॑ कारण ही सुलझ गया। 
जिस मुद्दे पर सबका ध्यान केन्द्रित था वह प्रांतीय सरकारों को बजट में शामिल 
खर्चों की पूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि की समस्या थी। इस बात पर सब 
सहमत थे कि प्रांतीय सरकारों के बजट में शामिल की गई सेवाओं से होने वाली 
आय उन सरकारों के हिस्से में ही जानी चाहिए। यह प्रणाली अपनाने के पक्ष 
में दो तरह के तर्क पेश किए गए। अच्छे वित्त के इस सिद्धांत के आधार पर 
प्रांतीय सरकारों द्वारा स्वयं चलाई जा रही सेवाओं से हुई आय को ले लेना उचित 
ही था। लेकिन इस निर्णय के पीछे एक अन्य दमदार कारण भी था। प्रांतीय 
बजट की अवधारणा के पीछे मुख्य विचार वित्त के न्यायपूर्ण तथा मितव्ययी प्रबंध 
के प्रति प्रांतीय सरकारों की रुचि जगाना था। ऐसा करने का एक रास्ता उनके 
द्वारा प्रबंधित सेवाओं से हुई आय को उनके हवाले करना था। लेकिन यह आय 
प्रांतीय खर्चों की पूर्ति के लिए आवश्यक कुल राशि का इतना छोटा हिरसा थी 
कि प्रांतीय: बजटों में संतुलन बनाने की समस्या बनी ही रही। ऐसे में समस्या 
सुलझाने के लिए भारत सरकार के समक्ष दो संभावित रास्ते थे-- या तो 
साम्राज्यवादी राजस्व के कुछ संसाधनों को प्रांतीय सरकारों के इस्तेमाल के लिए 
उन्हें अन्तरित कर दिया जाए या साम्राज्यवादी कोष से निश्चित राशि दी जाए। 
कुछ समय के लिए यह निश्चित करना मुश्किल हो गया कि दोनों में से कौन ' 
सा रास्ता ज्यादा राही है क्‍योंकि वे न केवल विशेषताओं में असमान थे बल्कि , 
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वे संबंधित विभिन्‍न पक्षों के लिए अलग-अलग अर्थ रखते थे। प्रांतीय सरकार के 
लिए स्थिर मदों की तुलना में राजस्व ,का बंटवारा ज्यादा फायदेमंद था क्‍योंकि 
इससे उसकी वित्तीय स्थिति में ज्यादा लोच की संभावना थी। इसके विपरीत 
राजस्व के बंटवारे का मसला केन्द्रीय सरकार की नजर में गंभीर परिणामों से 
ग्रस्त था। भारत की पूर्व और वर्तमान वित्तीय स्थिति केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व 
के स्रोत्तों के बंटवारे के पक्ष में कतई नहीं थी। दूसरी ओर भविष्य में उसकी 
स्थिति उतनी ही असंतुष्ट दिखाई देती थी जितनी मूत्तकाल में थी अतः वह 
संसाधनों पर अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहती थी ताकि भविष्य में आने वाले 
संकट से निपटा जा सके। दूसरी ओर दूसरे विकल्प के तहत भारत सरकार अपने 
संसाधनों पर अंकुश गंवाए बिना प्रांतों को उचित राशि दे सकती थी। यहां यह 
नहीं भूलना चाहिए कि अपनी संवैधानिक हैसियत के कारण देश के समस्त राजस्व 
के प्रबंधन और उपभोग का अधिकार भारत सरकार को ही था। अतः प्रांतों की 
वित्तीय समस्याओं संबंधी कोई भी समाधान केन्द्र के हितों को ध्यान में रखते 
हुए ही किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में प्रांतीय बजट .की संरचना संबंधी 
मुख्य समस्या के समाधान के रूप में राजस्व के नियतन की अपेक्षा कार्य नियतन 
की विधि का इस्तेमाल किया गया। 

चूंकि प्रांतीय बजटों को बराबरी में लाने के लिए साम्राज्यवादी कोष से राशि 
के नियतन की विधि अपनाई गई थी अत्त: 87]-72 में लागू की गई व्यवस्था 
को इस अध्ययन में नियतन द्वारा बजट की विधि कहा गया है| 

इस सिद्धांत पर' आधारित 87-72 में निर्मित प्रांतीय बजट वर्ष 876-77 
तक जारी रहे। 87-72 वर्ष के लिए प्रांतीय सरकारों को दी गई राशि को 
सावधि तथा आवर्ती घोषित कर दिया गया। वे आवर्ती अवश्य थीं लेकिन सावधि 
नहीं थीं। क्योंकि शुरूआत से ही प्रत्येक वर्ष भारत सरकार प्रांतीय बजट में शामिल 
किए गए खर्चों में किए गए इन परिवर्तनों के अनुसार साम्राज्यवादी नियतन को 
जरूरत के हिसाब से या तो बढ़ाना पड़ा या कम करना पड़ा। 87-72 से 
876-77 तक विशेष कार्यो के लिए मान्य नियतन में प्रगतिशील परिवर्तन 
निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाए गए हैं :- 

वर्ष ।87-72 के लिए प्रांतों को साम्राज्यवादी नियतन का विवरण 


नियतन की गई धन राशि 


नियतन का उद्देश्य ब्यौरा .. कल राशि 
ः | रू रुू० 
] ह है के. 


मूल नियतन...................---+- - ,9,7900 
जमा किए गए द 
कब्रिस्तान के प्रतिष्ठानों के लिए कब्रिस्तान के प्रतिष्ठाोनों के लिश..45,.00....़ख़़ 


नियत बजट । [27 





] 2 3 

आगरा ब्रिक कम्पनी ईंट भट्ट)... 5... 

को मुआवजे के लिए 28,000 

कार्यालय और गृह कर के द लिए ९० (00 ,4, 000 

,20,93,000 

कटौती की गई द 

अपराधियों के आवागमन पर खर्च 5,000 

पाल नौकाओं की लाइसेंस फीस के लिए 2,600 

लोक निर्माण विभागों को अदायगी के लिए । 07,000 ... ],24,690 
द ,9,68,30 


जमा किए गए 





कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए 60, 000 

मिदनापुर के सिविलकोर्ट भवन क लिए 3],680 क्‍ 

कलकत्ता स्माल काजेज कोर्ट भवन के लिए 50.000 ._ 3,4],600 
____._[__._[_[._._._._._._.॒.॒_.॒.7.॒ . [/23,09,99 

वर्ष 87-72 के लिए कुल नियतन वर्ष 497॥-72 के लिए कुल नियतन_. _._._._.... _.23,00,.220 


वर्ष 872-73 कं लिए प्रांतों को साम्राज्यवादी नियतन का विवरण 


नियतन का उद्देश्य ब्ियतन का उद्देश्य... नियतन की गई घन राशि... 
ब्यौरा कुल राशि 

हर रु 

] जी 2 | 


जमा किए गए 

87-72 में स्थाई वृद्धि (उपरोक्त) ,4, 000 
प्रकीर्ण सेवाओं के लिए 2,67,070 
पुस्तकों एवं प्रकाशनों के लिए पुस्तकों एवं प्रकाशोों के लिए... ?”6000 / __ 600 
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आओ आआआआ 9७ आ 
हावड़ा स्थित अनाथ स्कूल के भूमि 
किराए के लिए 266 3 88,936 
है कक 20 83 ३ है की अं 28, 


बढ़ौती की गई 


।87] 72 में स्थाई कटोती (उपरोक्त) ],24, 680 
विश्वविद्यालय के मरम्मत पर खर्च अत. -॥] 30 जे 


0 अं दम 
विशेष अनुदान 
जमा किए गए 


बर्दवान में फैले ज्वः सहायता के लिए | ,00,000 

सदर कोर्ट भवन क लिए मुआवजा 4.,00, 000 

रारकारी कार्यालयों के लिए 2,000 रु० 

के वार्षिक किराए का पूंजीगत मूल्य . 4,60,070 ६ 9,66,6/0 
| 3 (र्य: अप 

आंशिक कटोत्ी 380 

व्ष छाए के लिए कूल निर्यतित./।|| आय [,32,05,856 





वर्ष 873-74 के लिए प्रांतों को साम्राज्यवादी नियततन का विवरण 


नियतन की गई धन राशि 





नियतंन का उद्देश्य ब्यौरा कुल राशि 
ऊुछ कस्छ 
॥ है हि! 
उपरोक्त अनुसार ।,22,37,546 


]872-73 के लिए स्थाई नियतन 
जमा किए गए 

नागरिक प्रतिष्ठानों के प्रभारी चिकित्सा 
अधिकारियों के भुगतान क॑ लिए 3,8: 


किडनी न कि जि मन जि कक कक कल ललनूनूनन॒॒ह..४३ह३३हह₹ह₹३हह₹३ह्॒‌-ह॒॒हह लंबा ाइाअअअअअाअअइ ३ सम अअ भा इााइअइंध भंग अममभबंध अं आरा ाम्म््ए्मए्६म्६म्ण्णए्ए्घभ्भ्घ्म््ढ्ग्म्भ्६भ्६8ध8६६भभणााां 


नियत बजट 
] द 2 

भूमि राजस्व (लगान) उप विभाग प्रतिष्ठानों 

के लिए ।,00, 000) 

कटोती की गई 

सरकारी कार्यालयों के किराए के लिए कटौती 2,000 

873-74 के लिए स्वीकृत धन राशि 

जमा किए गए हावड़ा अनाथ स्कूल की भूमि 

का किराया 

यूरोपीय खानाबदोशों पर खर्च 


। 
/॥ 
# 


], 5000) 
मूमि का किराया 

कटौती की गई - क्‍ 
साम्राज्यवादी क्षेत्रों के लिए प्राततों से हटाए 
गए चिकित्सा छात्रों को भुग़तान के लिए 


06, 300) 


क्षेत्रों के लिए प्रांतों से हटाए नागरिक 
प्रतिष्ठानों में. 

कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के वेतन 
. जमा किए गए क्‍ 
स्माल काजेज कोर्ट भवन के: किराए के लिए 


3,05,999 


, 8 3 , 00९) 


7 0 हल 


2,000. 


।,27,00] , 546 


686,(0066 


. ५,400 


3,90,400 
,23,28,666 


वर्ष 874-75 के लिए प्रांतों को साम्राज्यवादी नियतन का विवरण 


नियतन की गई धन राशि 


नियतन का उद्देश्य ब्यौरा 
द ः रु 
] 2 
उपसक्तानुत्र 757 र के ज्लए स्थाई जिवतन  प7ठ झा ठ्ह्द 


जियतन का उद्देश .................. ब्याय.... कुल राशि... 
क््0 
3 


30 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय 


[ > न्‍ 
जमा किए गए 
मुस्लिम शिक्षा के 
(बढ़ावे देने के लिए नियतन) 50,000 ५0,000 
स्वीकृत नियतन द ,23,78 , 000 
जमा किए गए 
माडल फार्म के लिए अनुदान 7,000. 
भूमि किराए क॑ लिए अतिरिक्त अनुदान _!,80७. _ 8,80 

,,23,86,80 

कटौती की गई 
चर्च और कब्रिस्तान पर खर्चे में कमी ]4, 34 
असम के हस्तांतरण के कारण खर्चे में कमी 3,30,000. .. ह 
हावड़ा- अनाथ स्कूल की भूमि का किराया ... 266 3,44,580 
लय या तल रा या मा ली. न लय 3 या सा लय ता ता या तय गा जल नल 3 लत ला 


कल स्वीकत नियतन ु ,0,4] ,600 


वर्ष 875-76 के लिए प्रांतों को . साम्राज्यवादी - नियतन का विवरण 
नियतन की गई धन राशि 


नियतन का उद्देश्य |. ब्याया..... कुल राशि 

ह रु कु 

| 2 जे 

उपरोक्‍तानुसार 
]873-74 के लिए स्थाई नियतन 8, ।0,4, 000 
जमा किए गए... 
वानस्पतिक उद्यानों के लिए अनुदान 52,500 
क्‍ मूमि के किराए के लिए अनुदान ], 80 53,680 


.0.94.680 
कटौती की गई 
नमक विभाग के तहत लोक निर्माण 
कार्यो पप खर्च _.__[ __.____3.686ह... 


नियत बजट !3] 


] क्‍ 2 ही 
हटाए गए जहाज और लाइट हाउसों द 
के लिए नियतन ,769 33,63 


असम की नगर सुधार निधि के 
संबंध में नियतन ह |7,7] 
कुल नियतन ,0,6,57 
वर्ष [876-77 के लिए प्रांतों को साम्राज्यवादी नियतन का विवरण 
................ल्‍.]... नियतन की गई घन राशि... 


नियतन का उद्देश्य... ब्योरा... कल राशि 


ब्रौँ 


ु रस0 र्ु0 
] | है; उ 
875-76 के लिए स्थाई नियतन ] ,0,4,000 
जमा किए गए ह ँ 
भूमि क॑ किराए के लिए द , !80 द 
वानस्पतिक उद्यानों के लिए द द 2,500 33680 
; 4.40.94 .680) 
कटोत्ती की गई 
नमक विभाग के तहत लोक निर्माण 
कार्यों पर खर्च 3,683 
द !,0,80,997 
कटौती की गई 
फार्म स्टोर विभाग के लिए 8,034 
जमा किए गए द 
प्रदर्शी और मेलों के लिए 2,000 6,034 
कुल. फ | .0,74,963 
स्वीकत आय में नियतन ह 8,0,75,000 


जमा किए -ग्ए 
बांकी तथा -उंगूल जागीर के लिए अनुदान 7] 
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] 96% ४७४ आए 
सांप के जहर के आयोग, प्रतिष्ठानों तथा द 
आपातकालीन जरूरतों पर व्यय ... 6,000 
मर्दुमशुमारी रजिस्टर के लिए अनुदान 49 की2 ५8,753 
द .]!.33 753 
कटोती की गई 
इटाए गए लाइट लाइट हाउस और लाइट 
शिप पर नियतन 40 कट .. . _,769 


असम की नगरसुधार निधि-के संबंध में नियतन ॥7,7]|.. 
तेजपुर पागलखाने में हस्तांतरित पागलों पर 


वार्षिक व्यय ह 2 +म्काा॥ बार खाक रन एन गुप्त .. 2,700 22, 80 
___ कूल नियतन - _|[____._ __ _[ ,[,[,573 


समय-समय पर बज़ट में शामिल सेवाओं का तथा नियतन बजट की व्यवस्था 
' के कार्यकाल के दौरान साम्राज्यवादी कोष द्वारा आबंटित राशि का पूरा ब्यौरा 
मिलता है। अंब यह देखना है कि क्‍या नियतन योजना के तहत व्यवस्था सफल 
रही? सफलता के मापदंड पर हमेशा बहस हो सकती है क्‍योंकि एक दृष्टिकोण 
से जो सफल नजर आ रहा हो, दूसरे दृष्टिकोण से वही असफल नजर आ सकता 
है। लेकिन सफलता के सवाल पर बहस को टाला नहीं जा सकता क्‍योंकि प्रांतीय 
वित्त के फैलाव के दौरान पहले कदम की सफलता के आधार पर ही बूसरे कदम 
को बढ़ाया गया था। चूंकि सफलता की परिभाषा दृष्टिकोण के हिसाब रो बदल 
जाती है, अतः अपनी खोजबीन के लिए हमें दृष्टिकोणों की जानकारी ले लेना 
उचित होगा। अतः हम उन पक्षों की छानबीन करें जिनके दृष्टिकोण प्रांत्तीय वित्त 
के स्वरूप को तय करने में अहम भूमिका रखते थे और परिणामों को लेकर जिनके 
संतोषजनक विचारों क॑ बिना नया कंदम उठाना संभव नहीं था। स्पष्टत: भारत 
सरकार और :प्रातीय सरकार दो गुख्य पक्ष थे। लाजिमी है कि दोनों के विचार 
भले ही परस्पर विरोधी हों पर अलग-अलग जरूर थे। भारत सरकार के दिमाग 
में अहम सवाल था कि हरतांतरण सातम्राज्यवादी कोष को कितना फायदा 
पहुंचाएगा। उधर प्रांतीय सरकारों को चिंता थी कि क्‍या भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 
संसाधन बजट में शामिल खर्चो के प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्वाह करने में सक्षम 
होंगे। यह स्पष्ट है कि प्रांतीय सरकारें तब तक विशेष नियतन के तहत 
साम्राज्यवादी खर्चे का प्रबंधन नहीं करतीं! जब तक वह इससे आश्वस्त नहीं हो 
जाती, कि नियतन उचित मात्रा में किया गया है। इसी प्रकार साम्राज्यवादी सरक 
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भी तब तक अन्तरंण करने को तैयार नहीं थी जब तक कि प्रांतीय सरकारें खर्चे 
का प्रबंधन साम्राज्यवादी सरकार द्वारा सीधे प्रबंधन में आने वाली लागत से कम 
लागत में करने 'को तैयार नहीं होती। अत: योजना तत्व को बरकरार रखने और 
विस्तारित करने में दो कारण प्रमुख रहे-प्रांतों का उचित नियतन तथा साम्राज्यवादी 
कोष को लाभ। तीसरे तत्व के रूप-में प्रांत की जनता को लिया जा. सकता 
है जिसकी सहभति तत्कालीन परिस्थिति में आवश्यक हो गई थी। आम जनता 
का दृष्टिकोण क्‍या रहा . होगा? यह पूछने का सवाल नहीं है। दूसरी ओर 
राजनीतिक प्रगति की लोकप्रिय मांग से परिचित व्यक्ति आसानी से कल्पना कर. 
सकता - है कि करदाताओं का सरोकार न तो साम्राज्यवादी सरकार और न ही 
प्रांतीय: सरकारों की भलाई से था, उनका सरोकार तो खर्चो के विभिन्‍न मदों के 
तहत दी गई राशि के वितरण से था और यदि योजना की प्रगति का आधार 
योजना के परिणामों पर जन सहमति को बनाया गया 'होता.तो संभव है कि प्रांतीय 
वित्त का. विकास विभिन्‍न स्तरों पर होता। . 


उस समय यह सुझाव भी आया कि देश के वित्तीय रख रखाव -की दिशा 
तय करने में देश की जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। अस्थाई वित्त योजना 
की घोषणा करने वाले 4 दिसंबर, 870 के संकंल्प के पैरा ]9 में सरकार 
ने घोषणा की किः:- 

प्रत्येक स्थानीय सरकार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में बनी वित्तीय 
व्यवस्था के समान स्थानीय विधान परिषद के समक्ष तैयार की गई वित्तीय व्याख्या, 
के साथ-साथ अपना प्रांतीय सेवा प्राककलन और लेखा स्थानीय गजट में . 
छंपवाएगी | 

यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया होता तो भारत सरकार और प्रांतीय 
सरकारों के बीच वित्तीय आयोजन तय करने में करदाता की भी भूमिका होंती | 
लेकिन इस सुझाव को क्रियान्वित करने में कछ-कानूनी अड़चनें थीं। यदि परिषद 
में बजट को रखा जाता और उस पर बहस चलती तो यह प्रक्रिया भारतीय परिषद 
कानून (24 और 25 विक, सी. 67) की धारा 38 के प्रतिकूल होती और इसलिए 
गैर कानूनी :होती। यदि बजट में कर समाहित होता तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि - 
कानून में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि कानूनी उद्देश्य के अलावा किसी अन्य 
कार्य |के लिए विधान परिषद की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। दूसरी तरफ 
पदि बजट पर बहस नहीं हो सकती तो उसका इस तरीके से प्रचार करने का 
कोई मतलब नहीं क्योंकि सरकारी गजट में बजट का प्रकाशन करके उसे सुरक्षित 
पहीं बनाया जा सकता था। इन कठिनाईयों के समाधान के तौर पर भद्रास की 
परकार ने भारत सरकार के सामने. प्रस्ताव! रखा:-- 

भारत सरकार के वित्त विभाग को लिखा पत्र, संख्या 47, दिनांक 8 अप्रैल, 87] 


। 
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“कि प्रांतीय बजट को विनियोग विधेयक की अनुसूची में शामिल कर लिखग्ा 
जाए जिसके विषयों पर आवश्यक दलीलों और- बहस के उपरांत धारा दर धारा 
मतदान कराया जाए।" लेकिन स्वयं सबसे पहले विषय प्रवर्तन करने वाली भारत 
सरकार इस सुझाव से हत्प्रभ हो उठी। उसे यह क्रांतिकारी कदम लगने लगा। 
अपने जवाब! में उसने कहा :;- 

2. “परिषद में महामहिम ऐसा नहीं मानते कि वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को भारतीय 
परिषद के कानून की धाराओं के तहत लाना उचित या संभव होगा। हाउस 
ऑफ कामन्स द्वारा विनियोग विधेयक को पारित करना एक ऐसी प्रक्रिया है 
जिसके द्वारा विधानसभा के संकल्पों को कमेटी आफ सप्लाई में लागू किया 
जा सकें, और जो विनियोग विधेयक के पारित होने तक कानून का रूप नहीं 
ले सके | विधेयक अधिवेशन के दौरान दी गई प्रत्येक सहायता राशि की चर्चा 
करता है और कमेटी आफ सप्लाई द्वारा पारित विभिन्‍न राशियों को जारी 
करने तथा प्रत्येक अलग सेवा में लागू करने का अधिकार देता है। विधेयक 
में यह भी कहा गया है कि विभिन्‍न सहायता और पूर्तियां उन्हीं प्रयोजनों में 
जारी या लागू की जाएंगी जिनका उल्लेख किया गया है। 


3. “परिषद में महामहिम मानते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया भारत में उचित 
नहीं होगी और हो सकता है कि लोकधन के वितरण संबंधी समस्त शक्तियां 
कार्यपालिका के हाथ से निकल कर विधायिका के हाथों में पहुंच जाएं। अतः 
महामहिम महोदय ऐसा मानते हैं कि विनियोग विधेयक को पेश करना उचित 
नहीं होगा।' 
इस आदेश के विरोध में मद्रास सरकार ने भारत सचिव” से प्रार्थना की कि 

या तो वार्षिक विनियोग कानून का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए या फिर:-- 
परिषद के कानून में ऐसा बदलाव लाया जाए जो वित्तीय वक्तव्य को कानूनी 

तौर पर बनाया गया और स्थानीय विधान परिषद में बहस करने के काबिल माने 
जाने की अनुमति देता हो। है 


लेकिन भारत सचिव ने भारत सरकार के निर्णय! को ही सही माना और 
उसके कारण देते हुए कहा कि:- 

“इस तरह की प्रक्रिया कार्यकारिणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने वाली 
[. मद्रास को लिखा वैधानिक पत्र संख्या 765, दि. ]] जुलाई, 87] 
2, 9 सितंबर, 87] को मद्रास सरकार के वित्तीय विभाग द्वारा भारत सचिव को लिखा गया 


पत्र और इसके साथ ही पूरा पत्र व्यवहार। 
3. ]8 जनवरी, 872 को भारत सरकार को भेजा गया वैधानिक संदेश सं० 4 
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जन प्रतिनिधि सभा में ही लागू हो सकती है। और ऐसी कोई भी शक्ति संसद 
ने भारत की विधान परिषद्‌ से अलग रखी है।” 

अतः सुझाव वापस ले लिया गया और 92[ तक उसे लागू नहीं किया गया। 
चूंकि साम्राज्यवादी और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय समझौते की रूपरेखा 
तय होते समय जनता की आवाज को कोई महत्व' नहीं दिया गया, अतः यह 
बात कोरी महत्व की नहीं कि अगर जनता की आवाज को महत्व दिया गया होता 
तो परिणामों के प्रति उनकी रुचि भी होत्ती। जहां तक पिछले परिणामों का सवाल 
है तो हमें उन परिणामों की जानकारी लेनी है जिनमें समझौते के बाकी दो पक्षों 
की रुचि थी और ये हैं :-- साम्राज्यवादी कोष को लाभ तथा प्रांतीय सरकारों को 
मिलने वाली समुचित राशि। पहले प्रांतीय सरकार को मिलने वाली राशि की उचित 
माज़्ा की परीक्षा करने के लिए उस अवधि के परिणामों को प्रांतीय बजट व्यवस्था 
के दायरे में लाए गए प्रांतों में से प्रत्येक प्रांत के वित्त में हुए वार्षिक घाटे और 
बचत से आंका जा सकता हे। 





प्रातीय बचत और घाटा 





' प्रात 87]-77 |872-73 873 74 ।874-75 875-76 876-77 





पौंड पौंड पौंड पौंड पौंड पौंड 
सी. पी. 20,988. - 8,423 2,268 3,]08 . $&,307  6,800 
सेंट्रल प्रोविंसेज 
ब्रिटिश बर्मा 27,634. 33,832 9,922 2],889 . 5,47] 5,]00 
असम न --- --+. 5,59 5०() ०,8३३ 
बंगाल 880,622. 74,672 393,955 ०77,044 27,397 46,998 
उत्तरपश्चिमी | ल्‍ 
प्रांत और अवध 3],.595. 64,836. 36,358 4व,693 29,945 28,50| 
पंजाब 09,828 28,008. 33,347 ]7,644. ०2,724. 26,908 
मद्रास 40,787. 49,264 56,38 . +,303 - 4,20  * 504 
बंबई 65,553 428,805 - 64,373. 9,929 - 8,354 - 40,78 


वर्ष विशेष के लिए भारत सरकार के वार्षिक वित्त और राजस्व लेखा से तैयार 
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आवृत्ति और मात्रा में घाटे की तुलना में बचत 
इतनी अधिक थी कि घाटे को आसानी से एकत्रित बचत द्वारा पूरा किया जा 
सकता था, साथ की इस बचत के खत्म होने का खतरा भी नहीं था। हालांकि 
प्रांतीय सरकारों की इस खुशहाली के कारण समझाने में सतकंता बरतनी होगी । 
हमें यह पता करना है कि क्या वास्तव में प्रांत साम्राज्यवादी सरकार द्वारा नियतन 
!. यह मुद्दा कि विकेन्द्रीयकरण का तब तक विस्तार न किया जाए जब तक कि जनप्रतिनिधियों 
की राजनीतिक तथा वित्तीय शक्तियां कम न की जाएं [908 तक नहीं उठाया गया। इस 
मुद्दे को स्वर्गीय माननीय श्री गोखले ने भारत के विकेन्द्रीयकरण के रायल कमीशन के समक्ष 
गवाही देते हुए कहा था। 
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से आय तथा प्राप्तियों का संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। इस सवाल का 
जवाब स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया जा सकता क्योंकि जिन संपूर्ण संसाधनों और 
परिवर्तनों की ओर उपरोक्त आंकड़े इंगित करते हैं कि उनमें प्रांतीय प्रबंधन के 
लिए अलग रखे आय और नियतन से भी अधिक शामिल है। साम्राज्यवादी नियतन 
और शामिल की गई सेवाओं से हुई आय के अतिरिक्त उनमें स्थानीय निधियों 
का हिस्सा भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि प्रांतीय वित्त को साम्राज्यवादी वित्त 
से अलग करने के बहुत पहले ही 855 में ब्रिटिश इंडिया में साम्राज्यवादी वित्त 
- और प्रांतीय वित्त को अलगखानों में बांटा जा चुका था। जब स्थानीय निधियों 
को अलग किया गंया तो उसका फौरी तौर से प्रबंधन अनेक प्रांतीय सरकारों 
के जिम्मे आ गया और दो अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया गया- (अ) वह 
धन राशि जो कानून अथवा परंपरा के तहत उन्हीं जिलों तथा उन्हीं मदों पर 
खर्च की जानी थी जिन जिलों से ओर जिन मदों के लिए वह एकत्रित की गई 
»थी (ब) वह धनराशि जो पूरे प्रांत के स्तर पर एकत्रित की गई थी और जिसके 
खर्चे का एकमात्र अधिकार प्रांतीय सरकार को ही था। जब प्रांतीय वित्त योजना 
का शुभारंभ हुआ तो दूसरी श्रेणी की स्थानीय निधि को प्रांतीय निधि में मिला 
देना ही व्यावंहारिक समझा गया। यह जान पाना कठिन है कि प्रांतीय संसाधनों 
में कल कितनी बढ़ोतरी हुई। लेकिन तत्कालीनः वित्त मंत्री सर जान स्ट्रेची की 
(मान्यता है कि यह बढ़ोतरी “साधारण थी अतः नई व्यवस्था के वित्तीय परिणामों 
को किसी खास स्तर तक प्रभावित करने में असमर्थ थी॥" 

साम्राज्यवादी कोष को हुए फायदे की मात्रा के सवाल पर हमें बहुत समय 
तक उलझे नहीं रहना चाहिए। प्रांतीय सरकारों द्वारा सेवाओं के मितव्ययी प्रबंधन 
से हुए फायदे की चर्चा हम प्रांतीय वित्त के विकास के दूसरे चरण को लाने 
में प्रभावी महत्वपूर्ण कारणों की जांच करते समय करेंगे। साम्राज्यवादी 'कोष को 
हुए सीधे लाभ का प्रभाव प्रांतीय कटौती के रूप में हम देख चुके हैं। उल्लेखनीय 
है कि भारत सरकार ने अन्तरित सेवाओं के बदले [0 लाख पौंड स्टर्लिंग तक 
की वार्षिक छूट की योजना बनाई थी। लेकिन भारत सरकार को जल्दी ही महसूस 
हो गया' कि इन कटौतियों के बदले प्रांतीय सरकारों को कर लगाने की जरूरत 
पड़ जाएगी। सैनिक विद्रोह के समय रो ही भार बढ़ चुका था और अब इस 
भार को प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय कर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय करों के माध्यम 
से और अधिक बढ़ाने में अनिच्छुक भारत सरकार ने प्रांतीय नियतन में मागी जा 
रही छूट को ,000,000 पौंड से घटा कर 350,000 पौंड करने का. निर्णय 





।. [877-78 के वित्तीय वक्तव्य में संलग्न 5 मार्च 877 की , उनकी कार्यवाही देखें। 
2. 876 से इस मिश्रण को छोड़ दिया गया था ताकि भारत सरकार पुरानी व्यवस्था की तुलना 
में नई व्यवस्था के वित्तीय परिणामों को जान सके। 
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लिया। यदि हम विशेष परिस्थितियों के अधीन बर्मा को दी गई 9,99 पौंड 
की राशि को घटा दें तो घटाई गई छूट का सह्ठी अंक 350,80। पौंड पहुंचता है; 
उस अवधि के परिणामों का सारांश निकालते हुए कहा जा सकता है कि 
भारत सरकार ने 330,80| पौंड की वार्षिक छूट से मिलने वाले पूरे फायदे का 
इस्तेमाल किया। हालांकि इससे प्रांतीय वित्त में थोड़ी बहुत कमी आ गई । लेकिन 
प्रातों पर डाले गए बोझ के बावजूद जैसा कि परिणामों से स्पष्ट है, प्रांतों की 
स्थिति बहुत असंत्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी। 
प्रातीय वित्त का शुभारंभ एक अवांछनीय विशेषता के कारण बदरंग हो गया। 
इससे स्थानीय सुधार कार्यों के लिए कर और चुंगी में वृद्धि की गई । 
870 से बढ़ाई गई चुंगी और आय के नए संसाधनों से हुई आमदनी: 





870-7॥ .87-72 872-73 873-74  874-75 - 875-76 
पौंड ... पौंड पौंड पौंड पौंड पौंड 

अवध 
सामान्य चुगी 38,8[3 290]8 34,354 34,259. 33,208. 33,66 
भूमि राजस्व (लगान) पर का मे क्‍ | 
माजिन फंड पर 7,363 3:46] कद कह न मम 
स्थानीय कर पर -+. 36,820. 42,535. 42,883 +4+,097 . 4,46. 
योग. 46,/76. 69,289. 76,889 77,442 ' 74,305. 74,607 
असम न ः 
भूमि राजस्व (लगान) 6,506 4,333 7] ,9]6 47,49+# 
पर सामान्य चुंगी 
पुरानी निधि पर 
नई निधि पर 2 मा क ज-. 5,267.  6,300 
योग . 6,506. 4,333 7] 4,9ल्‍6 32,46 6,300 
बंगाल । 
सड़क चुंगी निधि जय >++.. 22,977... 89,039 ॥207728 58,56 
उत्तरपश्चिमी प्रात 68,532 - 20,548 26,888 23,672 25,968 50,69 
पंजाब 58,330. टाब,क्क!ी 26,94 208,063 2,862 93, 573 
मद्रास इ ं 
सड़क चुंगी 2]2,83 3234,567 -377,03॥ 368,03] 37],3] 369,325 
यात्री चुंगी । जम -+ 2,444 2,234  [4,860  26,53] 
योग योग... [.._._ व उज्ञ कवाक उठता खात5ठऊ व छतए55 - 70, ब5 


*. सड़क और सरकारी संपत्ति उत्थान निधि के लिए बंगाल से उगाही गई बकाया राशि 
उपरोक्त आय और चुंगी के नए संसाधनों के लिए देखें स्थानीय सरकारों की वित्तीय 
शक्तियों के विस्तार पर आलेख आदि पु० 494 
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इससे पता लगता है कि 870-7] की अपेक्षा 875-76 में 488,88 पौंड 
की प्राप्तियों से बढ़ोतरी मुख्यतः उत्तर पश्चिमी प्रांतों, पंजाब और मद्रास प्रेसीडेंसी 
में भूमि राजस्व पर 654 प्रतिशत चुंगी लगा कर, पंजाब तथा मद्रास में भूमि राजस्व 
में ५ प्रतिशत चुंगी बढ़ा कर; बंगाल में सड़क चुंगी लगा कर और असम में भूमि 
राजस्व पर ३ प्रतिशत के स्थान पर 6% प्रतिशत कर लगाए गए। बंबई प्रेसीडेंसी 
में कुछ वर्ष पहले 6:4 प्रतिशत चुगी लगाई गईं थी जो उपरोक्त सूची में शामिल 
नहीं है। एकमात्र प्रांत जिसने किसी तरह की अतिरिक्त चुंगी नहीं लगाई सेंट्रल 
प्रोविंस था। हालांकि यहां भी 870 में भूमि राजस्व पर 65% प्रतिशत चुगी का 
विचार व्यावहारिक तो माना गया था लेकिन उचित नहीं। 

यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि प्रांतीय वित्त व्यवस्था भविष्य में कर 
लगाने की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकती तो उसका क्‍या फायदा? यदि 
कर लगाया जाना इतना ही जरूरी था तो साम्राज्यवादी सरकार ने खुद यह 
जिम्मेदारी उठाने की बजाय प्रांतीय बजट के रूप में प्रांतीय सरकारों के मत्थे 
क्यों डाल दी? इसके जवाब में कहा जा सकता है कि प्रांतीय वित्त की अच्छाईयां 
दूसरी दिशाओं में देखी जा सकती हैं और सही जगह पर यह दर्शाया जाएगा 
कि प्रांतीय वित्त की व्यवस्था सही थी। यद्यपि उसकी स्थापना क॑ बाद करों में 
थोड़ी बहुत वृद्धि अवश्य हुई। वास्तव में कर के खिलाफ सामान्य आवाज उठाना 
गैर बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा, क्‍योंकि बिना मूल्य दिए फायदा नहीं उठाया जा 
सकता। लेकिन कर लगाए जाने का विरोध नहीं करना भी अन्यायपूर्ण होगा क्‍योंकि 
सवाल कर लगाए जाने का नहीं था बल्कि कर की असमानता का था। प्रांतीय 
वित्त के घाटे की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीकों के तहत पहले से ही करों 
के बोझ से दबे करदाताओं, भूस्वामियों पर नए कर और चुंगियां लाद दी गईं। 
प्रांतीय बजट में शामिल सेवाएं जिनके लिए ये कर और चुगी लगाई गई थी, 
यद्यपि स्थानीय कही गई थीं लेकिन वे उतनी ही स्थानीय थीं जितनी साम्राज्यवादी 
सरकार द्वारा अपने पास रखी गई सेवाएं। दूसरी ओर क्षेत्रों की दृष्टि से प्रांतीय 
सेवाएं प्रांतों के लिए उतनी ही भारी थीं जितनी कि केन्द्र के लिए। फिर भी ' 
स्थानीय क्षेत्रों पर लगाए गए करों और चुगी के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी 
गई थी मानों कि वे उन्हें सीधे फायदा पहुंचा रहे हों, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं 
था। यह और भी अधिक सोचनीय है क्योंकि कटोती की आवश्यकता, जिसके 
कारण कर और चुंगी लगानी पड़ी, उस समय पड़ी जबकि आयकर हटा दिया 
गया था। न्याय संगत तो यही था राज्य और कर दाता की राहत के लिए आय 
कर लागू रहता | लेकिन भारत सरकार के वित्तीय सचिवालय से न्याय बहुत दिनों 
तक गायब रहा। बहुत थोड़े लोगों ने ही इसकी परवाह की, लेकिन किसी ने _ 
भी इसे प्रांतीय अथवा स्थानीय वित्त जुटाने का एक अहम हिस्सा नहीं माना। 
और चूंकि इसे मान्यता नहीं मिल पाई अतः प्रांतीय सरकारों द्वारा इसका उल्लंघन 
प्रांतीय वित्त के विकास के आड़े नहीं आया। 


है" 


निर्टिष्ट राजस्व बजट 
(।877-78 से 88-82 तक) 


प्रांतीय बजट योजना जिसके दूसरे चरण का हम आज अध्ययन करेंगे, चालू 
करते समय मिली जुली प्रतिक्रिया हुई थी। असीमित उम्मीदें लगाई गई थीं, 
हालांकि शंका की भावना भी दिल में छिपी थी। इस योजना से बंधी उम्मीदों 
का जायजा सन्‌ 870 में योजना का उद्घाटन करते समय दिए गए सर रिचर्ड 
टेम्पल की टिप्पणी में लिया जा सकता है :- 


“हमें उम्मीद है कि यह छूट (राजस्व और खर्च पर बढ़े नियंत्रण में) स्थानीय 
सरकारों को खर्चा में कटोती लागू करने तथा उसके अध्ययन में रुचि पैदा करेगी, 
उन्हें समय-समय पर लोगों द्वारा सबसे अधिक ग्राहय या लोक आलोचना से मुक्त 
तरीकों से अपनी स्थानीय आय को बढ़ाने का प्रलोभन देगी, वित्तीय संसाधनों 
के विकास को सम्मान देते हुए करदाता वर्ग और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच 
बेहतर समझ पैदा करने में सक्षम होगी, जनता को प्रांतीय वित्त में व्यावहारिक 
हिस्सा लेने का पाठ पढ़ाएगी, जनता को धीरे-धीरे स्थानीय स्वशासन की ओर 
अग्रसित करेगी, और इस तरह प्रशासकीय तथा वित्तीय बेहतरी का माहौल पैदा 
करेगी"! 

इन उम्मीदों के साथ-साथ सर ठेम्पिल ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए 
परिषद को असफलता के लिए भी तैयार रहने को कहा क्‍योंकि उन्होंने आगे 
लिखा :- ह 

“मेरे द्वारा व्यक्त उम्मीदें भले ही कितनी ही आशावादी तथा आत्मविश्वासपूर्ण 
हों, आखिर हैं तो उम्मीदें ही, और दूसरी उम्मीदों की तरह हो सकता है 
यह भी पूरी न हों पाएं। लेकिन यह सब घटित होने दीजिए, मुझे जरा भी 
शंका नहीं है यह कदम ब्रिटिश इंडिया के साम्राज्यवादी बजट के लिए फायदेमंद 

| श 
!. 860-6] से 873-74 के अधिकारिक वर्षो के लिए जारी वार्षिक वित्त वक्तव्य, परिशिष्ट 
के साथ, कलकत्ता, सरकारी मुद्रण के अधीक्षक का कार्यालय 873, पृ. 348. 
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ही होगा। क्योंकि वर्तमान में इसका सीधा प्रभाव सामान्य कोष से घोषित कुछ 
महत्वपूर्ण नागरिक मदों पर होने व्राले खर्चों को सीमित करने पर पड़ेगा। 
ये वही मद हैं जहां समय के विकास के साथ-साथ व्यय की मांग भी लगातार 
- बढ़ती रही है, और जिनमें सर्वोच्च केन्द्रीय 'सत्ता -स्थानीय अधिकारियों की 
आवश्यकताओं पर अंकुश लगाने में सबसे .कम सफल रही है।' 


हालांकि वास्तविक परिणाम इन साधारण उम्मीदों से कहीं आगे थे और प्रांतीय 
वित्तीय संस्थान को शक की नजर से देखने वालों की शंकाओं को दूर करने 
के लिए जरूरी थे। यदि हम स्वयं को भारत सरकार अथवा प्रांतीय सरकारों को 
तुरंत प्रभावित करने वाले मुद्दों तक ही सीमित रखें तो यह भली भाति सिद्ध 
हो जाएगा कि प्रांतीय प्रबंधन केन्द्रीय प्रबंधन से ज्यादा मितव्ययी था। यदि हम 
साम्राज्यवादी सरकार के अधीन रहने पर सेवाओं पर होने वाले खर्चे को प्रांतीय 
सरकार को हस्तांरित किए जाने के बाद सेवाओं .पर आए खर्च से तुलना करें 
तो प्रांतीय प्रबंधन की उच्च स्तर की मितव्ययिता सिद्ध हो जाती है। 


वर्ष पंजीकरण सेवाओं के अतिरिक्त सभी अंतरित सेवाओं 
्ि से अंशदानों सहित कल प्राप्तियों की तुलना में उन 
पर हुआ कुल अधिक व्यय जिनमें साम्राज्यवादी 
॥ आात गा के अंतर्गत बंगाल के अकाल पर हुआ व्यय 
सम्मिलित नहीं है। 


बनमनननममम-म-म-मऊ-मऊ-मकनननयायाययणयणयाययनीयीथथणयणयय थीीी। नीता सननन9> कक १५" तणयणणयणाणाय।-यन कक फलननमअपन-न-ननन+-नन-नितकीि न नभयएखयणख। यछीछथी 





हिह3-64 क्‍ ९ ॥]:0097 


864-65 - 5,.606,248: 
]865-66 5.587,779 
]867-68 ह 5,82,438 
868-69 नी मो [4 
869-70 5५,8५56,30 
870-7। द 5.97,250 


प्रांतीय प्रबंधन के अंतर्गत बंगाल के. 
हा अकाल पर हुआ व्यय सम्मिलित नहीं है। 
87-72 | 4,835 ,238 


872-73 4,964,407 
[8873-74 .... 5,329, 80 
हिएका5 . « क्‍ 5,३79, 509 है 


875-76 - | ५,]35,677 
(अनुमानित) मा, ' 





!876 की सातम्राज्यवांदी प्रांतीय और स्थानीय घित्त्त पर टिप्पणी के सरकारी 
खंड से तैयार । 


निर्दिष्ट राजस्व बजट « ., रा, हा [4] 


अतः इसको उपयोगिता पर पूर्ण विश्वास और सहायता की भावना से प्रेरित 
हो भारत सरकार ने स्थानीय नियंत्रण योग्य अथवा रथानीय प्रकृति के अतिरिक्त 
सेवाओं को प्रांतीय बजट में शामिल करने का निर्णय लिया। लेकिन पहले से 
भौजूद सेवाओं में अतिरिक्त सेवाएं शामिल करने से प्रातीय सरकारों को दी जाने 
वाली निधियों की समस्या ज्यादा गंभीर हो गई। पहली अवधि में शामिल की गई 
सेवाओं से हुई आय और उन पर होने वाले कुल खर्चे का अंतर बहुत कम था। 
इस अंतर को पूरी तरह से नियतन के माध्यम से पाटने का तरीका विस्तारित 
योजना की सफलता के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया। नियतन बजट की 
व्यवस्था का मुख्य दोष इसकी दृढ़ता में निहित था। प्रांतों ने इसे पूर्ति का-साधन 
बनाने से इंकार कर दिया क्‍योंकि: उनके द्वारा प्रबंधित सेवाओं पर खर्च तो बढ़ता 
गया, लेकिन उसकी भरपाई के लिए मिलने, वाली नियतन राशि स्थिर ही रही। 
योजना को एक कदम आगे बताने के लिए जिम्मेदार सर जान स्ट्रेची योजना 
की इस कमजोरी से भली भांति परिचित थे। प्रातों को स्थिर नियतन के स्थान 
पर वह राजस्व के कृछ ऐसे स्रोत देना साहते थे जिनसे होने वाली आय अच्छे 
प्रबंधन पर निर्मर थी। निस्संदेह ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य प्रांतीय सेवाओं 
की बढ़ती आवश्यकताओं को ज्यादा बेहतर तथा ज्यादा लचीला बनाना था। लेकिन 
नियतन के स्थान पर निर्दिष्ट राजस्व व्यवस्था प्रतिस्थापित करने के पीछे भी एक 
अन्य और उनकी नझणर में ज्यादा जरूरी कारण था। यह आम. धारणा बन चुकी 
थी कि मितव्ययिता अच्छे प्रबंधन का परिणाम है लेकिन अच्छा प्रबंधन होता क्या 
' है यह कछ लोग ही जानते थे। सबसे पहले सर जान स्ट्रेची ने ही अच्छे प्रबंधन 
के अपने विचार को सही भाषा में परिभाषित किया। इस परिभाषा का उनके बाद 
से लगातार प्रांतीय वित्त के विकास में बढ चढ़ कर इस्तेमाल किया गया। उनकी 
नजर में वित्त का अच्छा प्रबंधन :- द 


“सैकड़ों हजारों मील दूर कलकत्ता या शिमला में बैठे वित्तीय विभाग 
अथवा सर्वोच्च सरकार के किसी अन्य विभाग के महानुभावों द्वारा की गई 
कार्यवाही नहीं है यह आंकड़ों की जांच और सर्कुलर लिखना भी नहीं है बल्कि 
स्थानीय सरकारों को कार्यकृशल प्रशासन देने में सीधी तथा व्यक्तिगत रुचि... 

लेने को प्रेरित करना है।॥ 

और ऐसा सोचने के लिए उनके पास हाल के अनुभव -का शक्तिशाली आक्कर 
था क्‍योंकि पिछले चरण के परिणामों को लेते हुए प्रांतों- ने साम्रांज्यवादी 
शासनकाल की तुलना में न केवल कम लागत पर सेवाओं पर प्रबंधन किया बल्कि 
दूर स्थित अनभिज्ञ और इसलिए नपुसक सतकता वाली साम्राज्यवादी सरकार की 


। वित्त वक्‍षतब्य ।877-78. 
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निर्दिष्ट राजस्व बजट [43 
तुलना में प्रांतों की सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक राजस्व जुटाया। 
एक लंबे समय तक सर जान स्ट्रेची यह मानते रहे कि जब तक प्रांतीय 
सरकारों ने भारत सरकार के लिए राजस्व एकत्रित किया तब तक उन्होंने राजस्व 
की चोरी रोकने पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वे ऐसा जरूर करती यदि राजस्व 
उन्हें अपने फायदे के लिए एकत्रित करना होता, या जैसा उन्होंने कहा :- 
“जब स्थानीय सरकारें यह महसूस करती हैं कि राजस्व विभागों का अच्छा 
प्रशासन भारत सरकार को ही नहीं बल्कि उन्हें भी अधिक आय और उनके 
मन मुताबिक बदलाव लाने के साधन उपलब्ध कराता है तभी प्रत्येक का मन 
पसंद 'अच्छा प्रशासन स्थापित किया जा सकता था। 
अतः प्रांतीय सेवाओं की बढ़ती आय का यह साक्ष्य एक ऐसा सुखद आश्चर्य 
था जो सर जान स्ट्रेची के विचारों की पुष्टि कुरता था। इसीलिए प्रांतों को दी 
जाने वाली पूर्तियों के माध्यम के रूप में नियतन राजस्व के स्थान पर निर्दिष्ट 
राजस्व व्यवस्था अपनाने के पीछे सर जान स्ट्रेची के दो उद्देश्य थे- एक, प्रांतों 
के राजस्व की बढ़ोतरी और दूसरा प्रांतीय वित्त में लचीलापन पैदा करना। 
सर जान स्ट्रेची द्वारा अपनाई गई योजना न तो नई थी और न ही पहली 
बार सामने लाई गई थीं। यह योजना उन लोगों के दिमाग में भी थी जिन्होंने 
870 में प्रांतीय वित्त पर विचार विमर्श में भागीदारीं, की थी। वास्तव में सर 
जान स्ट्रेची ने इस योजना की पैरवी 872 में कर दी थी॥। ॥870 में भारत 
सरकार ने योजना का पक्ष इसलिए नहीं लिया क्‍योंकि उसे डर था कि कहीं 
वह राजस्व के स्रोतों को हमेशा के लिए खो न दे जबकि उन स्रोतों के विकास 
पर ही सरकार का स्थायित्व टिका हुआ था। हालांकि तब तक भारत सरकार 
की वित्तीय स्थिति कुछ सुधर चुकी थी और प्रांतीय प्रबंधन का छः वर्षों का प्रयोग 
भी योजना के बारे में उन लोगों में भी विश्वास भर चुका था जिन्होंने कभी थी 
योजना की प्रशासकीय उपयोगिता को पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं था। प्रातीय 
सरकारों के स्रोतों में बढ़ी उत्पादकता और खर्चों में कटौती का माध्यम बन जाने 
की संभावना इस योजना में जुड़ गई थी। इन सभी कारणों के. दबाव ने मिलकर 
प्रांतीय वित्त के विकास में एक नए चरण की रचन्ता की जिसे, पूर्ति के विशिष्ट 
तरीके अपनाने से, निर्दिष्ट राजस्व द्वारा बजट का चरण कहा जा सकता है। 
वास्तव में नियतन अभी भी नई व्यवस्था का हिस्सा बने रहे, 'लेकिन ऐसा 
उन राजस्व के नियतन की दिक्कत को लेकर था ज़िनकी आय शामिल किए 
गए खर्चों के बराबर ही होती। किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में कुछ न कुछ अंतर तो 


. दिनांक 27 जुलाई, 872 के उनके सारांश देखें । 
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होना ही था। अतः प्रदत्त राजस्व से होने वाली सामान्य अनुमानित प्राप्तियां जरूरतों 
से कम रहीं और प्रत्येक प्रांत के संदर्भ में अंतर को नियतन के समायोजन से 
पूरा करना पड़ा। 


विभिन्‍न प्रांतों के लिए नियत के समायोजन को निर्धारित करने का तरीका 
थोड़ा बहुत जटिल था और इसीलिए विकास के दूसरे चरण के तहत विभिन्‍न 
प्रांतों के प्रांतीय बजंटों की संरचना की जांच करने से पहले उसे आसानी से 
प्मझाया जा सकता है। 


यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि (]) प्रांतों के कुल संसाधनों की (नियमित्त 
सेवाओं से होने वाली आय) (2) निर्दिष्ट राजस्व से हुई आय और (3) नियतन 
के समायोजन की प्रणाली के अंतर्गत पूरा किया गया व्यय प्रांत विशेष के लिए 
समंजनकारी  नियतन तय करना सही अगंकड़ों को बैठाने का सवाल था-| 
समजनकारी नियतन की एक निश्चित संख्या तय करने के पहले जरूरी था कि 
निगमित 'सेवाओं से प्राप्त सामान्य आय और खर्च हुई राशि का लेखा जोखा करना 
टेढ़ी खीर था। मोटे त्तौर पर भारत सरकार ने कूछ वर्षों के आधार पर प्रत्येक 
वर्ष की औसत आय को सामान्य आय मानते हुए उसे ही नियतन के आकलन 
का आधार बनाया। इसी प्रकार पिछले द्षाँ में राजस्व के सालाना विकास को 
आधार बनाकर प्रत्येक स्रोत के बढ़ने की एक विशेष सामान्य दर भान ली गई 
ताकि मानी गई वार्षिक बंढ़ोतरी की सामान्य दर पर प्रत्येक आने वाले वर्षों की 
सामान्य आय पिछले वर्षों की सामान्य आय से. बढ़ती गई और जैसे-जैसे मानी 
गई सामान्य विकास की दर पर निर्दिष्ट राजस्व की सामान्य मात्रा बढ़ती गई 
वैसे-वैसे उसी अनुपातं॑ में अगले वर्षों के नियतन घटते गए। निर्दिष्ट राजस्व के 
लिए मानी गई इस सामान्य विकास दर की अक्धारणा कभी-कभी उनकी पिछली 
उत्पादकता द्वारा अन्यायपूर्ण साबित होती रही। चूंकि सभी स्थितियों में बढ़ोतरी 
की ऊची दर का मतलब नियतन के ह्वास से था, अतः प्रांतों ने इसके विस्तार 
पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रांतों को संतुष्ट करने और अनुमान की गलतियों 
की भरपाई करने की गरज से भारत सरकार ने कपट रहित, छूट दे डाली। उसने 
सहमति जताईं कि यदि वास्तविक परिणाम अनुमानित सामान्य आय से भिन्‍न रहे, 
या कम अधिक रहे त्ञनो उन्हें साम्राज्यवादी और प्रांतीय सरकारों के बीच 
बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा। यदि वास्तविक आय सामान्य रो अधिक हो तो 
वर्ष के लिए साम्राज्यवादी सरकार से तय समंजनकारी नियतन जितनी राशि बढ़े 
उसे घटा दिया जाएगा और यदि यह सामान्य से कम रही तो नियतन में जितना 
घाटा हुआ है उसे बढ़ा कर पूरा कर दिया जाएगा।' 


इस अत्यत नाजुक तरीके को अपनाने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को 


॥ 
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फायदे की उस स्थिति में पहुंचाना था जहां से वह किसी भी पक्ष के लिए अनचाही 
परेशानी पैदा किए बगैर नियतन का समायोजन कर सके। लेकिन इसके पीछे 
एक अन्य फायदा भी था जिसे भले ही उस समय नहीं रामझा गया लेकिन जो 
काफी प्रभावशाली था। प्रांतों से सामान्य अनुमान से सभावित घाटे को आधा बांटने 
की सहमति लेकर अलग हुए राजस्व का मितप्ययी और न्यायसंगत प्रशासन द्वारा 
प्रबंधन की गारंटी ले ली गई। यदि भारत सरकार अनुमानित आय से नीचे के 
घाटे को पूरी तरह रो स्वयं ही वहन करने पर राजी हो जाती है तो यह कहना 
मुश्किल होगा कि प्रांतीय सरकारें अपनी आय को सामान्य स्तर पर लाने के लिए 
अपने स्रोतों के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करेगी लेकिन उनके इस गय 
ने आधे घाटे को सहने की उनकी मजबूरी वहीं व्यापक रूप न ले ले, राजस्व 
में तेज गिरावट से जिसकी पूरी संभावना थी उन्हें अधिक सचेत रहने के लिए 
मजबूर कर दिया। इस तरह जबकि ढिलाई पर प्रभावी नियंत्रण लग चुका था 
योजना क्रियाशीलता को बढ़ावा देने में भी पीछे नहीं थी। सामान्य से ऊपर की 
आय का आधा मिलने की गुजाइश ने प्रांतों को अपने स्रोतों को सामान्य से अधिक 
बढ़ाने को प्रेरित किया। यदि साम्राज्यवादी सरकार उनकी अधिक आमदनी को 
पूरा ले लेती तो शायद वे ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं होते। संक्षेप में, घाटे 
को सहने का कठोर असर और लाभ कमाने के उत्साह वर्द्धक प्रभाव ने मिल 
कर प्रांतीय वित्त व्यवस्था को खर्चे में मितव्ययत्ाा और स्रोतों की उत्पादकता की 
दृष्टि से उतना पूर्ण बना दिया जितना बनाया जा सकता था। 


प्रांतीय वित्त में इस नए कदम की अवधारणा और कार्यान्वयन के पीछे के 
कारणों और इसकी विशेषता के गुणों की चर्चा कर लेने के पश्चात हम अब प्रांतीय 
बजटों की संरचना और उनमें शामिल किए गए राजस्व तथा खर्चों, का अध्ययन 
करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य से पूर्ण रूप से प्रातीय बज्टों का खुला 
दृश्य पेश करना संभव नहीं है। क्‍योंकि खर्चे के मद सभी प्रांतीय बजटों में एक 
ही रूप में शामिल नहीं किए गए थे। प्रत्येक प्रांत को व्यक्तिगत रूप में लिया 
गया था। यह हमें मजबूर करता है कि [877-78 में विभिन्‍न प्रांतों क॑ लिए 
पुनर्मठित अलग-अलग प्रांतीय बजट का विवेचन करें | 

उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवर्धा 


कुछ अन्य प्रांतों की तरह इस प्रात का बजट भी पहले से शामिल मदों में 
अतिरिक्त मद जोड़ कर पुनः तैयार किया गया था न इसका विस्तार नए रूप 
में प्रांत के बजट में खर्चे और आय के निम्न मद शामिल किए गए थेः- 


!, वित्तीय विभाग की अधिसूचना सं० 807, भारत का गजट, भाग-।, 3 मार्च 877. पृ. 72 
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॥िशाशिल 85 जयसूनन्य का ७७७99 बा उतम>ऋ ०० हा 7 जाए 





सगरत निर्टिष्ट राजस्व की 
"वापसी 


हम 


4. भूमि राजस्व व्यक्तियों, जिला 
एवं ग्रामीण अधिकारियों और 
बराबर रियासतों को मिलने 
वाले भत्ते, और उत्तर पश्चिग 
प्रांत में प्रशासकों को मिलने 
वाले विशेष अस्थाई मुआवजे 
को छोड़ कर 

6. आबकारी 

0. टिकटें 

4. प्रशासन (लेखा और मुद्रा 
अधिकारियों को छोड़ कर) | 

]6. | कानून एवं न्याय (उत्तरपश्चिग 
प्रांत में प्रशासकों को मिलने | 
'वाले विशेष अस्थाई मुआवजे 

को छोड़कर) 

!7. | पुलिस 

, | शिक्षा 

. चिकित्सा (नागरिक स्टेशनों के । 

. (प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों 

के वेतन को छोडकर) 

2. स्टेशनरी और मुद्रण सामग्री 

.प्रकीर्ण (कोष की उमा राशि , 

'और ॥0,000 रु० से अधिक 

[का कोई भी अलिखित मद) 

[लोक निर्माण सामान्य सड़के 

तथा विभिन्‍न प्रकार के 

सार्वजनिक विकास कार्य 

नागरिक भवन, डाकघर तथा 
तार भवनों को छोड़कर तथा 
आयकर (संयत) किया जाता है 

















| तत 


'पुथाा->>>मब 






| 


७ 


[» 


ही ॥| 
| ५ 


| ५] 


हक 


कमरा लक. के मद शीर्ष 






भूमि राजस्व, तराई मिरजापुर में 
'दूधी रियासत और पत्थर की खानों 
से उगाही। 

[आबकारी 





! 


टिकटे 


कानून एवं न्याय 
पुलिस 


शिक्षा 


प्रकीर्ण (विनिमय लाभ) बिलों पर लाभ 
(दावे रहित बिलों और 0,000 रु. 
'से अधिक के अलिखित मदों को 

छोड़कर) 

प्रातीय बजट में लोकनिर्माण क॑ खच्ते 
से जुड़ी लोक निर्माण की प्राप्तियां 
सैनिक निर्माण कार्यों तथा सिंचाई 
शाखाओं में लोकनिर्माण कार्यों के 
अतिरिक्त लोकनिर्माण विभाग के सभी 
प्रतिष्ठान, साम्राज्यवादी सरकार के 
वे कार्य जिनकी लागत का 20 
[प्रतिशत साम्राज्यवादी निधियों रो 
'भुगत्तान | 








. लिखी पा आस इनकी मरम्मत। | क्‍ 


निर्दिष्ट रांजय्व बजट बा 


राजस्व के शीर्षों को निष्पादित करते समय भारत सरकार ने निम्न परंतुक 
जोड़ दिया :-- 

“उत्तरपश्चिम प्रांतों तथा अवध की सरकारों का आबकारी, टिकट और कानून 
तथा न्याय जेल तथा पंजीकरण को छोड़ कर) से होने वाली आय में से वापसी . 
तथा शीर्ष & आबकारी तथा ॥0 टिकटों के खर्चे घटाकर शेष राशि में से 
४३,75५ 000 रुपयों रो अधिक आय की आधी राशि साम्राज्यवादी कोष में जमा 
करनी होगी |” और उपरोक्त राशि से कम आय होने पर प्रॉत को कूल घाटे 
की आधी राशि देने को तैयार हो गई। यह सामंजस्य प्रांत की बचत को आधार 
बना कर प्रभावी किया गया, ताकि निगमित सेवाओं पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों एवं 
अवध का खर्चा आकलित राजस्व तथा उनके सहयोग में प्रांतीय योगदान की राशि 
९३,75५ 000 रुपये से कम होने पर उस अंतर को जोड़ा जाना था और यदि 
अतिरिक्त खर्चा ४३,75,000 रुपये से अधिक हो तो उस अंतर को उत्तर पश्चिमी 
प्रातों तथा अवध की सरकार की बचत से घटाकर साम्राज्यवादी कोष में जमा 
करना था। 























बंगाल - 
0 एओए एक: के बजट में शामिल खर्चे 877 में। कठोती प्रस्तावित 
के मद विद्यमान | संचित 
पी मद हाय अनुदान ' | अनुदान 
| 9 | #औु 4 
3. आबकारी, टिकट, कानून एवं न्याय +,9,000 | सर +,9] ,000 
के राजस्व की वापसी और जमाराशि 
4... भूमि राजस्व (कलेक्टर, उप आयुक्त | 22,62,000 | ---| 22,62,000 
आदि प्रतिष्ठान और भूमि राजस्द 
संग्रहण पर खर्चे) । 
56. दवाओं और स्थप्रिट पर उत्पादनशुल्क 2,92,000 । डे 2 92 (000 
8. सीमाशुल्क | 5,93,000 | | 6,93,000 
9... नमक 39,000 -- |. 39,000 
।]. टिकट ... 2.38 ,000 “१ 2,358, 000 


[5. प्रशासन (लेखा कार्यालय, प्रेसीडेंसी, , 2,6,000 | 
बैंकों के भत्ते, प्रेसीडेंसी में स्टेशनरी 
कार्यालय और देश में खरीदी गई 
स्टेशनरी को छोड़कर) ! 
[6. लघु विभाग (मौसम तथा पुरातत्व विभागों, [,68,000 , “| ,68,000 
जनगणना व गजेटीयर्स को छोड़कर) . ु । 

[7. कानून एवं न्याय (कानून अधिकारियों 63,9०7, (00 ,00,000 | 


न. अजिदाशाशज-ए 


42,6] ,()()() 


62 ,97,000 
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5] 
| 2 2] 4 
बंगाल के बजट में शानिल खर्चे [877 में कटौती प्रस्तावित 
| । संचित 
के गद । विद्यमान | ए 
अनुदान अनुदान 
8. सामृद्रिक [0,92 000 *+> | | ण2 होती) 
। 
2३3 राजनीतिक (सरकारी) आवास, पुलिस । 
सुरक्षाकर्मी 7,000 हा 7,00४) 
| 
26. प्रकीर्ण (खजाने की जमा राशि छोड़कर!) 25,000 | हक 25,000 
स्टेशनरी और टिकट ।. 4+,98,000 | 50,00: 4+,4&, (00 
27. वर्तमान में विद्यमान रूप में प्रांतीय आबंटन, ,80,59,090- (+,4+0,0/)0 |4 ,06,]9, 00 
बिशप क॑ महल का रखरखाव आदि 7,000 , बल 7 000 
योग 2,45,29,000 5,90,000 2,39 39,000 


पहले से समाविष्ट राजस्व जऔर खर्चो के शीर्षों में अतिरिक्त राशि बढ़ा कर 
बंगाल प्रांत के बजट का वास्तव में विस्तार किया गया था न कि उरागें बदलाव 
किया गया। योजना के द्वितीय चरण के लिए उपरोक्त चार्ट में दिखाए गए खर्चों 
के लिए बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया था। 


इन खर्चों की पूर्ति के लिए बगाल को निम्न राज्स्व इस्तेमाल के लिए दिए 
0 ॥ ६ अन ॒ 


राजस्व शीष॑ [876-77 के मानी गई विकास की दर पर अनुमानित आय 
अनुमानित 
आय [677-786 878-/9 6/980 [6#80-8] 68[|-682 


[५ दवाओं और रिप्रट पर॒ 6,300 0,[()() 0,500). 6,090 0, /(). 65,#&[] 
उक्तादन शुल्फ 


५»। सीमाशुल्क (विदिध सीमा 3,600 ३ ७९0 ३600. ३,600 ३ 500. 3.500 
शुल्क, मालगोदाम और 
जहाज का गाल उतारने 
का किराया देखें) 


!. भारत का गजठट, पहला भाग, मार्च 3], 077, पृष्ठ ॥74 


निर्दिष्ट राजस्व बजट !409 


राजस्व शीर्ष... छ5का क जर्नी गई दिकास को दर पर अनुमानित आये 
अनुमानित - मीरा मलत मम जल कील नमक कल मक्का जब 
आय ]877-76 ]878-79 879-800 &&0-8] |88-82 











५ नमक (मालगोदामों का 220 220] 220 220 220 220 
किराया, जुर्माना जब्ती 
और विविध) 


[४ टठिकटें, 0,300 0,575  0,850 !,275 ॥],400. ],675 
४ कानून एवं न्याय 


४५ सामुद्रिक पोतचालन 4,09॥ ,084 ,.084 ,084  ,084  [,084 
प्राप्तियां, पंजीकरण तथा 
अन्य शुल्क और विविध 


हुए प्रकीर्ण (बिलों पर लाभ 77 792 792 792 797 792 
बेदावेदार बिलों और 
0,000 से अधिक राशि 
के न शामिल किए गए 
मद को छोड़कर रु 
। संग 7" » ः-छछूजका उठलतठ उका 7 55कऊ 6 उब7त 


उपरोक्त संदर्भित भारत के गजट में विवरणों में से संकलित 

लेकिन चूंकि निर्दिष्ट राजस्व अंतरित समाविष्ट निगमित खर्चों को पूरा करने 
में पर्याप्त नहीं थे, अत: सरकार साम्राज्यवादी कोष से निम्नलिखित राशि बगाल 
सरकार को देने के लिए राजी हो गई - 





वर्ष..." नियतन हशि) 
(रु०) 

8774 78 48,32,000 

[878-79 | 44,57,000 

-879-80 , 40,82,000 

880-8] 37,07,000 

88-82 33,32,000 


..->ज-ज>र>»भ+++म++स मम कक नमन मनन कर मनन सम ०-नन»»ममल रे लन-नमन-----नननननमन नया कक नकानननन न न+-+मम 3 3 सम भा 9-5 कक नन+ मनन पक कक न भा +फ न “नमक कक न न मनन नमन 3 न +त पननन-ना-+“+मरनम न नानक" रक-++क न + न न सर धन मनन - नाल ननमम-म-+«. 
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प्रांत सेंट्रल प्रोविसेज 
केन्द्रीय प्रांतों के बजट में निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को शामिल कर दिया गया: 


खर्चे के शीर्ष ्ः .. |877-78 के कटोती प्रस्तापित कुल 
लिए पहले से संचित अनुदान 
ही निश्चित राशि 


अनुदान राशि 





रु रुठ क्छ्0 
उत्पाद शुल्क, ह 47,000) डर 47,000 
टिकट, कानून तथा न्याय 
और विविध की वापसी 
आबकारी शुल्क द 52,000) के. 52,000 
जिकड )4, 000 # ]4,00/) 


केवल समझौते के खर्च (भूमिराजस्व) 6,66,000 


प्रशासन (लेखा और मुद्रा कार्यालय) 3,39,000.. 40,000 [7, 74,000 
केवल छोटे विभाग 

_ (केवल मौसम और पुरातत्व विभाग) 4,000 

न्याय और कानून 6,9] , 00) 

स्टेशनरी और टिकट 59 000 

प्रकीर्ण (खजाने की वापसी और 5,000 

पूर्ति बिलों में छूट को छोड़कर 

अतिरिकक्‍त्त 

प्रांतीय सेवाओं के लिए वर्तमान 27,73,000 न 27 ,73, 000 
आबटन 

केन्द्रीय प्रांतों के बजट से सेवाओं 46,60,000() 45 ,70, 000 


के लिए कुल अनुदान 





निर्दिष्ट राजस्व बजट । [5] 


इन खर्चों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय प्रांतों की सरकार को राजस्व के निम्नलिखित 
स्रोतों के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है:- 





निर्दिष्ट राजस्व के शीर्ष 876-77 में मानी गई विकास दर पर अनुमानित आय 

अनुमानित आय 

स्0त हु क्ताछ रू. रु... ्'ः 

उत्पाद शुल्क ढ 3,90, 000 ]4,50,000. 45,0,000. 5,70,000 
टिकट 9.70,000.. 9.775,000 9,80,000.. 9,85,000 
कानून और न्याय . ».. ,67,000 ],75,000. 4,83,000. 4,9,000 
प्रकीर्ण बिलों पर प्रीमियम " 
विनिमय के 'न निकाले गए बिल्स 
और 0,000 रु, से अधिक के 
किसी में न शामिल किए गए क्‍ 
मद को छोड़कर 7,000) 7 ,()()() 7,000 /,000 
कूल रुपए .. --. 260,7,000 2,680,000. 2,753,000 / 


संदर्भित उपरोक्त गजट में से संकलित 


चूंकि ये राजस्व पर्याप्त नहीं थे अतः भारत सरकार ने साम्राज्यवादी कोष से निम्न नियतन 
द्वारा उन्हें पूरा करने का जिम्मा लिया:- 


वर्ष नियतन (रु) 
677-78 ट, 9 03,000) 
[8/6-/9 ] ७, 70, ()()() 


879.-80 8,7,000 


निर्दिष्ट राजस्व पर लागू होने वाले उपबंध के कारण ये नियतन बंदले जा 
सकते थे। उस उपबंध के आधार पर भारत सरकार को उनकी सामान्य आय 
के ऊपर होने वाली सम्मिलित वार्षिक आय की कूल वृद्धि का आधा हिस्सा लेना 
था और घाटे के आधे हिस्से की पूर्ति होनी थी, यदि वास्तविक सम्मिलित आय 
सामान्य से कम होती है और यदि सामान्य से अधिक आय होती है तो वृद्धि 
के आधे के बराबर नियतन को कम करना था और यदि घाटा होता है तो नियतन 
को घाटे के बराबर राशि से बढ़ाया जाना था। 

बंबई 
बंबई सरकार के प्रांतीय बजट! में निम्नलिखित खर्चे किए गए :+- 


!. भारत का गजट, भाग, ॥, दिनाक 4 अगस्त [877, पृष्ठ 468 


+ अकने। 


| 0, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय 
खर्चे के शीर्ष ।8 77-78 के कटौती संचित अनुदान 
पहले ही निश्चित 
अनुदान राशि 


कक 0) क्र 

3. वापसी , 0,000 

4. भूमि राजस्व 65,07, 000) 

6. उत्पाद शुल्क 80 , 0()() 

7. सीमा शुल्क 8 09,000 

४. नमक 5,69,(0)0 

!4. प्रशासन ।].43, 000) 

5. छोटे विभाग ।,।3,(0()0 

!6, कानून और न्याय 43, ]2, 000 5,67,000 2,3,96,000 
[8. सामुद्रिक 3] ,0(() 

20), इक्लास्टिकल (धार्मिक) 3,25,000 
. 2।. चिकित्सा 2.68, 000 

22. स्टेशनरी और टिकट 2,209 (00 

24. भत्ते और नियतन 64, 5 ] .())() 

26. पेंशन ६ 00 000 

28. प्रकीर्ण 28 000 

अतिरिक्त 

प्रांतीय सेबाओं क॑ लिए वर्तमान 

आबटन | 4, 54, 000 [,04,54,0000 * 
कूल योग 3,24,7,000 5,७7,000 3,8,50,000 





समाविष्ट सेवाओं से होने वाली आय कं अतिरिक्त भारत सरकार ने बम्बई 
सरकार को राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों का नियमन किया :- 


निर्दिष्ट राजस्व (000 छोड़कर) 


निर्दिष्ट राजस्व के शीर्ष अनुमानित मानी गई विकाशा दर पर अनुमानित आय 
आय का 
]8/6// 7677-/8 878-80 86/9-60 [0600-86] ]88[-82 
र्ु0 रस तिल र्छ कुछ रूत 


।. भूमि कर इनामदारी 
समायोजन और सेवाएं 


सम्प्रेषण की प्राफ़िया 5.9५ 6,624 6,624 6,624 6,624 6,624 
2ै. उत्पाद शुल्क ३,946 4,090) +, 00) 4, 2 (0 +, 3 ()() +,4()) 
टिकट 4.86 4,300. 4,350) +,500 4,550) +, 0000 
कानून और न्याय 277 रे70 270 270) 270 270 


ग्त्क्ा उमा गण जब काछ 8 970 9,720 9,270 
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-+---------------->_+ज_--+- नी बी ९७-प"करक० ३ 


| हि 3 ॥ 5 5] 


प्रकीर्ण (विनिमय बिल पर प्रीमियम 

और मनीआर्डर से फायदा, 

समय सीमागत मनीआर्डर, बिक्री, 

दरबार के उपहारों से आय 

तथा 0,000 रु, से अधिक 

के न शामिल किए गए मदों 

को छोड़कर) 57 70 प0 70 70 70 


आओ 


बी 


भारत के गजट से सकलित 
राजस्व और खर्चों के अंतर को पूरा करने के लिए बंबई बजट में शामिल 
किए गए समायोजन नियतन निम्न हैं:- 





७ अकननिनाक न कना- 





वर्ष नियतन (रू) 

[8//-/6 ],33, 2() , (0()() 
878-79 कम आह 0. है। है 
।6/9-&() ].49 , 200, (0()() 
88()-8 | ],+4/, / 0, ()()() 
88-82 ,46, 20,000 


उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रांतों के ही समान ये नियतन भी उसी उपबंध - 
के अधीन थे। 
पजाब 
निर्दिष्ट राजस्व के सिद्धांत पर निर्मित एकमात्र शेष प्रांतीय बजट पंजाब का था। 


इस बजट में निम्नलिखित खर्चे के मद शामिल किए गए थे :- 


समाविष्ट खर्चे के शीर्ष. [87778 के... कटौती... प्रस्तावित कूल... कुल क्‍ 
लिए निश्चित संचित अनुदान 
अनुदान राशि राशि 

] हे 3 4 
े रुए कु हल्ल्न्न्त्क्ल्कच् कला ओर . .. छः. +“ कछूछ क्त्छ 

पावतियाँ . * ह 65,000 


भूमि राजस्व (समझौते के. 6,2,000 
खर्चे को छोड़कर) क्‍ 
उत्पादन शुल्क 58,000 


>-... ................त3ततननननननननननननननन-न--नन-न«««»« «की कक पाक तप" कह खान?" न नानी कान हनन निनननननननम-+ममम-+म«+मममेेनन >>» ममेेेेमेन्‍क नानक ाननमम-मनमननमनमनमन+न-+-म-मनननम न स्‍ञऊा नमन नमन +न+नमन++ञनन-मंऊम«म «नमक मनन नकन तान नमन ऊन" गा का कक गएगएएए एच ए एक एकल पएएिक्‍ए:7:::7: 75: 
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है हे 4... ' 
टिक 72, ,00() 

प्रशासन (लेखा और मुद्रा 

अधिकारी तथा समझौता 

सचिव को छोड़ कर) 9,74,000 


7, 


छोटे दिभाग 6,00, 000() 2 24,000 5,3&8,000 

कानून एव न्याय 20.94, ())() 

पेंशन एवं सेदानिवृत्त भत्ता 3.38,000 

करुणा भत्ता, और ग्रेच्युटी 

प्रकीर्ण (कोष की जमा राशि 

को छोड़ कर) 4,000 

स्टेशनरी और टिकट 83 000) 

अतिरिकक्‍त्त 

प्रांतीय सेवाओं के 

वर्तमान आबंटन 54.22 ,000) न 54, 22 ,000 
कण ,07,84, 300 2,24,000 ,05,60,000 


७० लकी न. स्‍न ननननननननननननननननननमननननननननननननननननननननननननननननननननननन+++++«मुरमननननननननननननननननननननननन+++++++++ननन+न+++++++++++नननन+++++++++नननन++++ननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन-«-न-----म--म--मा मनन पनम-म-कानाननमपनननममममनन-मम जन परे अल्‍वटपरणअ् “एखणण70फहन्‍ओ जि जजा- जज - अ»< -33. 9-4 3:3५ तह: 3:७७ ७७... 3."...3..< ७-4... >+333...3.3... ९.3 .०..त3-3.9.-.-36:29%५७-.. «3५3 >केपनन अमके नेक. +-े>«-»-----> 


इन खर्चों की पूर्ति के लिए पजांब की सरकार को निम्नलिखित राजस्व देने का प्रस्ताव 
किया गया 


निर्दिष्ट राजस्व के शीर्ष ॥876-77 में अनुमानित वास्तविक आय 





वास्तविक राजस्व... [#एए-78 ]878-79.. ॥६879०-8( 
5 र्छ्ण0 | 0 कुछ 
निर्धारित कर .!.....]. 3. --. -- [2,.00,000.. 2,00,000 
टिकट --- 24,85,000 25 ,05 , 000 29 25 ()0() 
कानून एवं न्याय शा 4+,5,000 +, ]5 , 0000) +,5,0000 
जत्पाए शुल्क ना () , 3) ,(/(/() () 50) , ()()() 00, /),(2()() 
नर 39, 3|) ()()() 39, /( ,()()() 4), ।() ,()()() 
प्रकीर्ण (विनिमय से लाभ, बिलों 
पर लाभ और बेदावेदार विनिमय 
बिलों को छोड़कर नह 60,000 50,000 60,000 
--++ 39, ०() ()()() 9० 3) ()()() 32, ४0), ()()) 





... इन राजर्स्वों को देने में भारत सरकार ने लिकट, कानून और न्याय तथा 


सरकार ने टिकट, कानून और न्याय तथा 


उत्पाद शुल्क से हुई वास्तविक आय में बढ़ोतरी का एक हिस्सा अपने लिए 
आरक्षित कर लिया। अनुमानतः: वास्तविक आय के अनुमानित खर्चे से कम होने 
पर भारत सरकार ने पंजाब सरकार को निम्नलिखित नियतन देने का फैसला 


न... ब०७> 


निर्दिष्ट राजस्व बजट '. 55 


वर्ष नियतन . उत्पादक शुल्क, टिकट, कानून और वास्तविक 
न्याय से प्राप्त वास्तविक राजस्व में नियतन 

रु. बढ़ोतरी का घटाया गया हिस्सा (रु.) रू, 

6//-/8 05, / ),()()() ()/ ,()()() 04,03 ,())() 
878-79 3,40,000 ५५ 000 52 55,000 


0 /9-860 3७3, 090,0()0 गन 53, | (0, (0()0() 


जी ज+नती.-3.--२+--.००.-०-..-३...-०ल०ल-लन६त६२६ -- 4-3. अ-....+२-. # 3... 3-43. ५-.....३..--.&८. न...) -२७.33.3...-बल्‍«>>4-+-ाकक > “-न-ननन--.-33-3-५3 जन + >पननन-ी नम-. 





ध्यान देने योग्य है कि मद्रास सरकार ने निर्दिष्ट राजस्व के नए सिद्धांत 
पर आधारित प्रांतीय बजट की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। उसने पुरानी 
व्यवस्था में रहना ही पसंद किया। इस अध्याय में असम और बर्मा के प्रांतीय 
बजट शामिल नहीं है चूंकि उनकी संरचना में निहित सिद्धांत का अध्ययन अगले 
अध्याय में हुआ है। अतः उन्हें अभी शामिल करना उचित नहीं समझा गया। 


प्रातीय बजट के विकास के दूसरे चरण का अध्ययन समाप्त करने से प्रहले : 
. यह जान लेना उचित होगा कि प्रांतीय सरकारों को मिली उचित सहायता तथा , 
साम्राज्यवादी कोष को हुए फायदे की दृष्टि से इसके परिणाम कैसे रहे। प्रांतों 


को मिली उचित सहायता की दृष्टि से इस चरण कें परिणाम निम्न हैं :- 


प्रांत्त वार्षिक बचत या घाटा (पौंड) 


]877-78 8678-79 [879-80 880-8। 68|-62 


(पौंड) (पौंड) (पौंड) पौंडी,.. [(पौंड) 
सी.पी. (केन्द्रीय प्रात) 5,992. 7,049  -28,33. 2,956. 95,22 


बंगाल  ]73,380 58,732. 82,523 -4,33 2,55,89 
उत्तर पश्चिगी ः 

प्रांत तथा अवध 2 00 20 /29 280, /90): 507:043+ 
पंजाब [8,578. 48,95. 7,07 . 59,497. 35,979 
बंबई... -609,62. 6,249 -,20।. 37,855. 48,783 


&-न्‍_>-कनकनस-कन-------नन-नन-न----न---न-नननन-नन-ननन+कन+आमनननननननमममनमनीमा ताक न-“+प“०े++०५०े0ेते ५4, 'ऋनक- न कगणएणएणएणएण।णएणएणणणणएणएणंण+ दण।फिक्‍नल्‍ननननननन-नननकसनतन न न न न न मनन ननननननननमनम-ननननमनननननननननननननननननननननननननमननननननननननन-मतननन -घननतान न न ता ए एएणएक्‍क्‍लट:7एए"7:7/7/77भथ।3च-ता"ॉकनन-- 


। भारत सरकार के वित्त एवं राजस्व लेख़ा से संकलित 


इससे .स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी सरकार द्वारा दी गई निधियों को छोड़कर 
बाकी सभी प्रांतीय बज़टों में शामिल सेवाओं को चलाने के उद्देश्य के लिए काफी 
ही नहीं थीं बल्कि खर्चे के बाद राजस्व की बचत भी होती थी। प्रांतीय सरकारों 
द्वारा अपनी पूंजी को नुकसान पहुंचाए बिना साम्राज्यवादी सरकार को वर्ष 879- 
80 और ।880-8] में दी गई सहायता से सिद्ध होता है कि प्रांतों के पास काफी 


व्क. 
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काफी ढीली हो ः 


]50 


धन था। सन्‌ 879 में साम्राज्यवादी सरकार की वित्तीय हालत 
गई थी। रुपये के अवमूल्यन तथा अफगानियों क॑ साथ झड़पों की शुरूआत क 
कारण वर्ष 979-80 में घटा। 395,000 पौंड तक पहुच जाने की उम्मीद थी। 
रक्षा के पहले कदम के तौर पर भारत सरकार ने त्तमाम स्थानीय सरकारों और 
प्रशासनों से प्रार्थना की कि वे देश का सामान्य खर्चा कम से कम करें और 
उन्हें निर्देश दिए कि साम्राज्यवादी प्रांतीय अथवा स्थानीय सभी तरह के स्वैच्छिक 
खर्चों को तुरंत रोके जाने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा वास्तविक आवश्यकता 
के बिना केवल अथवा प्रतिष्ठान में बढ़ोतरी के किसी भी प्रस्ताव पर ध्यान नहीं 
दिया जाना चाहिए । रक्षा के दूसरे कदम के रूप में भारत सरकार ने आदेश 
दिया कि तब तक “स्थानीय सरकारों के साथ व्यवस्था या प्रबंध किए जा सकते 
हैं .......... 2,500 रुपये से अधिक लागत का कोई भी नया कार्य साम्राज्यवादी 





. अथवा प्रांतीय निधि से आरंभ नहीं किया जा सकता। भले ही उसे सरकार की 


रांस्तुति मिल चुकी हो? और उत्पादक लोक निर्माण के कार्यो पर खर्च में खासी 
कटौती करने का निर्णय लिया। जब यह पता चला कि खर्चा पर ये कटोतिया 
साम्राज्यवादी बजट में बराबरी लाने के लिए अधिक नहीं थी, तब भारत सरकार 
ने प्रांतीय बचत पर जबरी ऋण लगाने की व्यवस्था अपनाईं। वास्तव में यह कदम 
प्रांतीय वित्त की मूलभूत शर्तों में से एक शर्त का हनन करता था। यह शर्त 
थी कि साम्राज्यवादी सरकार के आधिपत््य में होने के बावजूद प्रातीय बचत एक 
पवित्र ट्स्ट थी ऊउिन्‍्हें प्रांतों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ही निकाला जा सकता 
था। लेकिन प्रांतीय वित्त की शर्तों की पवित्रता की तुलना में भारत की राम्पन्नता 


को अधिक पवित्र समझा गया। उसी कं अनुसार प्रांतीय सरकारों की बचत में ; 


से सामग्राज्यवादी सरकार द्वारा निम्न राशि निकाल ली गई :” 


प्रांत साम्राज्यवादी सरकार को दिया गया अंशदान 
879-80. 880-8] कूल योग, लाख में 
रु रूट सठट 
] 2 है 4 
उत्तर पश्चिमी प्रांत !0 !0 20) 
उत्तर पश्चिमी प्रात 75८ 72; [5 
बंबई ' 4. 8 
पजाब ३ 3 6 


). वित्तीय विभाग का प्रस्ताव, संख्या 4063, 
2. वित्तीय विभाग का प्रस्ताव, दिनांक | मई, 879 का भारत का गजठ, भाग एक, 3 मई, 


879, पृष्ठ 329 


दिनांक 9 नवंबर, 878 


निर्दिष्ट राजस्व बजट कर 9० 8 आओ 
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यह अंशदान प्रांतों को 882-83 में दिया गया लेकिन उस समय तो इस 
राशि ने साम्राज्यवादी कोष के लिए लाभ अथवा राहत का काम किया। 
साम्राज्यवादी कोष को वास्तविक लाभ तो प्रांतीय प्रबंधन को अंतरित सेवाओं के 
लिए आबंटन में कटौती करने से हुआ। प्रत्येक प्रांत की राशि में की गई कटौती 
संक्षेप में निम्नलिखित है :+- द द 


,<+-+-+++५.९3- 





प्रांत रु कटोती 
उत्तर पश्चिमी प्रांत 3,54,000. कुल आबटन का 5 प्रतिशत 
अवध 93,700 कूल आबंटन का ५5 प्रतिशत 
बंगाल | हक 8, रा हु हु 
कन्द्रीय प्रात 29(),()()() ध 
बंबई 73,000 है 


पंजाब 2 ,4,000 ड 


यह साम्राज्यवादी सरकार द्वारा उठाए गए लाभ का पूरा ब्यौरा नहीं है। इसके 
साथ-साथ लाभ कमाने के दो और रास्तों का जिक्र करना जरूरी है। ध्यान देने 
योग्य है, कि इतिहास द्वारा न्‍्यायोचित स्तर से ऊपर स्तर पर निर्दिष्ट राजस्व 
की मानक आय लेकर भारत सरकार प्रांतीय सेवाओं के लिए घटी हुई राशि नियत 
कर सकी। यदि मानक आय निचले स्तर पर ली गई होती तो यह ऐसा कतई 
नहीं कर पाती। अलग किए गए राजस्व के बढ़े चढ़े अनुमान के कारण आबटन 
में हुई घटत सीधा लाभ था। मानक से अधिक आय ने राजस्व रोकने वाली धारा 
के कारण लाभ की अतिरिक्‍त संभावनाओं के द्वार खोल दिए। हालांकि यह भी 
सत्य है कि मानक से कम राजस्व प्राप्ति की स्थिति में उसी धारा के तहत भारत 
सरकार नुकसान उठाने के लिए भी बाध्य थी। लाभ के इन शर्तों वाले रास्तों ' 
से भारत सरकार को कितना फायदा हुआ, यह कहना कठिन है। फिर भी इसे 
नकारा नहीं जा सकता कि साम्राज्यवादी कोष को अच्छा खासा लाभ हुआ 
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इस प्रकार परिणाम दशति हैं कि निर्दिष्ट राजस्व पर आधारित प्रांतीय वित्त 
की योजना प्रांतीय और साम्राज्यवादी दोनों ही सरकारों की दृष्टि से सफल थी। 
यही कारण है कि योजना के विकास को आगे बढ़ाने के लिए दोनों सरकारे 
परस्पर राजी हो गईं। यही योजना का तीसरा चरण है। 


6 
सांझा राजस्व बजट 
(882-83 से 920-2) 


हर कदम पर प्रांतों के बजट में वृद्धि करने की दिशा में एक कठिन समस्या, 
जिसका पहले ही जिक्र किया जा चुका है, वह थी राजस्व और व्यय की मदों 
के संतुलन संबंधी कठिनाइयां जिन्हें कि उसमें सम्मिलित करना प्रस्तावित था। 
प्रांतीय वित्त के विकास की दिशा में जो अब तक दो कदम उठाए गए थे, एक 
सन्‌ 87 में, दूसरा 877 में, उनमें प्रांतीय बजट संतुलन के लिए दो भिन्‍न 
विधियां अपनाई गई थीं। प्रथम अवसर पर शाही (साम्राज्यवादी) सरकार ने प्रांत्तीय 
सरकारों को शाही कोष से एकमुश्त निश्चित आवंटन का प्रावधान किया था; दूसरे 
अवसर पर इस प्रकार के प्रदाय को आंशिक तौर पर प्रांतीय सरकारों के व्यय 
हेतु राजस्व प्राप्ति के विशेष स्रोत निर्धारित कर दिए गए। निर्दिष्ट राजस्व की 
योजना ने यद्यपि सन्‌ 87-72 के उपायों की अत्यन्त गंभीर त्रुटि को काफी 
हद तक दूर करने में सहायता की, जिसने स्थानीय सरकारों को व्यय-भार-वहन 
. करने का उत्तरदायित्व दे दिया था, निसंदेह जिनकी कि वृद्धि की संभावनाएं बनी 
. रहती थी। आमदनी के साथ, जो कि यद्यपि बिलकुल निश्चित नहीं थी, उसके 
बढ़ने के कम आसार थे, जिससे लोच की दृष्टि से प्रांतीय वित्त की आवश्यकताएं : 
 अपूर्ण रह गई थीं। सन्‌ 877 के उपाय, जोकि हर हालत में 487] से श्रेष्ठ 
थे, वित्तीय लोच की पूर्णतम आवश्यकताओं को पूरा करने में यहां तक असमर्थ 
थे कि मद्रास सरकार ने संशोधित योजना को मानने से इंकार कर दिया और 
सन्‌ 87 के उपायों को मानने में प्राथमिकता बरती। सन्‌ 877 की योजना ; 
बर्मा अथवा असम में लागू नहीं की गई थी। लेकिन जब भारत सरकार ने सन्‌ 
879 में यह प्रस्ताव रखा तो इसने एक नये अध्याय की शुरूआत की, यद्यपि 
बढ़े हुए व्यय भार को नियत आवंटन के अंतर्गत कुछ प्रांतों को किफायत और 
अच्छे इंतजाम के जरिए सफलता मिली, लेकिन बर्मा प्रांत में इसे पूरी तरह अनुभव 
क्रिया गया। प्रांतीय वित्त की योजना के पहले के सात वर्षों में प्रातीय व्यय का 
कुल जोड़ ,98,45,970 रुपए था, जबकि बाद में सात वर्षों के आंवटन का 
कल जोड़ विशेष परिवर्द्धन के अतिरिक्त 2,20,22,770 रुपये था, जो 2,76,800 
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रुपये आंशिक था, और जो कूल मिलाकर लगभग 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष था। 
लेकिन उसी अवधि में व्यय 2,40,77,885 रुपये था, जो 42,3,95 रुपये अधिक 
बैठता था, यानी लगभग छै लाख रुपये प्रति वर्ष। इसलिए 3 लाख के अतिरिक्त 
आबंटन और 6 लाख प्रतिवर्ष के अतिरिक्त व्यय का जो अंतर था उसे साम्राज्यवादी 
सरकार ने प्रांत की ऋण शोधन क्षमता को औसतन 234 लाख प्रतिवर्ष के विशेष 
अनुदान के जरिए बरकरार रखा।' भारत सरकार पूरक आबटन की व्यवस्था करते 
समय बेखबर नहीं थी कि इस प्रकार की खैरात देने से कोई नैतिक पतन करने 
वाला प्रमाव न पड़े। वास्तव में यह स्वीकार कर लिया गया था कि यह अच्छा 
होगा कि बर्मा प्रांत के आबंटन की अगर जरूरत महसूस हो तो 2202 लाख, 
प्रारंभ में ही कर दिया जाय, बजाय पूरक मदद के रूप में उतनी ही घनराशि 
का अनुदान प्रदान करने के, जो किफायत और अच्छे प्रबंध के लिए बाधा हो 
सकता था। बर्मा के उदाहरण ने आबंटन की पूर्ति के ढंग की त्रुटि को उजागर 
.. कर दिया था और भारत सरकार ने यह अनुभव कर लिया. था कि प्रांतीय वित्त 
की सफलता के लिए राजस्व में लोच एक महत्वपूर्ण शर्त थी। इसलिए बर्मा के 
लिए राजस्व देयता अपरिहार्य थी। प्रांत की आवश्यकताओं से दबे रहने के कारण 
और इस तथ्य से कि प्रांत ने शाही कोष में काफी बेशी समर्पित, की है, भारत 
सरकार ने यह स्वीकार किया कि “प्रांत को यह अधिकार है कि वह अपनी 
वास्तविक आवश्यकताओं को पहले की अपेक्षा मुक्त रूप से निर्दिष्ट करे” 
इस उद्देश्य के लिए जो विधि अपनाई गईं कि बर्मा प्रांत के साथ 
उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाय, प्रांत को सम्पूर्ति विधि का नया कदम उठाया 
गया। सन्‌ 877-78 में पांच प्रांत - मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत और अव६ 
,, पंजाब, बंबई और बंगाल के बंदोबस्त के समय राजस्व और व्यय के लेखा 
शीर्ष के अंतर्गत, भारत के बजट को भिन्‍न श्रेणियों में विभाजित किया गया: () 
पूर्णतया शाही (साम्राज्यवादी या केन्द्रीय) (2) पूर्णतया प्रांतीय। लेकिन बर्मा के 
मामले में, लेखा शीर्ष तीन भिन्‍न श्रेणियों में बांठा गया : ([) पूर्णतया शाही (2) 
पूर्णतया प्रांतीय और (3) शाही और प्रातीय सयुकत' | जहां तक शाही अथवा प्रांतीय 
सरकार के राजस्व और व्यय की मदों का सम्बन्ध है, बंदोबस्त भावनात्मक तौर 
पर दूसरे प्रांतों से प्राप्ति के मामले में अलग नहीं था। लेखा की जो तीसरी 
श्रेणी संयुक्त रूप से शाही और प्रांतीय बनाई गई थी उसमें अंतर विद्यमान था। 





इसके द्वारा कुछ विशेष राजस्व और व्यय शेष से अलग दर्शाए गंए थे और शाही 


और प्रांतों के मध्य कुछ निश्चित तौर पर निर्धारित मात्रा में बांट लिए गए थे। 


!, वित्त विभाग संकल्प संख्या 488, दिनांक मार्च 26, 879, पैरा, 2 
2. वही, पैरा 2 ह 
3, वित्तीय लेखा, 879-80, पैरा 24 


सांझा राजस्व बजट ह !6] 


इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रांतीय राजस्व की अपरिवर्तनशीलता को लोच में बदलना 
था। अन्य प्रांतों के वित्त में लोच था जहां तक कि उनके आबंटन राजस्व के 
निर्धारित स्रोतों में बदल दिए गए। लेकिन उनके राजस्व की मात्र जोकि उनके 
निर्धारित आबंटन से बनी थी, उनके वित्तत अपरिहार्य रूप से अपरिवर्तनशीलता के 
शिकार बने | बर्मा के मामले में यद्यपि, निश्चित आबंटन के लिए बढ़ते हुए राजस्व 
की भागीदारी के मिलान से प्रांतीय वित्त को पूर्ण लोच प्राप्त हुआ जिसके बिना 
बढ़ते हुए व्यय का निर्वाह बड़ा दुष्कर हो गया था। 

भागीदारी के राजस्व के सिद्धान्त पर आधारित बर्मा के प्रांतीय बजट के ढांचे 
की पुर्नरचना में आय और व्यय के सभी शीर्ष पूर्णतया प्रांतीय बना दिए गए थे, 
निम्नलिखित को छोड़ कर जिन्हें कि पूर्णतया शाही (साम्राज्यवादी) समझा गया 
थी 


2, पोस्ट आफिस । दि आय और व्यय 
3. टेलीग्राफ .. आय और व्यय 
4. लेखा विभाग सी आय और व्यय 
5५, मौसम विभाग .. आय और व्यय 
6. राजनीतिक आय और व्यय 
7. कोष और विनिमय बिलों .... आय और व्यय 

पर प्रीमियम तथा विनिमय के बिना 

दावे के बिल द 


राजस्व और व्यय की तीसरी श्रेणी, जिसे संयुक्त रूप से शाही और प्रांतीय 
कहा गया, उसमें निम्न म्दे सम्मिलित थीं :- 
!. भ्राजस्व, प्रतिव्यक्ति शुल्क सहित, लेकिन मत्स्य पालन को छोड़कर, साथ में 
भूराजस्व वापिसी, संग्रह और निपटान संबंधी व्यय जिन्हें मात्र मत्स्य पालन 
से ही नहीं जोड़ा जा सकता। 


[ 


वन राजस्व व्यय और वापिसी | 
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3. चावल पर निर्यात शुल्क, तथा वापिसी | 
4. नमक राजस्व, व्यय और वापिसी। 


जो मदें तृतीय श्रेणी में सम्मिलित की गई थी उन्हें शाही (साम्राज्यवादी) और 
प्रातीय सरकारों के मध्य, प्रथम को 5/6 तथा दूसरे को /6 के अनुपात में 
विभाजित किया गया था। सम्पूर्ति के इस सिद्धान्त को अपनाकर दूसरे प्रांतों की 
अपेक्षा बर्मा ने लोचनीय चरित्र की धनराशि प्राप्त की, यद्यपि सहभागिता निश्चित 
रही, एक वर्ष में जो धनराशि प्राप्त की, उसमें सकल निर्दिष्ट अथवा सांझा राजस्व 
प्राप्ति के अंतर से भिन्‍नता थी। वास्तव में यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता 
था कि बर्मा के नियंत्रण में जो राजस्व है वह उसका इस्तेमाल किस प्रकार करता 
हैं लेकिन यदि उसने, दूसरे प्रांतों से भिन्‍न अपने कर्तव्य का यथोचित पालन किया 
है तो उसकी मेहनत अपुरस्कृत नहीं जाएगी। सांझा राजस्व का यही सिद्धांत 
असम प्रांत पर भी लागू किया गया जो कि अब तक सन्‌ 87 के पुराने आधार 
पर चल रहा था। यद्यपि उस प्रांत के साथ बर्मा के पश्चात्‌ जो समझौता हुआ 
उसे लागू किया गया था, लेकिन प्रांतीय बजट को संतुलित करने के लिए सांझा 
राजस्व के सिद्धांत को उत्साहवर्धक तरीके से नहीं अपनाया गया था। इस सिद्धान्त 
के उत्त्तरोत्तर व्यवहार में जो व्यवधान आया उसमें भारत सरकार की किसी भी 
अनिच्छा के दर्शन नहीं होते, परन्तु इसका मुख्य कारण मामले की आवश्यकता 
को जाता है। क्‍ 


जैसा कि विचार था कि इस प्रांत का बंगाल में विलय कर दिया जाय लेकिन 
असम का प्रांतीय बजट तैयार किया गया, जैसा कि बंगाल का निर्धारित हुआ, 
ताकि उनके वित्तीय संयोजन उतने ही आसान हों जितने प्रशासनिक | इस प्रकार 
राजस्व और व्यय के लेखे जो सन्‌ 877 से बंगाल में प्रांतीय थे, सन 879 
में असम में भी प्रांतीय बना दिए गए, विधि अधिकारियों समेत, जोकि अस्थायी 
कारणों से बंगाल में साम्राज्यवादी निर्धारित किए गए थे। लागू किये गये नये 
सिद्धांत के अंतर्गत एक ही बिन्दु पर समानता मिली, वह था असम में भू राजस्व 
को संयुक्‍त शीर्ष में रखना जिस पर साग्राज्यवादी और प्रांतीय सरकारों की कुल 
प्राप्ति में भागीदारी पांचवें में चौथाई हिस्से की प्रथम के लिए और दूसरे के लिए 
पांचवें में एक हिस्से की थी। 

इन दो प्रांतों में नये बंदोबस्त के अंतर्गत लाभदायी परिणाम निम्न तुलनात्मक 
तालिका में बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं जिन्हें उनके बजट अनुमानों में 
पुराने आधार पर तैयार किया गया था और नये आधार पर पुनरीक्षित किया गया 
था :- 
], वित्त विभाग संकल्प संख्या 598, दिनांक 7 अप्रैल, 879 
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एक बार जब असम और बर्मा के बारे में सांझा राजस्व का नया सिद्धान्त 
लागू कर दिया गया तो भारत सरकार के लिए यह सभव नहीं था कि इरी अन्य 
प्रांतों गें लागू होने से रोक सके। कई प्रांतों के रान्‌ 877 में जो बंदोबस्त हुए 
उसमें कई त्रुटियां ही नहीं थीं, वरन्‌ वह गैर बराबरी की समयावधि से भी ग्रसित 
थे। सिर्फ बंबई और बंगाल का सन्‌ 877-78 में संपन्‍न बंदोबस्त 5 वर्ष की अवधि 
का था। मध्य प्रांत और पंजाब का तीन वर्ष के लिए किया गया था, जबकि 
उत्तर-पश्चिम प्रांत का मात्र दो वर्ष की अवधि के लिए सन्‌ 877-78 में सपन्‍न 
हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्मा और असम क बन्दोबरत की अवधि पूरी 
होने तक अन्य प्रांतों के बंदोबस्त शीघ्र ही समाप्त हो गए और साझा राजस्व 
के सिद्धान्त पर उनकी पुर्नरचना की आवश्यकता महसूस हुई। भारत सरकार ने 
जबकि प्रक्रिया में ढ़ील अपनाई और ऐसा करके अपनी निपुणता का परिचय दिया 
क्योंकि झीघ्र ही एक नये सांझे राजस्व और व्यय के सिद्धान्त को अपनाना पड़ा 
जिसे सब पर लागू करेना था। यह सब परीक्षण काल था और चतुराई के 
अतिरिक्त और कूछ नहीं था। दूसरे, प्रांतीय बजट की एकपक्षीय त्रुटियां ज्ञात हो 
चुकी थीं। इस प्रकार भारत सरकार को समझ आ गए कि कई प्रांतों के बजट 
एक पूर्णाकार के यानी साम्राज्यवादी बजट के ऊंशमात्र हैं। यह जाहिर तौर पर 
सलाह योग्य था कि प्रांतीय बजट को स्वतंत्र रूप में एक दूसरे के दावा, 
आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से भिन्‍न बनाया जाय। लेकिन इस प्रकार एक 
बात के तुलनात्मक एवं समझौते पूर्ण दावों के क्रियान्वयन को दूसर की 
आवश्यकताओं के प्रकाश में देखते हुए विभिन्‍न प्रांतों को भी उसी समदृष्टि से 
देखना आवश्यक था ताकि इसका वांछित प्रमाव स्पष्ट हो, और यह भो जरूरी 
था कि सभी प्रांतों के बजट का निपटारा एक साथ ही हो। बर्गा और असम 
के अनुभवों से लाभ उठाने की इच्छा और इस पर विचार करने की गछत्त्ता ने 
भारत सरकार को बाध्य किया कि प्रांतीय सरकारों की सहमति से, जैसा भी मामला 
हो, प्रांतों से संबंधित वित्तीय करार की अवधि या तो बढ़ाई जाय अथवा घटाई 
जाय, ताकि सबकी ३3। मार्च, ।882 तक समकालिक समाप्ति रांभव हो सके | 


]882-83 का वित्तीय बदोबस्त 


बर्मा के विषय में सन 878 से लागू रिद्धान्त को बढ़ाकर सन्‌ 882-83 
से राभी प्रांतों के साथ नये बंदोबर्त किए गए। राजस्व और व्यय के कुछ विशेष 
शीर्ष, जहां तक संभव था कम रो कम, पूर्णरूपेण अथवा साूक्ष्ततम स्थानीय 
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आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, साम्राज्यवादी शीर्ष में वर्गीकृत किए गए। 
दूसरों को पूर्णतया प्रांतीय वर्गीकृत किया गया था। जो शेष थे उन्हें एक बीच 
की सूची में रखा गया जिसे सयुकत कहा गया और जिनमें अधिकतर साम्राज्यवादी 
और प्रातीय सरकारों की बराबर की साझेदारी थी। उन मामलों में जहां प्रांतीय 
व्यय संसाधनों से अधिक हो जाता था, उस राजस्व से जो प्रांतीय था और साथ 
ही साथ सांझे में था, उसका शेष बजाय साम्राज्यवादी खजाने के निश्चित आबंटन 
में से देने से हर प्रांत के भू राजस्व के निश्चित प्रतिशत क॑ साथ ठीक कर 
दिया गया था जो कि पूर्णतया राजस्व का एक साम्राज्यवादी शीर्ष था, सिर्फ बर्मा 
के मामले को छोड़कर जहा पर साम्राज्यवादी चावल निर्यात शुल्क और साथ ही 
नमक राजस्व का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। ह 

सन्‌ 882 में प्रांतीय वित्त योजना के विस्तार के साथ-साथ भारत सरकार 
भी इच्छुक थी कि राजस्व और व्यय के विभिन्‍न शीर्ष जो अब तक तीन श्रेणियों 
में विभाजित थे उनमें सरलता और एकरूपता लाई जाय। यह स्मरण रखना होगा 
कि सन्‌ 877 से प्रभावी करार असमानता और जटिलता ग्रस्त थे। एक से व्यय 
सभी प्रातों में प्रातीयकृत नहीं किए गए थे। पुनः खर्चे को बांटने के लिए अनुदान 
राशि को विभाजित करना पड़ता था ताकि एक हिस्सा प्रांतीय और एक भाग 
साम्राज्यवादी भाग के रूप में संरक्षित रखना पड़ता था। निर्दिष्ट राजस्व के मामले 
में यह गणना व्यवस्था कम जटिल नहीं थी। लेकिन जब 882 का बंदोबस्त 
हुआ उन ज्रुटियों को दूर कर दिया गया, और यहां यह बताना आवश्यक - है कि 
राजस्व और व्यय के शीर्षों को प्रांतीय बना दिया गया जोकि साम्राज्यवादी थे 
और किसको किस सीमा तक विभाजित किया गया वह निम्न प्रयास में दृष्टव्य 


हः 
त्न्ल््ः 
[] 





राजस्व 
साम्राज्यवादी प्रांतीय 
() (2) (3) 
. भू राजरव राम्पूर्ण. सिर्फ उसे बर्मा में मत्स्य पालन, उत्तर पश्चिम 
छोड़कर जो प्रांत के प्रांत और अवध में तराई, भावर और 
खाने में दर्ज हैं दूधी की रियासतों 'रों उगाही, जलमिलों 


और खझदानों से किराया, बंबई में पुर्नधहीत 
सेवा भूनि और सेवा परिवर्तन विषयक 
किराया, सभी प्रांतों में एक निश्चित प्रतिशत 
साम्राज्यवादी भू राजस्व पर जिससे प्रातीय 
राजस्व और प्रांतीय व्यय के मध्य अंतर 
को ठीक किया जा सके । 
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() (2) ()____. 2» _______ ७0). 
. नजराने सम्पूर्ण... कुछ नहीं 
9... ज॑ंगलात आधा आधा 
५. आबकारी यथोपरि यथोपरि 
(उत्पाद शुल्क) 
५ निर्धारित कर यथोपरि यथोपरि 
ण. प्रांतीय दरें कुछ नहीं सम्पूर्ण 
शा।. सीमा शुल्क समस्त सिर्फ उसे सभी म्दे सिर्फ सीमा शुल्क को छोडकर 
छोड़कर जो प्रांत के और सिर्फ बर्मा में वहीं प्रतिशत निर्यात 
“ खाने में दर्ज है शुल्क जैसा कि भू राजरव पर देय है। 
शांत नमक समस्त सिर्फ उसे सभी मर्दे नमक और नमक की बिक्री 
छोड़कर जो प्रांत के पर शुल्क को छोड़कर और बर्मा में सिर्फ 
खाने में दर्ज है नमक पर वही राजस्व प्रततिशत जो 
मू -राजरव पर देय है। 
5. अफीम सम्पूर्ण कुछ नहीं ह 
ल्‍र स्टास्प (टिकटें) आधा आधा 
«पंजीकरण यथोपरि यथोपरि _ 
वा. पोर्ट आफिस कुछ नहीं द सम्पूर्ण 
४ लघु विभाग यथोपरि यथोपरि 
अंए. कानून और न्याय 
शा पुलिश 
४ सामुद्रिक जैसा कि वर्तमान में है जैसा कि वर्तमान में है है 
शुशां. शिक्षा कुछ नहीं सम्पूर्ण 
रुणां। चिकित्सा '! यथोपरि 
(स्वास्थ्य) 
४5%. स्टेशनरी एवं मुद्रण 





साझा राजस्व बजट 


() 


(८) 


67/ 


(3) 








४». ब्याज सम्पूर्ण, सिर्फ उसे छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रांतीय) 
जो प्रात के खाने में दर्ज है 
४5। पेंशन सेना और चिकित्सः निधि अवशेष 
और इन निधियों पर चंदे 
का किताबी हस्तांतरण 
झा प्रकीर्ण साम्राज्ययादी लेन देन पर यथोपरि 
विनिमय लाभ, बिलों और 
बिना दावे वाले विनिमय 
बिलों पर प्रीमियम (लाभ) 
»>»या। रेलवे जैसा कि वर्तमान में है हर प्रांत में जैसा कि अब प्रांतीय है 
४्ाए सिंचाई और यथोपरि यथोपरि 
नौ परिवहन | 
रुुएइणए अन्य लोक निर्माण सेनिक निर्माण कार्य अवशेष 
कार्य से प्राष्तियां 
5अछा लंदन के साथ सम्पूर्ण कुछ नहीं? 
विनिमय अन्तरण 
“से लाभ: 
साम्राज्यवादी प्रातीय 
() ०) 85 
| ब्याज सम्पूर्ण, सिफ उसे स्थानीय ऋण पत्रों पर ब्याज। 4725 





छोड़कर जो प्रांत के 
खाने में दर्ज है 


प्रतिशत वर्ष प्रारंभ 'होने पर पूंजी मूल्य 
पर, 2/: प्रतिशत पूंजी मूल्य पर वर्ष के 
दौरान, सभी सार्वजनिक निर्माण कार्यों 
पर, चाहे वह उत्पादक सार्वजनिक निर्माण 
कार्य, वर्गीकृत किया गया हो अथवा नहीं 
जिसके कि पूंजी और राजस्व लेखे रखे 
जाते हैं, सदैव, उनको छोड़कर जिनकी 
कीमत का कोई भी अंश जिसकी पूर्ति 
प्रांतीय राजस्व अथवा स्थानीय कण पढत्रों 
से हुई है। सुरक्षात्मक सार्वजनिक निर्माण 
कार्य की लागत पर ब्याज दर विशेष 
करार के अंतर्गत की जायगी! 


[()४ 


छः 


ज्न्ने 


सेवा निधि 
और अन्य 
लेखों पर 
ब्याज 

रकम वापसी 
और चुंगी 
वाणिसी 


भू -राजस्व 


जंगलात 


आबकारी, 
उत्पाद शुल्क 


निर्धारित कर 
प्रांतीय दरें 
सीमा शुल्क 


नमक 
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सेदा निधि और बचत 
बैंकों ने जमा राशि पर 
ब्याज 


अपशेष 










प्रातीय भागीदारी 






राजरव पर साम्राज्य 
वादी भागीदरती 


राणस्चत पर 






मू राजस्व रुंग्रह और सर्वेक्षण 
पर वहीं प्रतिशत (उस व्यय 
के साथ जो अब तक केन्द्र 














सरकार के लेखे में दिखाया अवशेष 

गया है। तथा बंबई और 

मद्रास के अतिरिक्‍त बंदोबरत 

जैसाकि भू राजस्व में रखा 

गया है। 

3गधा आधघा 

यथोपरि यथोपरि 
सम्पूर्ण 
राथोपरि 

मद्रास में सम्पूर्ण अन्य अवशेष 





स्थानों पर नमक की 
खरीद और उत्त्पांदन, 
बगाल में सुरक्षात्मक 

कार्य और क्रियान्वयन, 
बबडद में पुतेगीज भारत 

में नमक शणास्व प्रशासन 
संबंधी व्यय 
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20) 


() 

अफीम 
स्टाग्प/टिकट 
पंजीकरण 
पोस्ट आफिस 
टेलीग्राफ 


प्ररारान 


लघु विभाग 


कानून और न्याय 


पुलिस 


नौपरिवहन 
शिक्षा 
धर्मादा 
चिकित्सा 


स्टेशनरी और 
मुद्रण 


राजनीतिक 


भत्ते और 
रामुनदेशन 


लेखा और मुद्रा आफिस 


और प्रेसीडेंसी बैंक को भत्त्ते 


पुरातत्व विभाग एवं मौसम 
विज्ञान विभाग, जनगणना, 
गजेटियर्स और सांख्यिकी 
स्मारिकाएं 


कुछ नहीं 


सीमा प्रांत पुलिस 

और नमक प्रतिरोधात्मक 
सेवाओं में साम्राज्यवादी 
स्टेट रेलवे में 

नियुक्त पुलिस 


जो भी अब साम्राज्यवादी है 


यथोपरि 


सम्पूर्ण 


कुछ नहीं 


केन्द्रीय मंडार हेतु क्रय की 
गई स्टेशनरी 


राम्पूर्ण 


सम्पूर्ण, प्रांतीय खाते में 
दर्ज को छोड़कर 





[09 


(3) 
कुछ नहीं 
आधा 
आधा 
सम्पूर्ण 
यथोपरि 


अवशेष 


..सम्पूर्ण 


अवशेष 


.. जो भी अब प्रांतीय हे 
यशोपरि 

कुछ नहीं 

सम्पूर्ण 


अवशेष, केन्द्रीय भंडार से प्राप्त 
की गई स्टेशनरी की कीमत सहित 


.बंबर्ह में, मर्दे जो प्रांतीय 
छ्टे 


[709 
() 
27 नागरिक छुटटी 


और गेर हाजिरी 
भत्ते 


28. शेवानिवृत्त्ति 


209... प्रकीर्ण 


30) अकाःल राहत 
3] रेलदे 
३2. सिंचाई 


३३ अन्य लोक 


निर्माण 


34 (विनिमय हानि 


सन्‌ 88-82 
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पेंशन और ग्रेचुटी उन पेंश्नों को 
छोड़कर जिनका भुगतान चिकित्सा 
और चिकित्सा निधि से होना है, 

जिन्हें भारत में रखा गया है, पेंशन और 
ग्रेचुटी के लिए हर सरकार का 
उत्तरदायित्व, जिसे वह प्रदान करती है 
अनुमति देती है सिफारिश करती है णैरे 
भी अजित या देय हो। 


कोष प्रेषण और .... अवशेष 
पूर्ति बिलों पर कटौती 


द्वितीय श्रेणी की जिम्मेवारी पूर्णरूपेण प्रांतीय 
जैसा कि वर्तमान में है जो भी अब पण़ांतीय है 
यथोपरि  |यथोपरि 


सैनिक लोक निर्माण कार्य 

सिर्फ ब्रिटिश बर्मा को छोड़कर 

केन्द्र सरकार के कार्यज्य, नमक |... अवशेष 
अफीम, पोस्ट आफिस, इृग्पीरियल 

टेलीग्राफ, धर्मादा विभाग और 

टकसाल एवं मुद्रण विभाग में लोव 

निर्माण कार्य, तथा बंगाल सर्वेयर 

जनरल का कार्यालय 


. सम्पूर्ण ... कुछ नहीं 


के लेन देन में, सरकार ने एक वर्ष में 470,000 पौंड के 


लाभ की उम्मीद की थी। तथापि इसने मध्य प्रांत को अधीनस्थ नागरिक सेवाओं 
और अन्य सामान्य उद्देश्यों की दशा सुधारने के लिए 77,900 पौंड, मद्रास को 
20,000 पौंड, प्रांतीय लोक निर्माण कार्य हेतु, उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध को 
326,000 पौंड जिसमें से ॥0,000 पौंड अवध में अतिरिक्त कानूनगोई 
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पर व्यय हेतु थे, और अवशेष 36,000 पौंड स्थानीय करों के भुगतान हेतु प्रदान 
किए। इन आर्थिक उदारता (उपहारों) के साथ ही साथ भारत सरकार ने एक 
अच्छी शुरूआत के लिए बंगाल को 285,000 पौंड, बर्मा को 20,000 पौंड, उत्तर 
पश्चिम प्रांत को 55,000 पौंड और दिए ताकि वे वर्ष 88-82 की समाप्ति 
से पहले अपने संतुलन में वृद्धि कर लें। इस आर्थिक उपहार ने जो एक वर्ष 
में 496,000 पौंड बैठता था, और जिससे 470,000 पौंड के वार्षिक लाभ की 
संभावना थी, उसने साम्राज्यग्दी खजाने को 26,000 पौंड के वार्षिक नुकसान 
में बदल दिया।' 


इस संबंध में यह भी स्मरणीय है कि भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को 
प्रतिपूर्ति में वह राशि उदारतापूर्ण दान के रूप में वापिस कर दी जो वर्ष 879- 
80 और 880-8 में करों के रूप में लगाई थी। लेकिन सन्‌ 882 के संशोधन 
के थोड़े अर्से के बाद ही भारत सरकार ने जो उदारतांपूर्ण नीति अपनाई थी 
उसे धक्का लगा और प्रांतीय सरकार के भुगतान शेष पर जो सन्‌ 886-87 
में दिखाई दिया, जबरी ऋण लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस साल का 
वित्तीय लेखा प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार के वित्त सदस्य ने कहा था :- 


“22 जब 885-86 के अनुमान प्रस्तुत किए गए... भारतीय प्रशासन और 
वित्त एक नये दौर में प्रविष्ठट हो चुके थे। सन्‌ 882 से देश ने जो थोड़ी 
सी अवधि में सुख भोगा है वह समाप्त हो चुका है।.... गत वर्षों में मध्य एशिया 
में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें भारत स्वयं को यूरोपीय शक्तियों में से 
एक की निकटता अनुभव करता है। इसलिए वह अपनी सैन्य शक्ति की जो 
बढ़ती हुई आवश्यकता है उससे स्वयं को अलग नहीं कर सकता। जो घटनाए 
घटित हो चुकी हैं वे निश्चय ही बदल चुकी है और, जैसाकि ज्ञात था, उन्हें 
बदलना भी चाहिए था, हमारे अनुमानों का स्वरूप आंतरिक प्रगति के शांतिमय 
रास्ते पर तेजी से बढ़ने की ओर प्रेरित करता है जिसकी कि हमने कामना 
की थी कि हमें अबाधित छोड़ दिया।* 


भारत सरकार द्वारा दूसरी बार प्रांतीय संसाधनों को जुटाने के लिए जो अन्य 
रास्ते अखि्तियार किए गए और उनके संतुलन से विनियोग के जरिए 400,000 
पौंड की राशि वर्ष 886-87 में इकट॒ठी की गई। निम्न तालिका में इस काल 
की प्रांतीय वित्त दशा संक्षेपित की- जा रही है :- 


. वित्तीय लेखा, 882-83, पृष्ठ 5] 
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प्रांत वार्षिक ल््भ और घाटा 
]882-5 + [88३3- ४4 8084+-8 5 8685-86 ।686-06/ 
पड़ पौंड पौंड पड पौंड 

सी. पी ३३ 775 78,22 ]8 047 22 080 ]]5 ,05७ 
(रौन्ट्ल 
प्रोधिंसेएा) 
बर्मा 87, 207 0०() 030 - 80 7275 %* । 7] 7437” 
असम 83,687/ -30,206 0,977 0. 279 है 5 की 
बंगाल ५३39 6[] 48 ,027 0 ,०९() 28,777 ५2,9]] 
उत्तर पश्चिम 28] 22? 3५ /,630 -09,276 ]80 (१60 -]2 408 
प्रात और अवध 
पंजाब ]]0,966 5,765 -4 ,54५ 42 ,+47 3 ]06 
मद्रास ]08 42 ] 0,820 -87 ,2 84 ]4+6 ,092 78,689 
'बंबर्‌ - 49,894 हा 9 8 अबू  -“ 49674 2,606 0006 29),770 _-6,359 _ 0,()()6 29] ,976 -6[,369 
कर दर्ष के अंत में कोई अधिशेष नहीं था। 

संतुलन 


3 न 


++. उस वर्ष के चालू व्यय के ऊपर चालू राजरद के अधिक्य से प्रांपा अधिशेष। भारत सरकार 
के वार्षिक वित्त और राजस्व लेखे से रंकलित। 


सन्‌ 882-83 में प्रांतीय रारकारों के साथ जो बंदोबस्त किए गए वे सिर्फ 
पिछले बंदोबस्त में साम्राज्यवादी राजस्व में निश्चित सांझा आबंटन में परिवर्तन 
के मामले में न केवल भिन्‍न थे, वरन्‌ वे एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में भी भिन्‍न 
थे और वह था उनकी रामयावधि। यद्यपि प्रांतीय वित्त योजना के परिणामों को 


जो 87-77 की अवधि के हैं एक तालिका में दर्शाया गया है, लेकिन यह नहीं 
समझ लेना चाहिए कि विभिन्‍न प्रांतों के साथ जो बंदोबस्त किए गए थे वह छे 


वर्ष की अवधि के लिए ही थे। दूसरी ओर, बंदोबस्त केवल वार्षिक आधार पर 
किए गए थे जोकि लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा सन्‌ 7877 तक चलते 
रहे | जो सम्मिलित नतीजे थे वे जारी रहने वाले काल के लिए थे इसलिए नहीं 
कि बंदोबस्त उस समय में किए गए थे, लेकिन इसलिए कि जिस सिद्धान्त पर 
वे आधारित थे वह उसी काल के लिए था। सन्‌ 877 के पश्चात जो बंदोबस्त 
किए गए वे निरांदेह लंबी अवधि के लिए हुए थे। दो मामलों में वे 5 वर्ष के 
लिए थे, शेष के लिए समय सीमा दो से तीन वर्ष की थी| अल्प समय की अवधि 
का सिद्धान्त जैसे कि निश्चित आबंटन शिद्धान्त, राग्राज्यवादी कोष के लिए बड़े 
फायदे का था। यह स्मरणीय है कि, इस बंदोबस्त का उद्देश्य प्रथमणः प्रांतीय 
सरकारों की मागौं पर एक निश्चित सीमारेखा तय करना था, क्योंकि साम्राज्यवादी 
सरकार के स्रोत पहले ही बहुत कम थे। सचाई तो यह है कि यह उद्देश्य बहुत 
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सफल होता यदि बंदोबस्त की अवधि वर्तमान काल से लंबी अवधि के लिए होती। 
लेकिन एक लंबी अवधि शाही कोष को उसके लाभ के अधिकार से वंचित रखती 
यदि समझौते के अनुसार राजस्व पक्ष का शीघ्र संशोधन कर दिया जाता। यही 
वह विचार था जिससे देर तक धनामाव सहन नहीं किया जा सकता था जिसने 
कि भारत सरकार को करार की अवधि को जितना भी संभव था कम करने के 
लिए प्रेरित किया। लेकिन साम्राज्यवादी कोष के लिए जो एक फायदा था वह 
प्रांतीय सरकारों की दृष्टि में उनके लिए गहरा नुकसान था। बंदोबस्त की अवधि 
कम होने की वजह से प्रांतीय सरकारे ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उनके पारा 
जो धनराशि थी उसे समन्वित सेवाओं में व्यय करके अपने वित्तीय इतिहास में 
एक नए अध्याय की शुरूआत कर सके। वे एक सुनिश्चित अर्थनीति नहीं अपना 
सकीं, क्योंकि उन्हें भय था कि नवीनीकरण की नई शर्ते या तो उन्हें योजना 
छोड़ देने अथवा उसमें बहुत अधिक परिवर्तन के लिए इतना बाध्य करेंगी | जिसके 
परिणाम पूर्वाग्रह ग्रसित होंगे। एक अकेला बजट इस तथ्य से और अधिक कुछ 
नहीं कि उसमें वर्ष की आर्थिक घटनाओं की वैचारिकता निहित होती है जिससे 
कि वह संबंधित है लेकिन वित््त्पोषक के लिए जो उसकी वर्ष दर वर्ष रचना 
करता है उसमे एक निश्चित नीति का समावेश करता है जो उसे संसिद्धि की 
ओर ले जाती है। लेकिन एक नीति चाहे वह कितनी भी. बुद्धिमत्ता से अपनाई 
गईं हो ओर जिन परिस्थितियों की एकरूपता पर उसकी सफलता निर्भर है एक 
मूर्खतापूर्ण अवरोध से बिखर जाती है। इसी झंझावात ने प्रांतीय वित्त के युक्‍्ति 
युक्त प्रचलन को क्षति पहुंचाई, बारंबार के नवीनीकरण ने इसे नुकसान पहुंचाया 
और उनमें से किसी भी दो के मध्य समयावधि वास्तव में इतनी अल्प थी कि 

ससे हालात को स्थायित्त्व प्राप्त नहीं हुआ। 

इस तथ्य से प्रभावित होकर कि साम्राज्यवादी कोष के फायदे के लिए 
अल्पावधि की शर्त प्रांतीय वित्त की हानियों से पूरी तरह असंतुष्ट थी, भारत 
सरकार ने सन 882 के बंदोबस्त को संशोधित करने के अवसर पर एक निश्चित 
नियम दिया कि उनकी समयावधि पांच वर्ष की होगी, यानी उनका संशोधन 
उनके शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष खत्म होने तक नहीं किया जा सकेगा। 


।887-88 का संशोधन 


इस नियम के आधार पर जो बंदोबस्त 882-83 में हुए वे सन्‌ 887 में 
समाप्त हुए। बाद में जो संशोधन किए गए साथ में पूरक भी, उन्होंने नियम के 
मुताबिक राजस्व और व्यय की पूर्ण प्रांतीय अथवा पूर्ण साम्राज्यवादी दोनों ही 
श्रेणियों को अबाधित छोड़ा। अंततः यह एक परंपरा बन गई कि सन 882 के 
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विभाजन के बाद उन्हे यथावत छोड़ दिया जाए, जबकि प्रांतीय बजटों की रचना 
का पूरी तरह काया पलट और समनन्‍्वयन किया जा रहा था। राजस्व और व्यय 
के केवल जो शीर्ष सशोधित किए गए, क्‍योंकि संशोधन देय हो गया था, और 
तीसरी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया अथवा पूर्ण रूपेण साम्राज्यवादी और 
प्रातीय उन्हें “दिभाजित शीर्ष” नाम से भी ज्गना गया। 


सन्‌ 4887-88 के संशोधन में निर्णायक तथ्य साम्राज्यवादी वित्त की 
असतोषजनक स्थिति थी जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसकी आर्थिक 
दशा में सुधार हेतु संयुक्त शीर्ष के अंतर्गत भागीदारी को बदला गया जिससे 
कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को तीन चौथाई स्टाम्प्स (टिकटों) और एक चौथाई 
आबकारी राजस्व के विनियोग की अनुमति प्राप्त हो गई और उनसे आशा की 
गई कि ठीक अनुपात में उन शीर्षों के अंतर्गत व्यय भार सहन कर सकें | भूराजस्व 
का अनुपात भी बदला गया जिसे तीन चौथाई साम्राज्यवादी बना दिया गया और 
एक चौथाई प्रांतीय | लेकिन साम्राज्यवादी कोष की आवश्यकताएं इतनी अधिक थीं 
कि भारत सरकार को अन्य दो श्रेणियों के कुछ शीर्षों को भी अपने लाभ के 
लिए बदलना पड़ा जैसे कि नमक, सीमा शुल्क, ब्याज, सिंचाई और रेलवे। 
साम्राज्यवादी कोष को जो लाभ प्राप्त हुए उसका विवरण निम्नप्रकार है :- 





राजस्व साप्राज्यवादी शुद्ध लाभ 
भागीदारी बढ़ी 
हुई, घटी हुई 


भू-राजस्व 437, 500 
स्टाम्प्स (भागीदारी /2 से ॥/4 कर 

दी गई) -58(), 000 
आबकारी (भागीदारी /2 से ३/4 बढ़ाई गई) ७47, 500 


नमक राजस्व (बर्मा का) साम्राज्यवादी कर दिया गया ५,())() 
सीमा शुल्क (बर्मा का) साम्राज्यवादी कर दिया गया 55,000 
निर्धारित कर आधा कर दिया गया 29() (0 2]5,(॥00 


राज्य रेलवे की सकल आय 

नागपुर-छत्ती सगढ़ 

पटना-गया -30,000 
कानपुर-अछनेरा 
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पूर्वी बंगाल, प्रान्तीयकरण किया गया -540,000 

व्यय बढ़ा हुआ/घटा हुआ 

भूराजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त का सम्पूर्ण ]45,000 

प्रांतीयकरण 

नमक (बंबई में) साम्राज्यवादी कर दिया गया -90,000 

सीमा शुल्क (बंबई में) साम्राज्ययादी कर दिया गया -50,000 

राज्य रेलवे 

परिचालन व्यय : 
प्रांतीय किया गया 305 ,000 
साम्राज्यवादी किया गया 2]5,000 
ब्याज प्रांतीयकरण किया गया -70,000 
साम्राज्यवादी किया गया -65,000 
सिंचाई. प्रांतीय की गई-बंगाल 65,000 
प्रांतीय की गई-मद्रास 230,000 


पुनश्च: लेखे की छोटी मदें अगणनीय 


(3) 


(१०7१ 


शुद्ध लाभ 


395, 00 


20) , 0()() 


साम्राज्यवादी कोष को यह शुद्ध लाभ हो जाता यदि इसने बर्मा को 0,000 
पौंड की धनराशि प्रदान की होती। इस प्रकार शुद्ध लाभ 530,00 पौंड प्रतिवर्ष 


की दर से कम हो गया। 


सन्‌ 887-92 की अवधि के प्रांतीय वित्त की स्थिति का निर्णय निम्नलिखित 
तालिका से किया जाना चाहिए जो विभिन्‍न प्रांतों के वार्षिक लाभ या घाटे को 


दर्शाती है:- 
प्रांत वार्षिक लाभ और घाटा 
588 /-68 ]88 8-89 889-9) 
रु, रु रु 
सी.पी. ]3,48 22,583 “॥2.3292 
बर्मा 77,088 ]],560 64,072 
असम 7,75] 26,343 20,090 
बंगाल 83| ,007 -05,792 ]02,57 
उत्तरपश्चिम प्रात -५3,900 45 ,949 02,70 
पंजाब 2,4406 32 ,]42 29 264 
मद्रास [05 ,37] ]]3,932 ]4+4,57] 
बंबई -2%, 574 [8,322 4+!,36] 


भारत सरकार के वार्षिक वित्त और राजस्व लेखे से संकलित 


|890-9] 
रक्त, 
“3,3/ 3 
]000,26 
।./.07- 


-20,347 


-2,54+4 
३] ,२67 


-30,/30 
-23,6887 


89-92 
रू. 
]7,540 
५0,598 
३| ,। 8५ 
-,934 
-4,390 
॥.79 


-2+*]| , / /9 


-93,!0 0 


है] 


वारूमंय 
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892-93 का सशोधन 


पंचवर्षीय संशोधन नियम के अंतर्गत प्रांतीय बंदोबस्त का अगला संशोधन सन 
892.93 में हुआ। उस वर्ष जो बंदोबरत हुआ वह सैद्धांतिक रूप में उन से 
भिन्‍न नहीं था जो सन. 887-88 में हुआ था। संयत राजस्व में सांझेदारी का 
इस प्रकार पुर्नव्यवस्थापन किया गया था जिससे कि साम्राज्यवादी कोष को प्रांतीय 
संसाधनों की बढ़ती हुई प्राप्तियों से अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जा सके। 
हिस्सेदारी के पुर्नव्यवस्थापन से साम्राज्यवादी सरकार को इस संशोधन से जो घन 
की पुनर्प्राप्ति होनी थी उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:- 





प्रांत सन्‌ 887-88 - 89-92 के करार ै . भारत सरकार 
के अनुमान की तुलना में द्वारा पुर्नप्राप्त 
सन्‌ 489-92 में राजस्व की धन राशि 
वृद्धि संशोधित अनुमान ' 
रु रू 
सी.पी. ह 89,200 22 700 
लोअर बर्मा 334,900 58,900 
बंगाल 5]7,700 5] 900. 
उत्तरपश्चिम प्रांत 53 300 56,900 
और अवध 
पंजाब ]9५ ,4()(0) 4] ,00 
मद्रास 3]3, 200 [003, &()() 
बंबई 399 200 ]3,00 
असम 99 800 
थोग 2,042 ,7000 . 466,300 


लेकिन साम्राज्यवादी कोष को प्राप्त इस फायदे ने अनुघटित होने वाली अवधि 
के प्रांतों के सामान्य आंके गए अनुमानित व्यय और उन पर छोड़े हुए सामान्य 
अनुमानित राजस्व के मध्य संतुलन को गड़बड़ा दिया। उनके सामान्य व्यय और 
सामान्य राजस्व के मध्य संतुलन कायम रखने के लिए भारत सरकार ने निश्चित 
समंजक आबंटन के त्याज्य तरीके को पुनः अपनाया ताकि बंदोबस्त के दोरान 
जबकि अनुमानित वास्तविक राजस्व और व्यय से जिन्हें सामान्य समझा गया था 
हट गई और साम्राज्यवादी सरकार द्वारा हर प्रांत को स्वीकृत समायोजित प्रविष्टि 
पूरी अवधि में निश्चित रही। विभिन्‍न प्रांतों के अनुमानित सामान्य व्यय और राजस्व 
का लेखा जो उनके समंजक आबंटन से संबंधित है और जो नई अवधि में निश्चित 
किया गया वह निम्न प्रकार है:- | 
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ग्रात्त प्रांतीय राजस्व प्रातीय व्यय 
साधारण राजस्थ 


जो निश्चित 





प्राप्तियों का समंजक योग 
एक अंश है आबंटन 
श्, क्त ९ त्त, 

सी.पी 567,600 22) 500 788 ,00 788, 00 
लोथ्वर बर्मा ,427,500 44, 300 ,84] ,8 00 ,84[ ,800 
असग 65 7,7/0 -2, 700 545 , () 9435 (09 
बंगाल 4,249 300 -]43,900 4,05,500 4,]05,500 
उत्तरपाश्चिम 3,403, ५00 -250,000 ३3,]52,900 3,.]52, 000 
प्रांत्त और अवध 
' पंजाब ,370,400) 3458 ,5()0) ],78,900 ],78,900 
मद्रास 2,479,300” 325,400 2 804 ,700 2 804 ,70/) 
बंदई 4 4 77],400... 3,895 , 300 ३,89५ ,300 





भारी मात्रा में प्रत्यादान और निश्चित आबंटन का जो बुरा असर हुआ वह 
स्पष्टतः प्रांतीय वित्त की स्थिति में देखा जा सकता है जैसा कि बंदोबस्त की 
अवधि के बाद वार्षिक लाभ और घाटे से परिलक्षित होता है :- 





वार्षिक जाभ अथवा घाटा 





प्रांत [892 ०३ ]893.94 !894-95 ]895 96 ॥.896-9०7 
कह, (2) (3) (+) . (0) 
रु रत रू र्‌ रू 
सी. पी -2] ,798 60,777 -05,08 ]9,653 -37,408* 
बर्मा (6,042 90, 653. -272,39 0226,505 780 
असम 9,336 28,532 -27,422 30,507 -25,42] 
उत्तरपश्चिम 6 जक  ह। 25 [55 -65,9879 -439,798 -04,740 
प्रांत और अवध 
बंगाल -9,826 36,887 469,796 ]49, 808 -86,558 
पंजाब -]06,050 -22 699. -24 8]] -7,]56.. -64,(073 
मद्रास 59 ()8४।| 33 836 ०2 328 44, ]]8  -2()0,579 
बंबई 23,888 बंबई _ -23,888  [9,443 -02.462 [00,690 -22//22 


* कुछ भी बकाया नहीं रहा। 


भारत सरकार के वार्षिक वित्त और राजरव 


जेब से राकलित 
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इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रांतों के वित्तीय व्यवस्थापन इस 
अवधि में जब बंदोबस्त समाप्तप्राय था अकाल और प्लेग फैलने से बुरी तरह 
प्रभावित हुए। इन दोनों दैवी आपदाओं का सामना करने के लिए प्रांतों ने जो 
व्यय किया उसने सबके संसाधनो में कमी की और मध्य प्रांत तथा उत्तर पश्चिम 
प्रांतों को लगभग दिवालिया बना दिया, जिससे कि भारत सरकार ने उनके संतुलन 
के लिए वर्ष 896-97 में निम्न अंशदान की मदद करके प्राण रक्षा की 


मध्य प्रात (सी.पी.) को 526 लाख रुपए 
उत्तर पश्चिम प्रांत ,609 लाख रुपए 
और अवध को द द 


896-97 का सशोधन 
प्रांतीय वित्त में जो ह्रास आ गया था उसे कम से कम किसी हद तक 896- 
97 के संशोधित बंदोबस्त में प्रांतों के व्यय और राजस्व को एक उच्च स्तर प्रदान 
करके जो सन्‌ 892 में उन्हें स्वीकृत किया गया था दूर कर दिया गया। 
निम्नतालिका में पुराने और नए व्यय स्तर को उनके अंतर की प्रतिशतता 
के साथ दर्शाया गया है :-- द 











प्रांत मानक शुद्ध व्यय वृद्धि प्रतिशत 
रु, द रू 

सी.पी. 653,300 70,700 8.8 
लोअर बर्मा ..._|,064,600 ,206,00 जे 
असम 467,600 564, 900 20.8 
बगाल 2,86,700 3,]25,500 ]0.9 
उत्तरपश्चिम प्रांत 2,2]5,400 2,428 ,700 96 
पंजाब द !,384, 600 [.537,300... [!.0 
मद्रास 2,054,800 2,238 ,600 8.9 
बंबई 2,049 , 500 2 544 ,00 5.6 
योग 3,066,500 [4,355,900 9.9 





इस नए और बढ़े हुए व्यय स्तर के फलस्वरूप साम्राज्यवादी और प्रांतीय 
सरकारों के संयुक्त राजस्व के अंशदान के रांशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। 
लेकिन इस संशोधन का क्रियान्वयन इस प्रकार करना था कि इससे प्रांतों को: 
संसाधनो का अधिक हिस्सा मिले और यह जहां तक संभव हो निश्चित आबंटनं 
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की आवश्यकता को प्रतिबंधित कंरे क्योंकि भारत सरकार ने कीमत अदा करके 
यह सीख लिया था कि बड़े पैमाने पर निश्चित आबंटन प्रांतीय वित्त क॑ ससाधन 
पक्ष को एक असुविधाजनक मात्रा तक कठोर बनाते हैं। यदि व्यय की परिवतैनशीलता 
प्रांतीय बजट में सम्मिलित राजस्व की विस्तार शीलता का अतिक्रमण कर जाती 
है तो इसे मजबूरन एक कठिन स्थिति को संभालने के लिए अनुकपा राशि वितरित 
करने के लिए बाध्य होना पडेगा। दूसरे ये निश्चित आबंटन एक निश्चित मात्रा 
में असमानता को भी जन्‍म देते हैं जैसी कि पिछड़े और उन्‍नत प्रांतों क मध्य 
होती है। उन्‍नत प्रांतों में निश्चित आबंटन उनके संसाधनों का तुलनात्मक रूप 
में एक छोटा सा हिस्सा ही बना, जबकि पिछड़े प्रांतों के मामले में आनुपातिक 
तौर पर यह भिन्‍न था। और चूंकि प्रांत तभी अधिक व्यय कर सकते थे जब कि 
उनके राजस्व में वृद्धि होती, उन्‍नत प्रांतों के अधिकतर राजस्व की प्रवृत्ति 
परिवर्द्धनशील थी इसलिए पिछड़े प्रांतों की तुलना में उनके साथ अच्छा बर्ताव 
होता था जिसके कि संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा स्थिर प्रवृत्ति का था। भारत 
सरकार का यह अभिमत ठीक ही था कि जैसा कि उसके विपरीत भी हो सकता 
था, पिछड़े प्रांतों की जरूरतें उन्नत प्रांतों के मुकाबले अधिक निरकुश थी। इस 
अन्याय को दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछड़े प्रांतों की साझेदारी पिछले 
संशोधन गें निश्चित आबंटन को घटाकर संयुक्त राजस्व में बढ़ा दी। सिर्फ 2५ 
की बजाय भू राजस्व का इसने पंजाब को 4 और मध्य प्रांत को 5 प्रदान किया। 
भू राजस्व में बर्मा का हिस्सा 66 बढ़ा दिया गया और ऊपर बर्गा के जुड़ने के 
कारण बढ़े हुए व्यय का प्रावधान किया गया। इससे रलवे राजस्व की वापिसी 
के बदले बर्मा को मात्र .25 के बजाए .$ का उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार 
प्रदान किया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत की आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी। 
इसके राजस्व में कोई बहुत वृद्धि नहीं हुई। इसका राजस्व इतना भारी अप्रमतिशील 
था कि 892 और 897 के मध्य मात्र 2 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। सन 892 
के संशोधन में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ जो व्यवहार किया गया उसमे थोड़ा 
अन्याय अवश्य था। संशोघन में इसके मानक व्यय में 5 लाख के राजस्व का 
घाटा रहा, जिसे इसके संतुलन में कमी करके पूरा किया गया। इसक सुधार 
के लिए भारत सरकार ने उत्तर पश्चिम प्रात के लाभ हेतु भू राजस्व में हिस्से 
को पुर्नविभाजित किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उस प्रात को वर्ष 
।897-98 के लिए 4 लाख का अनुदान प्रदान किया ताकि यह आर्थिक रूप से 
स्वतंत्र आधार पर जिला निधि स्थापित करके जिसे ब्रिटिश भारत के हर प्रांत 
में बहुत पहले ही लागू किया जा चुका था। पिछड़े और साथ ही उन्नत प्रांतों 
के साथ न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में इसने यह महसूस कर 
लिया था कि एक असमान व्यवहार ही सबसे अच्छा तरीका था। इरालिए इसने 


सांझा राजस्व बजट [४] 


बंदोबस्त की शर्तों के सशोघ्चन में बंगाल, मद्रास और बंबई जेसे अधिक उन्नत 
प्रांतों के साथ कम उदार रवैया अखि्तियार किया। पिछड़े प्रांतों के मुकाबले इसने 
उनको आनुपातिक दृष्टि में कुछ कम व्यय बढ़ाने की इजाजत प्रदान की, जैसा 
कि ऊपर उदाहरण दिया जा चुका है और उनके राजस्व के हिस्से मे थोड़ी कगी 
कर दी गइ | 


इस संशोधन के अवरार साम्राज्यवादी कोष को व्यावहारिक तौर पर नगण्य 
लाभ हुआ। सन्‌ 877 में कटौती करके इसको इस वर्ष में पूर्ण लाभ 40 लाख 
का हुआ, सन्‌ 882 में साम्राज्यवादी सरकार इतनी भारी समृद्ध थी कि बजाय 
लाभ प्राप्ति के उसने 26 लाख वार्षिक का साम्राज्यवादी राजस्व राज्यों को सौंप 
दिया। लेकिन 889 में इसने 63 लाख और 892 में 46 लाख की घनराशि 
फिर से प्राप्त की। इस अवसर पर यद्यपि लाभ नगण्य था, क्‍योंकि जो कुछ भी 
उसने उन्नत प्रांतों से हासिल किया था उसे पिछड़े प्रांतों को दे दिया। 


यद्यपि बंदोबस्त की शर्तें न्‍्यायोचित और उदार थीं लेकिन असामान्य स्थितियों 
ने पूरे बंदोबस्त काल को गंड़बड़ा दिया था। प्रांतीय संसाधनों पर ऐसी भारी मांगे 
थोप॑ दी गई थी जो यद्यपि काफी थीं, लेकिन उनसे प्रांतों की जरूरतें पूरी नहीं 
हो सकती थीं। सन्‌ 896 और, 897 के अकाल ने सभी प्रांतों को कमोबेश 
मात्रा में प्रभावित किया। उत्तर पश्चिम प्रात और अवध, मध्य प्रांत और बर्मा में 
अकाल की छाया का असर बहुत ही गंभीर था। मद्रास, बंगाल और पंजाब में 
यह चिंताजनक था। बर्मा में थोड़ा कम था। दूसरी ओर 899 और 900 का 
अकाल बंबई और मध्य प्रांत में बहुत गंभीर था। पंजाब में बहुत चिंताजनक और 
शेष प्रांतों में इसका असर थोड़ा कम था। और असम यद्यपि इन दोनों ही अकालों 
के प्रभाव क्षेत्र रो मुक्त था। लेकिन सन्‌ 4897 क जून में उसे भीषण भूकप - 
का सामना करना पडा। अकाल के साथ-साथ प्लेग ने भी भीषण त्तबाही मचाई 
और जन-धन की हानि हुई। इन अदृश्य प्राकृतिक प्रकोपों की रोकथाम की 
कार्यवाहियों पर सभी प्रांतों को असाधारण व्यय करने की मजबूरी झेलनी पड़ी 
जिसका बंदोबस्त के समय के मानक निर्धारित राजस्व में पहले से किसी भी प्रकार 
का प्रावधान नहीं किया गया था। इन अदृश्य प्राकृतिक आपदाओं पर असाधारण 
प्रकृति का जो व्यय हुआ उसे साम्राज्यवादी सरकार ने झेला और उसकी अदायगी 
साम्राज्यवादी खजाने से हुई, लेकिन यह आड़े वक्‍त की मदद जरूरतों को देखते 
हुए बराबर की सिद्ध नहीं हुई, और भारत सरकार को प्रांतीय राजस्व में विशेष 
अनुदान के लिए बाध्य होना पड़ा जैसा कि आगे तालिका (पृ. 84) में दर्शाया 
गया है। 
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इस प्रकार भारत सरकार को अकाल की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी 
संतुलन स्थापित करने के लिए और उस समय की असाधारण परिस्थितियों में 
प्रांतीय सरकारों द्वारा आवश्यक सेवाओं में रुकावट या कमी कर दिए जाने पर 
उन्हें पुनः चालू करने क॑ लिए घन की व्यवस्था भी करनी पड़ी । 


साम्राज्यवादी सरकार ने यह सब मदद उपलब्ध कराई, वह इसलिए भी कि 
उस पूरे समय में साम्राज्यवादी वित्त की स्थिति बहुत ही समृद्धि की थी। यद्यपि 
यह अच्छा होता है कि सामान्यतौर पर सरकारें हमेशा अभावग्रस्त रहें, लेकिन 

ज्यवादी वित्त में लाभ एक सामयिक संसाधन रिद्ध हुआ और उसका उपयोग 
दुगना प्रशंसनीय था जिस तरीके से यह खर्च किया गया। लाभकारी सार्वजनिक 
निर्माण कार्यो को संम्पंन्‍न्न करने हेतु अनुदान प्रदान करने के साथ-साथ साम्राज्यवादी 
सरकार के अनावश्यक कोष को प्रांतों क॑ निम्नलिखित अतिरिक्त राहतकार्यों पर 
व्यय किया गया :- 


. 50,94,000 रुपये के साम्राज्यवादी भूराज्स्व की छूट और 59,8,000 रुपये 
प्रांतों को उनके हिस्से की अदायगी हेतु, कूल राशि ,0,75,000 रुपये | 


चर 


मध्य प्रात में 7,000 रुपये वार्षिक के पंधारीकर की समाप्ति | 


3. अजमेर में पटवारी दर में 0 प्रतिशत के राजस्व से घटाकर 6:/, प्रतिशत 
की 'गई, स्थानीय. राजस्व में प्रतिशत धनराशि 3,000 रुपए थी, लेकिन 
थानीय निधि में जो अंशदान प्रदान किया गया वह 23,000 रुपये था।' 
प्रांतीय राजस्व की मदद के लिए इस सब अंशदान को दृष्टिगत रखते हुए 
निम्मलिखित तालिका प्रस्तुत की जा रही है जो बंदोबस्त अवधि के दौरान 
थी, प्रांतीय वित्त स्थिति को दर्शाती है :- जन 


3. भारत सरकार : वित्तीय लेखा, 9002.3 पैरा +6 
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।902-3 का संशोधन 


897 में राज्यों के साथ जो बंदोबस्त हुआ उसके समाप्त होने की सामान्य 
अवधि ]902-3 थी। बंदोबस्त में सामयिक संशोधन की केन्द्रीय कार्यवाही के 
अंतर्गत आगामी पांच वर्ष के लिए मानक प्रांतीय व्यय का निर्धारण करना और 
निर्णय की एक काम चलाऊ विधि द्वारा समाप्त होने वाले पांच वर्ष के दौरान 
औसतन व्यय को प्रारंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के लिए मानक व्यय मान 
लिया गया। मौटे तौर पर इस प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि नहीं थी यदि विगत और 
प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि जिससे वह संबंधित थी समान रूप से 
सामान्य होती। लेकिन जैसा कि हमने देखा था गत पांच वर्षों की घटनाएं पूरी 
तरह असामान्य थीं, और फलत: किसी भी गणना का विश्वसनीय आधार नहीं 
बनाया जा सकता था। भारत सरकार ने यही उचित समझा कि जब तक सामान्य 
स्थिति नहीं हो जाती प्रांतीय बंदोबस्त का पूर्णतया संशोधन हाथ में लेना ठीक 
नहीं होगा। बर्मा को छोड़ कर संशोधन के लिए 902-3 का अवसर इसलिए 
स्थगित कर दिया गया क्‍योंकि उस प्रांत के लिए अन्य प्रांतों की तुलना में गत 
संशोधन अनावश्यक रूप में बड़ा अनुकूल सिद्ध हुआ था। इन सब तथ्यों से 
परे 896-97 के बंदोबस्त बहुत अच्छे और समानता के परिकलन पर आधारित 
थे। व्यय पर राजस्व की बढ़ोतरी में किस सीमा तक वृद्धि हुई वह निम्नतालिका 
में दर्शाया गया है:- 








बर्मा सन्‌ 897-98 से [902-3 के अंतर 
90-2 के बंदोबस्त अनुमान 
का अनुमानित स्तर 
रुपये रुपये रुपये 
राजस्व 2,973, 6 | , ()()() 3,73,86,(00(00) 80), (05 ,()()() 
व्यय 2,93, 8 | , 0(0() 3,3,86,000 38, (05 , (0) 
लाभ - 42,00,000 





इस प्रकार के परिणाम को जारी रखना साम्राज्यवादी सरकार के लिए खराब 
और अन्य प्रांतीय सरकारों के लिए अन्यायपूर्ण समझा गया। बर्मा का आर्थिक 


86 क्‍ बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


बंदोबस्त नियमानुसार संशोधित किया गया। समकालिक संशोधन के स्थापित नियम 
के होते हुए, जबकि वह मौका 902-3 में स्वयं आ गया था। इस संशोधन के 
परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने इस लाभ को संयुक्त राजस्व में प्रांत के हिस्से 
में समायोजित कर दिया। भू राजस्व के हिस्से में दो तिहाई से आधे की कमी 
कर दी गई। आबकारी में आधे से एक तिहाई और अन्य लघु शीर्षों को व्यय 
के प्रांतीयकृत शीर्षों में पहले ही मिला दिया गया। इन परिवर्तनों के कारण बर्मा 


. का मानक राजस्व और व्यय 903 से 906 के नए संशोधन में निम्नलिखित 


योग से प्राप्त हुआ :- 


ए.७..न्‍स्‍-स्‍७/७॥शआआआआआाआआआआआाआ७७ए" "शा आम» आम भां जश्न ३३ अल आकअआ अमल की ता मनन मकलिकिकिकफिकिफिकिफिमििकिकिककककिकककई 


राजस्व समजक कुल राजस्व कुल व्यय 





मो ञ्छ रु सर, 
2, /8, 3 ,())() 53, ()2 ,(0()() द 3,353 [ १) ,()()() $,3 |, 3 ३ , ()()() 





एक अन्य प्रांत जिसका बंदोबस्त संशोधित किया गया पंजाब था। लेकिन 


इसका कारण भिन्‍न था। उत्त्तर पश्चिम प्रांत में' जो भू क्षेत्र आता था वह उत्तर 
पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में विभाजित था, जिसे 
आमतौर पर संयुक्त प्रांत कहा जाता है। इसके साथ ही पंजाब के कुछ जिले 
भी इससे अलग किए गए थे और उन्हें नवस॒जित उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 
विलीन कर दिया गया था। इससे प्रांतीय राजस्व और व्यय का पुनः समायोजन 
करना पड़ा, लेकिन बंदोबस्त के किसी भी पूर्णतया संशोधन की आवश्यकता नहीं 
हुई | जो भी परिवर्तन हुए समंजक आबंटन में आवश्यक रूपांतरण तक ही सीमित 
थे । 


904-5५ का अर्द्धधभ्थाई संशोधन 


उपर्युक्त अपवादों के साथ 897 के बंदोबस्त वर्ष 904 के अंत तक बढ़ा 
दिए गए। संशोधन के स्थगन का प्रमुख कारण जैसा कि ऊपर बताया जा चका 
है वर्ष 790]-2 की अंसामान्य स्थितियों की वजह से है। लेकिन एक अन्य कारण 
यह भी था, जिसकी वजह से भारत सरकार इतनी अधिक इच्छुक थी कि संशोधन 
का कोई भी कदम उठाने से पूर्व सामान्य स्थिति बहाल हो जाए। ऐसे ही समय 
में भारत सरकार ने प्रांतीय वित्त में स्थायित्व -लाने- का प्रयत्न किया। सन 88। 
में प्रांतीय वित्त के आधार के रूप में वार्षिक बजट प्रणाली क॑ स्थान पर पांच 


् 


सांझा राजस्व बजट द ]87. 


वर्षीय बजट प्रणाली प्रतिस्थापित की गई। यद्यपि निरंतरता और स्थायित्व की ओर 
यह स्पष्ट सुधार था लेकिन इसे पूरी तरह काफी नहीं माना गया। इसके अंतर्गत 
प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्रता दी गई कि वे व्यय के मामले में और सफलता 
पूर्वक अपने संसाधन बढ़ाने में पांच वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था क॑ फल भोगें। 

यद्यपि यह यथा संभव लाभप्रद था, लेकिन समय की पाबंदी ने प्रांतीय वित्त 
पर बड़ा कठोर असर डाला। पांच वर्षीय बजट प्रणाली में ऐसा हुआ कि नई 
परिस्थितियों में प्रांतीय सरकारें प्रथम कूछ वर्षों में कंजूसी करने लगीं थी, जब 
तक कि उनके व्यय राजस्व से अधिक प्रमाणित नहीं हो जाएं। और अंतिम कुछ 
वर्षों का फिसूल खर्च ऐसा न हो कि उनका व्यय एक स्तर से बढ़ कर अधिक 
हो जाए कि भारत सरकार को उनके बंदोबस्त करते समय जो अधिक अंत्तर है 
उसे रदूद करना पड़े। किसी भी स्थानीय सरकार ने ऐसी आशा नहीं थी कि 
वह पांच वर्ष के अल्पकाल में सुधार की कोई परिपक्व और सुविचारित योजना 
लागूं कर सके। यह सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि पहले दो तीन वर्ष किसी 
योजना को बनाने में लगाती ओर बाकी दो तीन वर्ष इस पर अमल करने में 
जैसा कि बहुत से प्रांतों ने किया। इस प्रकार की योजनाओं को चलाने की प्रवृत्ति 
जिसका कि मात्र गुण यह था कि इसे संशोधन के पूर्व लागू किया जा सकता 
था और वह इस लिए कि मानक व्यय के करीब पहुंचा जा सके, जो कि निश्चय 
ही पंचवर्षीय बजट प्रणाली का सीधा नतीजा था। यह किसी भी “प्रकार एक पूर्व 
 आकलित परिणाम नहीं हैं। प्रांतों के वार्षिक लाभ का अध्ययन करने पर पत्ता 
चलता है कि पांच वर्ष की अवधि के शुरूआत में वृद्धि दिखाई देती है और इसके 
अंत में. गिरावट। इन- किफायत और फिजूल खर्ची के दोषों के निराकरण हेतु 
मात्र उपचार यह था कि पंचवर्षीय संशोधन प्रणाली से छुटकारा पाया जाए और 
भारत सरकार ने इस पर साहसपूर्वक अमल भी किया। संशोधन का अधिकार बहुत 
दिनों से विचार किया हुआ अधिकार था और भारत सरकार इस पर अमल करने 
में असफल नहीं हुई जब कि प्रांतों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा 
था। इसे तभी लागू किया गया जब यह पाया गया कि इस पर अमल करना 


हानिकारक है। 


वर्ष 903-4 को सामान्य वर्ष मानते हुए भारत सरकार ने विभिन्‍न प्रांतों के 
_ बंदोबस्त संशोधित करने का निश्चय किया। विचार यह था कि साम्राज्यवादी और 
प्रांतीय सरकारों के मध्य राजस्व को पूर्ण व्यय के आधार पर जिसे वे क्रमश 
नियंत्रित किए हुए थे समांयोजित किया जाए। ऐसा ज्ञात हुआ कि प्रांतीय व्यय 
का योग संपूर्ण व्यय, के एक चौथाई से भी कम था, जबकि साम्राज्यवादी व्यय 
जिसमें सेना और गृह व्यय भी शामिल था तीन चौथाई से भी अधिक था| व्यय 
का यह औसत साम्राज्यवादी और प्रांतीय व्यय के मध्य राजस्व के विभाजन का 
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आधार माना गया और निम्नलिखित राजस्व और व्यय के मानक हिस्से संयुक्त 
शीर्षों के अंतर्गत इस प्रकार माने गए :- 


साम्राज्यवादी प्रातीय 
बंगाल, यूपी, बंबई, मद्रास 3/4 [/4 
पंजाब, बर्मा ,... 5/8 ३/8 
मध्य प्रांत (सी.पी.), असम ]/2 ]/ ४ 





पंजाब, बर्मा, मध्यप्रांत और असम के मामले में विभाजन की विभिन्‍न मानक 
दरें अपनाने का मुख्य कारण था कि पिछड़े प्रांतों को विकास के उसी अनुपात 
में अवसर प्रदान किए जाएं जैसा कि उन्नत प्रांतों को प्राप्त थे। 

सन्‌ 904-05 में जो बंदोबस्त हुआ उसमें भारत सरकार ने घोषित किया 
कि बंगाल, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत के बंदोबस्त स्थाई है और भविष्य में 
उनका संशोधन नहीं होगा, जब तक कि यह पता न चले कि दूसरों की तुलना 
में उस प्रांत को वित्तीय परिणाम बुरे थे, अथवा भारत सरकार के लिए भी ये 
अनुचित थे जबकि उसे असाधारण आपदा का सामना करना पड़े। इस व्यवस्था 
के फलस्वरूप उनके बंदोबस्त अर्द्ध स्थाई करार किए गए। बंदोबस्त के दौरान 
इस अनौचित्य की पुनरावृत्ति के निराकरण हेतु भारत सरकार ने यह आवश्यक 
समझा कि राजस्व और व्यय के संयुक्त शीर्षों के विभाजन के मानक अनुपात 
उन प्रांतों के संबंध में जहां अर्द्ध स्थाई बंदोबस्त लागू किए जा चुका है विशेष 
परिवर्तन किए जाएं जो निम्न प्रकार थे। 





राजस्व प्रांतीय हिस्सा व्यय प्रांतीय हिस्सा 

बंगाल... मद्रास संयुक्त प्रांत बंगाल. मद्रास संयुक्त प्रांत 
आबकारी 
उत्पादशुल्क 7/6 प - आबकारी 


उत्पादशुल्क 7/6 - - 


र्टाम्प्स /2 ।/2 ]/2..स्टाप्प्स /2 /2 ]/2 
पंजीकरण सम्पूर्ण सम्पूर्ण - . पंजीकरण संपूर्ण - - 
सिंचाई « +- >- संपूर्ण भूराजस्व सम्पूर्ण संपूर्ण संपूर्ण 





भारत सरकार के वित्तीय लेखा, 90+-5 पृष्ठ 67 से संकलित। 


साझा राजस्व बजट [89 


इन संशोधनों के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें निम्नलिखित अनुदान प्रदान 
किए :- 








बंगाल मद्रास संयुक्त प्रांत 
. कर निर्धरण में चार लाख ]. सर्वेक्षण बंदोबस्त हेतु |.40 लाख के सिंचाई राजरव 
की वृद्धि जिससे कि सरकारी 20 लाख का अनुदान की गारंटी 


कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था 
को सुधारा जा सके। 


2. अतिरिक्त धनराशि का 2, कुछ स्थानीय निकायों 2. स्थानीय निकायों की राहत 

प्रावधान जो 2: लाख से के राहत कार्य हेतु 75,000 हेतु 2: लाख रु, का वार्षिक 

अधिक न हो, जिससे डिप्टी रु. वार्षिक का आवर्ती अनुदान | 

कलेक्टर स्टाफ को. सुदृढ़ अनुदान 3. ज़िला परिषद वित्त के 

किया जा राके। 3. कृषि प्रयोग हेतु 50,000 सुधार हेतु आधे लाख रुपए का 
रुपए का वार्षिक अनुदान प्रति वर्ष का प्रावधान 


4. जिला प्रशासन के 
पुनर्गठन हेतु व्यय भार 
दहन करना | 


प्र 
भारत सरकार के वित्तीय लेखा, पृ० 67 (जैसा उपरोक्त है) से संकलित 
संयुक्त राजस्व में उनकी संबंधित भागीदारी में संशोधनों को देखते हुए , 
अर्द्धस्थाई बंदोबस्त वाले प्रांतों के मानक राजस्व और व्यय इस प्रकार थे :- 


मानक राजस्व और व्यय 


(हजार रुपयों में) 
राजस्व 
प्रात... व्यय राजस्व _ नियतन__ यसौयोग _ व्यय राजस्व नियतन योग 
मद्रास 35,048 29 082 5५,966 3५,048 
बंगाल 49,867 +4,०84 4,903 49,887 
संयुक्त प्रांत ३6, 664 36,264 ' 400 36,664 
असम 72,७07 607 .200 जी 


साम्राज्यवादी खजाने के राजस्व पक्ष को प्रांतों के अर्द्धस्थाई बंदोबस्त के 
संशोधन के फलस्वरूप 2,06,000 रुपए को लाभ हुआ। लेकिन इस संशोधन के 
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कारण साम्राज्यवादी सरकार को 36,000 रुपए के अतिरिक्‍त व्यय भार को वहन 
करना पड़ा जिसे अभी तक प्रांतीय बजट में दिखाया गया था। अत्त: इसका शुद्ध 
लाभ सिर्फ एक वर्ष में सामान्यतीर पर ,70,000 रुपए था। 

जैसा कि प्रांतीय बजट योजना के प्रारंभ में भारत सरकार ने सोचा था कि 
अर्द्धस्थाई बंदोबस्त वाले प्रांतों को निम्न प्रकार प्रारंभिक अनुदान देकर एक अच्छी 
शुरूआत की जा सकेगी :- द 





बंगाल को 50 लाख रुपये (कलकत्ता विश्व विद्यालय के लिए अतिरिक्त 
50 लाख) 
मद्रास को 50 लाख रुपये (20 लाख के अतिरिक्‍त खर्चे बंदोबस्त के 


लिए शामिल थे) 
संयुक्त प्रांत को 30 लाख रुपये (ऋण ग्रस्त भू संपत्तियों पर खर्चे की भरपाई 
ह करने के लिए 9/ लाख रुपए के अतिरिक्त | 
असम को 20) लाख रुपए | 


सन्‌ 905-06 से बंबई और पंजाब के शेष प्रांतों में आगे चल कर अर्द्धस्थाई 
बंदोबस्त की व्यवस्था होनी थी। 


उनके बंदोबस्त को नया रूप देने में भारत सरकार ने ॥904-05 में हुए 
अर्द्धस्थाई बंदोबस्त वाले प्रांतों के विभाजन की मानक दर से थोड़ा हट कर कार्य 
किया | निम्नलिखित कतिपय विशेष अपवादों को छोड़कर राजस्व और व्यय के 
संयुक्त शीर्ष को आधा-आधा विभाजित किया गया, इसमें बम्बई में सिंचाई को 
सम्मिलित किया गया और साम्राज्यवादी और प्रांतीय के मध्य तीन चौथाई और 
एक चौथाई हिस्से को शामिल नहीं किया गया। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद 


| 
9. *--- 


प्रांतीय हिस्सा प्रांतीय हिस्सा 

राजस्व के बंबई पंजाब व्यय के बंबई पंजाब 
लेखाशीर्ष लेखाशीर्ष 
भूराजस्व 2५ की 3/ 8 भ्राजस्व पूर्णतया पूर्णतया 

लाख तक 

की गारंटी 
पंजीकरण पूर्णतया पूर्णठया -: क्‍ न ् 
सिंचाई ह 3/४8 | 


28 लाख तक 
की गारंटी 





साझा राजस्व बजट !०] 
गारत सरकार ऊे पित्तीय लेखे से संकलित 


इन दो प्रांतों के मानक राजस्व और व्यय अर्द्धस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत निम्नप्रकार थे :-- 


प्रांत व्यय राजस्व 
राजस्व : निश्चित नियतन रुपए 
बंबई | +$,०9], /5, 0(20 +,4&,98 , (0()() 42, // , ()()() 4,०, /5 ,()()) 


पंजाब 2,49,50,000.. 2,46, 50,000 3,00,000 2,49,50,000 


अकाल और प्लेग पीड़ित प्रांतों के मामलों में उदारतापूर्ण हिस्सेदारी में वृद्धि 
और -आबंटन निश्चित करने के कारण साम्राज्यवादी सरकार को इस लेनदेन में 
हानि उठानी पड़ी।| राजस्व के नए मानक के आधार पर भारत सरकार को दो 
प्रांतों पर एक साथ ५5,95,000 रुपए का नुकसान हुआ। व्यय के संयुक्त शीर्ष 
में प्रांतीय हिस्सेदारी में जो समानांतर वृद्धि हुईं, उससे तथापि एक वर्ष में 
साम्राज्यवादी व्यय में 2,2,000 रूपए कम हुए। इसलिए कुल मिलाकर साम्राज्य 
-वादी सरकार ने 3,74,000 रुपए के सामान्य लाभ की बलि दे दी ताकि इन 
दोनों प्रांतों के वित्त को स्थायित्व और मजबूती मिल सके। यह सब 50,00,000 
रुपए के प्रारंभिक अनुदान के अलावा था जो प्रत्येक को प्रदान किया गया था 
ताकि वे अपना कार्य ठीक प्रकार से निभा सकें। 


एक वर्ष के न मध्य प्रांत के बंदोबस्त को पहली अप्रैल, 906 से 
अर्द्धस्थाई बनाया गया। राजस्व और व्यय के संयुक्त शीर्ष में हिस्सेदारी बढ़ाई 
गई जैसा कि बंबई और पंजाब के मामले में किया गया था, विशेषकर इसलिए 
भी कि इसमें बरार कों भी जोड़ दिया गया था जो अब तक सीधे तौर पर 
साम्राज्यवादी सरकार द्वारा शासित होता था, साम्राज्यवादी और प्रांतीय के मध्य 
तीन चौथाई और एक चौथाई से एक का आधा और भूराजस्व में 82५४ लाख 
की भागीदारी की गारंटी प्रदान की गई। इस सम विभाजन के नियम का एक 
मात्र अपवाद पंजीकरण राजस्व था जिसे पूर्णतया प्रांतीय कर दिया गया था। 
राजस्व का व्यय के साथ संतुलन रखने के लिए एक वर्ष में 27,07,007 रुपये 
का आबंटन निश्चित किया गया और एक अच्छी शुरूआत के लिए 30,00,000 
रुपए के प्रांरभिक अनुदान का प्रबंध किया गया। 

मध्य प्रांत के बंदोबरत के साथ-साथ अर्द्धस्थाई बंदोब्॒स्त किए गए। बंगाल 
और असम प्रांतों के बजट को विशेष प्रशासनिक परिवर्तनों की वजह से पुनर्गठित 
करना आवश्यक था। दो प्रांत जिनका पुनर्गठन किया गया वे थे (]) बंगाल और 
(2) पूर्व बंगाल और असम। नए प्रांत बंगाल- को उसके वित्तीय बंदोबस्त के 


[92 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाइमय 


संशोधन में उसी के अनुपात्त में संयुक्त राजस्व में हिस्सा दिया गया जैसा कि 
बंबई और पंजाब को दिया गया था। अर्थात सभी संयुक्त शीर्षों में आधां हिस्सा । 
साम्राज्यवादी सरकार के सीधे नियंत्रण में पंजीकरण और भू-राजस्व का वह भाग 
जो सरकारी भू संपत्तियों से प्राप्त होता था उसे पूर्णतया प्रांतीय बना दिण गया। 
इस अनुकूल व्यवहार की चजह, प्रांत के निश्चित आबटन को 49.03 लाख से 
घटा कर 5.75 लाख कर दिया गया। द 


पूर्व बंगाल और असम के नए प्रांत में सम विभाजन का सिद्धांत सभी राजस्व 
और व्यय के संयुक्त-शीर्षों पर लागू किया गया पंजीकरण के सिवाय, जिसे पूर्ण 
प्रांतीय बनाया गया था। हिस्सेदारी में इस वद्धि ने प्रांतीय बजट के संसाधन पक्ष 
को इतना बढ़ाया कि संतुलन बनाए रखने के लिए निश्चित समायोजित आबंटन 

प्रांतीय से साम्राज्यवादी कोष में निषेधात्मक कार्यवाही के जरिए बहाल करना 
पड़ा | निम्न तालिका तीन प्रांतों के जहां अर्द्धभ्थाई बंदोबस्त किया गया मानक 
व्यय और मानक राजस्व को दर्शाती है :- 


प्रांत व्यय राजस्व 

राजस्व नियतन योग 
सी.पी ],76,43 , ()()() ],49, 36 ,()0 0 27 07,000. 4,76,43 000 
पूर्वीबंगाल 28 8 8 » ]8 42 000 ०,23., 200 !.]2 ]9 000 
एवं असम ह 
बंगाल +,72,73,000 १,07,0,000 5,72,000. 4,72,73. 000 





बाद गे प्रांत के बंदोबरत में कुछ संशोधन किए गए ताकि प्रति वर्ष 60,000 
रुपए साम्राज्णवादी नियतन से प्रांतीय नियतन में डालकर आबंटन का अनुकूल 
रामायोजन किया जा सके | 


>एइस्थाईं प्रणाली की सीमा के बाहर जो प्रांत था वह सिर्फ बर्मा था। इसका 





भारत सरकार ने निश्चय किया कि अन्य प्रांतों से एकरूपता स्थापित करने के 
लिए पहली अप्रैल 907 से इसका अर्द्धस्थाई बंदोबस्त किया जाए। निष्पक्ष भावना 
से इसे राजस्व और व्यय के प्रमुख संयुक्त शीर्षों में बराबर की हिस्सेदारी प्रदान 
की गई और अन्य प्रातों की तरह नमक को साम्राज्यवादी अधिकार क्षेत्र में रखा 
गया। इसे 90,68,000 रुपए वाषिक का समंजक आबंटन प्रदान किया गया ताकि 
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यह अपने मानक व्यय के घाटे की पूर्ति कर सके और 50,00,000 रुपए का 
एक प्रारंभिक अनुदान भी दिया गया। 
सन्‌ 907 तक सभी प्रांतों को अर्द्धस्थाई बंदोबस्त की सीमा के अंतर्गत ले 
लिया गया ओर प्रांतीय वित्त योजना के बिना आगे किसी परिवर्तन और बिना 
बाधा के चलते रहने की उम्मीद की गई। लेकिन जैसा कि घटित हुआ और देखा 
गया, मद्रास और संयुक्त प्रांत के साथ 904 में सम्पन्न अर्द्धस्थाई बंदोबस्त अन्य 
प्रातों की तुलभा में जो उनके सामने शर्तें पेश की गई थीं, उनके लिए थोड़ा 
अन्यायपूर्ण साबित हुआ | इस अन्यायपूर्ण रवैये को दूर करने हेतु जो अर्द्धस्थाई 
बंदोबस्त 'में संशोधन आवश्यक था दोनों प्रांतों के संयुक्त शीर्षों में पहली अप्रैल 
907 से हिस्सेदारी में आधे की वृद्धि कर दी गई, निम्न अपवादों को छोड़ कर -- 








द्रासि संयुक्त प्रांत 
राजस्व राजस्व 
: पंजीकरण, पूर्णतया प्रांतीय . ]. भूराजस्व, ३/४ प्रांतीय कम से कम 240 लाख़ 


तक की गारंटी 


से कम प्राप्ति की गांरेटी यदि से कम 60 लाख की प्राप्ति की गारंटी यदि 
प्रांतीय हिस्सेदारी इस राशि से इस राशि से प्रांतीय हिस्सेदारी में कमी आती है। 


कम आती है। 
() पंजीकरण, पूर्णतया व्यय प्रांतीय 
(2) भूराजस्व, पूर्णतया प्रान्तीय 





मानक व्यय यदि मानक राजस्व रो अधिक होता है तो उस अधिकता के अंतर 
को पूरा करने के लिए निश्चित आबंटन निम्न प्रकार थे +-- 


गज़द्वस को हज भ“एफणपएप:एउएजकाएठ कुक >ज »_._+»३»”-आथ»आ 
संयुक्त प्रांत को | [3,89 000 रुपए | 


इस प्रकार ब्रिटिश भारत में प्रात्तीय वित्त की योजना नियत बजट, निर्दिष्ट 
राजस्व बजंट और सांझा राजस्व बजठ द्वारा धीरे-धीरे लेकिन विभिन्‍न चरणों में 
आगे बढ़ी, उस सीमा तक जिन्हें संबंधित पक्षों द्वारा पूरी तरह से उंतिम मान 
लिया गया था। उनकी उम्मीदें किस प्रकार पूरी हुई इरा बात का निर्णय प्रांतीय 
वित्त के वार्षिक लाभ और घाटे की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। 
साथ ही उनके व्यतिक्रम के प्रभाव क्षेत्र से जेसा कि आगे की त्ञालिका में दर्शाया! 
गया है :;- 
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इन नतीजों पर विचार करते समय भारत सरकार द्वारा उसी दौरान प्रात्ों 
को दी गई सहायता अनुदान के रूप में दी गई सुविधाओं पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है। यह सहायता अनुदान निम्न प्रकार पृष्ठ संख्या 496 पर थे :- 


लेकिन इस प्रकार की बख्शीश पर विचार करने से पूर्व यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि एक या दो मामले को छोड़ कर वे प्रांतीय वित्त की देनदारी को 
बरकरार "रखने के लिए आवश्यक थे जैसा कि विभिन्‍न प्रांतों के साथ बंदोबस्त 
की शर्तों में परिभाषित किया गया था। अभावों के अलावा भी विभिन्‍न प्रांतों के 
साथ जो राजस्व तय किया गया था उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए काफी 
था अगर हम पिछले वर्षों को देखे और विचार किया जाए तो बहुत ही विशिष्ट 
वर्ष थे। 


9!7 का स्थाई बंदोबस्त 


विभिन्‍न प्रांतों के साथ जैसे ही अर्द्धस्थाई बंदोबस्त की श्रृंखला समाप्त हुई 
ब्रिटिश भारत के प्रांतीय और केन्द्रीय वित्त तथा उसी प्रकार के अन्य मामलों 
की विकेन्द्रीकरण संबंधी रायल आयोग द्वारा जांच पड़ताल की गई। इसकी सन्‌ 
909 की स्पोर्ट में साम्राज्यवादी और प्रांतीय सरकारों के मध्य राजस्व और व्यय 
के निर्धारण की वर्तमान पद्धति को सिद्धांततः अनुमोदित्त किया गया| आयोग के 
समक्ष जो भी साक्ष्य हेतु गवाह प्रस्तुत हुए सबने भारी आलोचनाएं कीं लेकिन 
आयोग ने इनमें से मात्र दो साक्ष्य विचारणीय समझे (॥) समंजक आबटन और 
2) सहायतानुदान अथवा खैरात जैसा कि उन्हें रूखे शब्दों से पुकारा जाता था। 
ऐसी मांग की गई जिसमे कछ सच्चाई भी थी कि समंजक आवंटन प्रांतीय राजस्व 
के लचीलेपन को क्षति पुहंचाते- हैं, क्योंकि इस तथ्य के कारण जहां खर्च बढ़ते 
हैं. वहा नियतन द्वारा प्राप्त प्रांतीय संसाधन जो कुछ मामलों में उत्साहपूर्ण हिस्सा 
होते हैं अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरे खैरात को अनैतिक करार दिया और यह कहा 
गया कि इन्हें वृद्धिशील राजस्व में हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जाए। ऐसा लगता 
है कि आयोग पूरी तरह भारी मात्रा में समंजक आवंटन की खामियों से प्रभावित - 
था, लेकिन यह खैरात के विषय में और यह सही भी था, जो भी आलोचना हुईं 
शंकालु था| हर किसी ने प्रांतों को विकेन्द्रीकरण के लाभों की प्रशंसा क पुल 
बांघे लेकिन थोड़े ही से उन कष्टों को समझ पाए जो भारत सरकार के हिस्से 
में थे। यह बहुत ही स्पष्ट था कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार 
ने प्रांतों को कमोवेश पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि वे अपनी निधि में से किसी 
भी प्रकार का उन सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं जिनके प्रबंध का उन्हें अधिकार 
प्रदान किया गया था। जंबकि यह पूरी तरह कानूनन वक्षतापूर्ण अनुरक्षण के जिए 
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जिम्मेदार थी। लेकिन प्रांतों को सेवाओं के वित्तीय प्रबंध की जो स्वतंत्रता प्राप्त 
थी, जो उनके विशेष नियंत्रण में थी और प्रांतों की आम जनता की आवश्यक 
उपयोगी सेवाओं के संवर्धन की संभावनाओं के लिए भी थी, दूसरों की अनदेखी 
करके जिसकी कि उपयोगिता यद्यपि प्रांतों के लिए दूर की चीज थी, समग्र रूप 
में देश के लिए वास्तविक नहीं थी। राष्ट्रीय महत्व की सेवाओं जैसे शिक्षा, सफाई 
पुलिस की विशेषतया प्लेग और अकाल जैसी अवधि के दौरान उपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी। | 

लेकिन भारत सरकार इन सेवाओं के लिए निर्धारित प्रांतीय कोष का विभाजन 
नहीं कर पाई, क्योंकि प्रांतीय वित्त की शर्तों में से एक यह भी शर्त थी कि 
प्रांतीय सेवाओं पर व्यय करने की उन्हें स्वतत्रता हो, जिनका कि वर्गीकरण 
अनिवार्य और ऐच्छिक किसी भी श्रेणी में नहीं किया गया था, जैसा कि स्थानीय 
वित्त के विषय में महाद्वीपीय सिद्धांत था। 

वास्तव में भारत सरकार इतनी शक्तिहीन नहीं थी जितनी कि इंग्लैंड 'की 
केन्द्रीय सत्ता, जैसा कि भली प्रकार मशहूर है वह स्थानीय शासन द्वारा उपेक्षित 
मामलों को संशोधित. नहीं कर सकती, जब तक कि परमाधिदेश जारी न हो | 
लेकिन एक अडियल प्रांत को सही रास्ते पर लाना वैसे बहुत आसान बात थी 
लेकिन सुखद 'कतई नहीं थी। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए प्रातीय वित्त की 
क्रियाशीलता को स्थगित कर देना काफी था। ऐसी गंभीर कार्यवाही करने के बजाय 
भारत सरकार ने खुशी से विशेष सेवाओं के लिए अनुदान की घनराशि मे कटौती 
कर दी जो कि प्रांत द्वारा लापरवाही बरतने की दशा में एक सशक्त और परखी' 
हुई सुधारात्मक कार्यवाही थी और जो उन सेवाओं को राष्ट्रीय. न्यूनतम आदर्श 
के रूप में रखने के लिए आवश्यक था और जिरो निश्चय ही लाभप्र लाभप्रद की जगह 
कष्टकारी माना गया। 

विकन्द्रीकरण अधः पतन को विघटन में घसीटे इसे रोकने में सहायता अनुदान 
के गुण से अभिभूत आयोग ने सिर्फ यह सिफारिश की कि प्रात्तीय वित्त को अंधिक 
लोच प्रदान करने के प्रयत्न करने चाहिए जो कि आवंटन के. कम से कम संभव: 
विस्तार को घटाने से संभाव्य थे। 

आयोग की सिफारिशों को स्वीकार 'करते हुए भारत सरकार ने यह निश्चय 
किया कि राजस्व और व्यय के वर्तमान आबंटन में कुछ संशोधन किए जाएं और 
9[2 से अर्द्धस्थाई बंदोबस्त को स्थाई बंदोबस्त में 'बदल दिया जाए। स्थाई 
बंदोबस्त अर्द्धस्थाई बंदोबस्त से भिन्‍न नहीं था, जिसे कि प्रति स्थापित किया गया 
लेकिन जहां तक आबंटन के सिद्धांत का प्रश्न है इससे कोई विशेष प्राप्ति संभव 
ज़हीं थी। उस विषय में उनमें सिर्फ भिन्‍नता का एक निश्चित समंजक आबंटन 
. संभवतः यह प्रणाली इंग्लैंड से ली गई हो। के कर 5 
2. एस. बैब, ग्राण्ट्स इन एड, 9], पृ. 25 
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का आंशिक प्रतिस्थापन था जिसे निम्नलिखित राजस्व और व्यय के संयुक्त शीर्षों 
में हिस्सेदारी बढ़ाकर किया गया था [देखें पृष्ठ 200)| 

राजस्व और व्यय के संयुक्त शीर्ष में हिररोदारी के इन सशोधनों का प्रभाव 
समंजक आवंटन को निम्न लिखित अंकों तक कम करना थाः- 


प्रांत साम्राज्यवादी नियतन से प्रांतीय नियतन से 
प्रातीय नियतन में साम्राज्यवादी नियतन 
लाख रुपयों में लाख रुपयों में 

सी.पी. 2.4().....््आ्आ्आ्आझआझआझआझआझआ .,................ 

बर्मा 3.2 4 023 20043 

पूर्व बंगाल और असम (3.5.5...  रररय्झ्झ| ............... की 

बगाल....||यआ ० //झऊ&ि........... 8 40) 

जयकते प्रति... ._बकरंनाय 3० | 2, 260) 

पंजाब मा + न मम कस 

मद्रास. ््आ्आ्आ -..........- 2 | .43 

बंबई... औ#+......... 9,3३8 


पंचवर्षीय और अर्द्धस्थाई बदोबस्त की तरह स्थाई बंदोबस्त के दौरान और 

विशेष सेवाओं के लिए सहायतानुदान जिस पर विकन्द्रीकरण आयोग ने भी आपत्ति 
नहीं की थी विभिन्‍न प्रांतों को इस दौरान अबांछित रूप में प्रदान किए गए यद्यपि 
जैसा कि निम्न तालिका पृष्ठ संख्या 20 में दर्शाया गया है उनके परिणाग में 
निरंतर कमी होती गई +- 


यह स्वाभाविक ही था कि स्थाई बंदोबस्त के परिणामों को भारी उत्सुकता 
से देखने के लिए प्रांत प्रतीक्षारत रहे, क्योकि स्थाई बंदोबस्त में स्थाई लाभ अथवा 
स्थाई नुकसान निहित था। लेकिन इस मामले में उनकी चिंता पूरी तरह दूर नहीं 
हो सकती थी जबकि वह पुनरावत्ती लाभ द्वारा समर्थित हो उसे निम्नाकित तालिका 
पृष्ठ संख्या 202 में दर्शाया गया है जो उनके उस समय के चालू संतुलन के 
वार्षिक जोड़ और कटौती से ज्ञात होता है :- 








निस्संदेह जबकि प्रांतीय वित्त की स्थिति समृद्ध थी प्रांतीय संतुलन में 
अनिश्चित गति क्रमबद्ध प्रगति की उम्मीद को बिल्कुल पुष्ट नहीं कर सकी जैसी 
कि स्थाई बंदोबस्त में व्यवस्था की गई थी। यहां विचारणीय यह है कि यद्यपि 
जिस दौरान स्थाई बंदोबस्त संपन्‍न हुआ, वह पूर्णतः: सामान्य काल नहीं था। स्थाई 
बंदोबस्त का कुछ हिस्‍सा निस्संदेह शांतिकालीन था, लेकिन इसकी अवधि इत्तनी 
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लंबी नहीं थी जितनी पांच वर्षों की होती है। इसलिए स्थाई बंदोबस्त के जो 
गुण थे यह उनमें विमुख नहीं होता जो इसने पांच वर्षीय बंदोबस्त के अवगुणों 
को जाहिर किया। स्थाई बंदोबस्त की जो अवधि थी वह -समय प्रथम विश्व युद्ध 
का था, और अर्द्ध सामान्य घटनाओं ने प्रांतीय वित्त पर बहुत कुप्रभाव डाला। 
यदि स्थाई बंदोबस्त दीर्घावधि के लिए हुए होते तो परिस्थितियां भिन्‍न होती और 
सब कुछ सुलझ जाता | जो हमारा विचारणीय विषय नहीं है। क्योंकि अप्रैल 92] 
से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त ने एक नये दौर में प्रवेश किया। इस दौर पर 
अगले माग में प्रकाश डाला जाएगा। यहां अंध्ययन का विषय जो समाप्त हो रहा 
है पुराने दौर में प्रांतीय वित्त के विकास को देखना है जैसा कि वह चरणबद्ध 
रूप में विकसित हुआ। लेकिन यह अध्ययन अधूरा ही रहेगा। जब तक कि हम 
पुराने दौर और प्रांतीय सरकारों के वित्त की परस्पर संबंधित कार्य रचना को 
नहीं देखते। लेकिन आरंभ करने से पहले यह न सिर्फ दिलचस्प और महत्व की 
होगी कि प्रांतीय वित्त के विकास का यह अध्ययन अंतिम अवस्था में प्रांतीय राजस्व 
और व्यय का निम्न प्रकार सिंहावलोकन भी प्रस्तुत करता है जो यह दर्शाता है 
कि भले ही यह छोटी शुरूआत हो यह प्रांतीय वित्त की बड़ी प्रगति और विस्तृत 
आयामों तक पहुंच सका, अर्द्धशताब्दी के दौरान जिसके अन्तर्गत उसने अपनी यात्रा 
तय कीं। 


वाज्मय 
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”. स्थाई बंदोबस्त की जो अवधि थी वह समय प्रथम विश्व युद्ध क्रा था, और अर्द्ध 
सामान्य घटनाओं ने प्रांतीय वित्त पर बहुत कुप्रभाव डाला | यदि स्थाई बंदोबस्त दीघाविधि 
के लिए हुए होते तो परिस्थितियाँ भिन्‍न होतीं और सब कुछ सुलझ जाता | 


-- डा. भीमराव अम्बेडकर 


.. . सन 896 और 897 के अकाल ने सभी प्रांतों को कमोबेश मात्रा में प्रभावित 
किया | उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, मध्य प्रांत और बर्मा में अकाल की छाया का असर 
बहुत ही गंभीर था | मद्रास, बंगाल और पंजाब में यह चिंताजनक था बर्मा में थोड़ा कम 
था | दूसरी ओर 899 और ]900 का अकाल बंबई और मध्य प्रांत में बहुत गंभीर था | 

पंजाब में बहुत चिंताजनक और शेष प्रांतों में इसका असर थोड़ा कम था | और असम 
यद्यपि इन दोनों ही अकालों के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त था लेकिन सन्‌ 897 क॑ जून में 
उसे भीषण भूकंप का सामना करना पड़ा। अकाल के साथ साथ प्लेग ने भी भीषण 
तबाही मचाई और जन-धन की हानि हुई। इन अदृश्य प्राकृतिक प्रकोषों की रोकथाम 
की कार्यवाहियों पर सभी प्रांतों को असाधारण व्यय करने की मजबूरी झेलनी पड़ी जिसका 
बंदोबस्त के समय के निर्धारित मानक राजस्व में पहले से किसी भी प्रकार का प्रावधान 
नहीं किया गया था। 


-- डा. भीमराव अम्बेडकर 


भाग--7॥! 
प्रातीय वित्तव्यवस्था-इसकी संरचना 


ही 
प्रांतीय वित्तव्यवस्था की सीमाएं 


प्रांतीय सरकारों के अस्तित्व में होने परन्तु उनके पास आवश्यक प्रांतीय वित्त 
न होना-प्रशासन के इतिहास में एक अपूर्व असंगति के बारे में जिन व्यक्तियों 
से जानकारी होने की आशा की जाती है, उनके लिए यह अध्ययन काफी रुचिकर 
होगा कि 833 में जो असंगति पैदा हुई उसे 870 में कैसे ठीक किया गया 
या ठीक किये जाने का आभास हुआ। 





। तथापि यह धारणा व्याप्त है कि 870 से काफी पहले प्रांतीय वित्तव्यवस्था विद्यमान थी, 
लेकिन निस्संदेह यह एक भूल है, जिसे 870 से पूर्व वित्तीय विकेन्द्रीकरण के इतिहास को 
संक्षेप में याद करके यहां सुधारा जा सकता है। भारतीय तवित्तव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के इतिहास 
में ।855 का वर्ष सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। इसी वर्ष में ही स्थानीय विकत्तव्यवस्था का उद्गम हुआ 
तथापि यह नहीं मान लिया जाना चाहिये कि 855 से पूर्व कोई स्थानीय राजस्व प्रणाली नहीं 
थी। इसके प्रतिकूल बहुत छोटी-छोटी निधियां विद्यमान थीं, जैसे नौकाघाट निधि, पथकर निधि 
उपकर, आदि और इन्हें स्थानीय जनोपयोगी सेवाओं पर खर्च किया जाता था, लेकिन ध्यान 
देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी निधियों से जो राशि बच जाती थी उसे अलग खाते 
में नहीं रखा जाता था, अपितु साधारणतया उसे देश के सामान्य अधिशेष में मिला दिया जाता 
था। संभवतः बंगाल तथा उत्तर-पश्चिमी प्रांत इसका अपवाद थे क्योंकि ऐसा लगता है कि वहा 
ऐसी अधिशेष राशि पृथक स्थानीय निधि लेखाओं में रखी जाती थी (देखिये कलकत्ता रिव्यू 
85। , खंड 6, पृष्ठ 464-466)। ।। मई. 855 के वित्नीय संकल्प के द्वारा ही स्थानीय 'निधियों 
को पूर्णतया साम्राज्यिक निधियों से अलग किया गया और उन्हें 'जमा शशियां' - 'कण' लेखा 
शीर्ष का एक उप-विभाजन माना गया (देखिये-एकाउंटेंट मैन्युअल, लेखक वाई. वैंकटरामैया, 
भाग !, मद्रास, 866, पृष्ठ 79) और सितम्बर, 863 के संकल्प के द्वारा प्रत्येक प्रांत के 
लिए साम्राज्यिक बजट से अलग एक निश्चित स्थानीय निधि बजट की स्थापना करके स्थानीय 
वित्त की व्यवस्था की गई ! ऐसा हुआ कि स्थानीय प्राधिकारियों के अभाव में भारत सरकार 
ने स्थानीय निधि बजट तैयार करने और उसका निष्यादन करने का काम सम्बन्धित प्रांतीय 
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इस मामले पर सही अर्थो में विचार क़रने पर यह मान लेना स्वाभाविक ही 
था कि ब्रिटिश भारत में इस प्रकार स्थापित प्रांतीय वित्त प्रणाली सगठन की दृष्टि 
से स्वतंत्र थी। वास्तव में ऐसे दढ़ विश्वास व आस्था के बिना इसके उद्गम 
और विकास के अध्ययन का आधार बनना कठिन है, किन्तु यदि प्रांतीय वित्त 





सरकारों को सौंपा, क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं के बारे नें उन्हें अधिक जानकारी थी। इस 
अप्रय्याशित घटना के कारण बहुत से लोग भ्रम से इसे अनिणर्य रूप से प्रांतीय वित्तव्यवस्था 

न लेते हैं। लेकिन यह एक बहुत बडी भूल है। 870 से पूर्व केदल स्थानीय दित्त व्यवस्थ 
ही विद्यमान थी, यद्यपि इसका संचालन प्रांतीय सरकार करती थी जिसके हाथ में स्थानीय निधि 
एक न्यास के रूप में होती थी। चूंकि प्रांतीथ सरकारें स्थानीय निधियों सम्बन्धी आय और व्यय 
का ब्यौरा पूरे प्रांत के एक स्थानीय निधि लेखा में रखती थी, इसका अर्थ यह नहीं लगाया 
जा सकता कि वे अपनी इच्छा से इस धनराशि का प्रयोग कर सकती थी - यदि ऐसा होता 
तो इसे प्रंत्तीय वित्त व्यवस्था की संज्ञा,.दी जा सकती थी। यूनाइटेड किंगडम में उद्गृहीत स्थानीय 
करें का वित्त मंत्री (चांसलर ऑफ दि एक्सचैकरी के बजट में समावेश करने कं अतिरिक्त 
की गई कार्यवाही से इसकी वित्तीय स्थिति के बारे में संकेत मिल सकता है। स्थानीय निधियों 
पर प्रांतीय रारकारों का अधिकार नहीं था क्योंकि उन्‍हें केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च 
किया जा सकता था जिनके लिए वे दी जाती थीं। इस अर्थ में वह स्थानीय निधि थी न 
कि प्रांतीय निधि। कुछ लोग गलती से इसे प्रांतीय वित्त संभवत्तः इसलिए समझते हैं क्योंकि 
स्थानीय सरकार' शब्द का प्रयोग 'पप्रांतीय सरकार' के पर्याय के रूप में किया जाता है। लेकिन 
जहां स्थानीय सरकार और प्रांतीय सरकार शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा 
सकत्ता है, याद रहे वहां स्थानीय और प्रांतीय वित्त का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता | 
वास्तव में भारत में वित्तीय संगठन के इतिहास में ऐसा भी समय आया जब स्थानीय विकत्तव्यवस्था 
तो विद्यमान थी लेकिन सही अर्थों मेँ स्थानीय सरकार और प्रांतीय वित्तव्यवस्था विद्यमान नहीं 
थी जबकि प्रांतीय सरकारें विद्यमान थीं। यह स॑+ कि जब तक प्रात्तीय सरकार को रथानीय 
सरकार पुकारने की आदत बनी रहेगी तब तक यह भ्रांति पूरी तरह खत्म नहीं होगी। जबकि 
कुछ लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रांतीय वित्त व्यवस्था 870 से काफी पूर्व दिद्यमान 
थी, 4 सितन्बर 870 के संकल्प को जिसके अन्तर्गत आंतीय वित्त व्यवस्था की योजना आरम्भ 
की गई, स्थानीय वित व्यवस्था सम्बन्धी संकल्प' पुकारा जाता है मानों इससे स्थानीय नहीं 
बल्कि प्रांतीय वित्त का उदभव हुआ हो। सही शब्दावली का प्रयोग कर ऐसी असंगतियों से 
बचा जा सकता है। 
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व्यवस्था संगठन की दृष्टि में स्वतंत्र थी तो प्रांतों के पास ऐसी वित्तीय शक्तियां 
होनी चाहिए जो प्राय: स्वतंत्र राज्यों के पास होती हैं। यह जानने के लिए कि 
क्या प्रांतीय वित्त व्यवस्था स्वतंत्र वित्त व्यवस्था थी या नहीं, हम बजट बनाने की 
स्वतंत्रता तथा इससे संबंधित अन्य बासों को इन शक्तियों के विद्यमान होने का 
प्रमाण मान सकते हैं। स्वतंत्र रूप से बजट बनाने की शक्ति में ऐसी सेवाएँ, 
जिनका देश की आवश्यकताओं के अनुसार एक अच्छी सरकार को उपक्रम करना 
चाहिए, और इन सेवाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि 
जुटाने हेतु करों अथवा ऋण की पद्धति निर्धारित करने की शक्तियां सम्मिलित 
हैं। इन शक्तियों के साथ-साथ बजट प्रणाली के अन्तर्गत लेखा-जोखा रखना और 
उसकी स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करवाना भी आवश्यक है। 
प्रांतीय बजट पर, जिसके उदगम और विकास पर हम ने इस अध्ययन के 
पूर्ववर्ती भागों में विचार किया है, ये मापदंड लागू करते समय हमे बजटों का 
विश्लेषण करने की उस स्वतंत्रता के लचीलेपन का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते 
जो स्वतंत्रता का विश्लेषण करते समय ली जाती है। इसके प्रतिकूल भारत के 
विभिन्‍न प्रांतों में जो बजट प्रणाली आरम्भ की गई उस पर बहुत ही कठोर प्रतिबन्ध 
लगाये गये। उन्हें बजट -तो दिया गया लेकिन इसके लिए जो अपेक्षित शक्तिया 
नहीं दी गई। उन्हें लेखा-जोखा रखने तथा लेखा परीक्षा करवाने का बीड़ा भी 
उठाना पडा क्‍योंकि वे अपने बजट की सीमाओं के भीतर ही स्वतत्र थे। इस 
प्रकार के प्रतिबन्ध क्‍यों लगाये गये, यह तब स्पष्ट किया जाएगा जब हम प्रातीय 
वित्त व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के उपायों पर विचार करेगे | 
तथापि, इस बात पर बल देना आवश्यक है कि ये प्रतिबन्ध योजना का एक अभिन्‍न 
अंग थे और जैसे-जैसे योजना के अधिकार क्षेत्र और आयाम में विस्तार होता 
गया वैसे-वैसे ये प्रतिबन्ध और अधिक कठोर होते गये। वास्तव में उनमें प्रातीय 
बजटों की संरचना विधि परिभाषित की गई। अतः ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त 
व्यवस्था के परिचालन की पूर्ण अवधारणा को जानना सरकार के तत्सम्बन्धी नियमों 
के बारे गें पूरी जानकारी प्राप्त किये बिना संभव नहीं है। इन नियमों के महत्व 
का इस स्तर पर ही विश्लेषण करना ही लाभदायक होगा। ये नियम, 870 जब 
प्रांतीय वित्त व्यवस्था की योजना अस्तित्व में आई थी, और 92 जब यह योजना 
विकसित होकर भारत सरकार के वित्त विभाग के संकल्पों के रूप में अपने अन्तिम 
और स्थायी चरण में पहुंच चुकी थी, के बीच अन्तराल के दौरान विभिन्‍न अवसरों 
पर बनाये गये थे। 870 में जो नियम बनाये गये थे बहुत कम और सरल थ | 
उस समय बनाये जाने वाले बहुत छोटे बजटों के परिचालन के लिए जटिल नियम 
बनाना आवश्यक भी नहीं था। तत्पश्चात्‌ व्यवस्था और प्रक्रिया के अप्रत्याशित 
मामलों को निपटाने के लिए अनेक अनुपूरक नियम जारी किये गये लेकिन प्रांतीय 
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सरकार के वित्तीय लेनदेनों के बारे में ।877' तक कोई व्यापक नियम तथा 
'विनियम नहीं बनाये गये। 877 के नियम बाद में जारी किये गये नियमों का 
आधार थे। ये नियम पंद्रह दर्ष की अवधि तक लागू रहे और इस बीच इनमें 
बहुत कम संशोधन या संवर्धन किये गये। 892:* में इनके स्थान पर एक नए 
नियमावली जारी की गई। लेकिन पांच वर्ष को अल्प अवधि क॑ भीतर इस श्रुखला 
के रथान पर दूसरी श्रृंखला 897' में जारी की गई जो वर्ष 92 तक लागू 
रही | वर्ष 92 में किये गये स्थायी व्यवस्थापन के कार्यधालन को नियमित करने 
क॑ लिए 929' में एक नई श्रृंखला जारी की गईं। यही श्वृंखला वित्त विभाग 
के दिनांक 24.7.96 के संकल्प संख्या 36] ई.ए. के द्वारा पुनः जारी को गई | 
लेकिन चूंकि उसमें किये गये परिवर्तन किसी दृष्टि से संगत नहीं थे अतः 9]2 
की शृंखला को प्रांतीय वित्त व्यवस्था के बारे में अन्तिम विनिषम माना गया। 


में यह रवीकार करना होगा कि इन नियमों का विश्लेषण करना आवश्यक 

है| अतः हमें पहले यह तय करना होगा कि किस अथवा किन दृष्टिकोणों से 
विश्लेषण किया जाए। आरम्भ में यह बता देना आवश्यक है कि नियमों 
विश्लेषण करने के दो उद्देश्य हैं: () यह जानना कि क्या सीमाएं थीं और (2) 
ये क्यों रखी गई? यह सही है कि हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य यह बताना है कि 
कौन-कौन सी सीमाएं लगाई गई थीं लेकिन यह गौण नहीं तो कंबल प्राथमिक 
उद्देश्य है। वास्तव में दूसरा उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है। इन सीमाओं की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी इस बात को ठीक ढंग से समझने के लिए उनकी जानकारी 
आवश्यक है। सीमाएं बताने के पहले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान: 

लगाना कल्पनातीत होगा कि अगले अध्याय में, जो हम अब अगरम्भ करेंगे, हमें 
थह मालूम हो जाएगा कि प्रांतीय वित्त के बहुत ही विचिन्न स्वरूप के कारण ही 
ये सीमाएं लगाना आवश्यक हो गया था। दूसरी ओर, इस निष्कर्ष की प्रत्याशा 
करना और निय्मों को क्रमानुसार प्रस्तुत करने क॑ बजाय उन्हें इस तरीके से 
क्रमबद्ध करमा आवश्यक है कि वे प्रांतीय वित्त की आंतरिक अवधारणा के बाहय 
स्वरूप को दर्शाएं जो विशेष रूप से इसके प्रवर्तकों के मन में व्याप्त था। इस 
उददेश्य की प्राप्ति के लिए प्रांतीय वित्त के प्रमारी अधिकारियों जिन्होंने ये नियम 
बनाये हैं, की मेहनत बेकार है। उनके लिए ये नियम वित्तीय नियन्त्रण के साध- 
मात्र थे और इसलिए उन्हें किस क्रम में रखा जाये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 
था। दूसरी ओर, इन नियमों की अवधारणा को संगझने के लिए इन नियमों के 
' वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3334, दिनांक ]4 दिसम्बर, 870 
"वित्त विभाग, संकल्प संख्या 4709, दिनांक 22 मार्च, ।877 
वित्त बिगाग, संकल्प संख्या !42, दिनांक 47 मार्च, 892 
वित्त विधाग, संकल्ग संख्या 3554, दिनाक ]] अगस्त, 897 
वित्त दिभाग, संकल्प संख्या 249, ई.ए., दिनांक ।5 जुलाई, 9]2 


(आ न आज [2 हक 


प्रांतीय वित्तव्यवस्था की सीमाएं #ह है| 


प्रयोजनों के अनुसार इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। लेकिन वर्गीकरण का 
मूलभूत उद्देश्य उन संभावित प्रयोजनों को स्पष्ट करना है जो भारत में विद्यमान 
प्रांतीय वित्त की ऐसी परस्पर संबंधित योजना के प्रवर्तकों के मन में थे। 
सिद्धान्तवादी बने बिना यह कहा जा सकता है कि ऐसी योजना के सफल संचालन 
के लिए प्रांतीय सरकार की (।) प्रशासनिक और (2) वित्तीय शक्तियों को परिभाषित 
करने के लिए नियम बनाने होंगे। प्रांतीय वित्त के स्वरूप को अच्छी तरह समझने 
के लिए इन दोनों वर्गों को आगे विभाजित किया जा सकता है। अत्त: प्रशासनिक 
शक्तियों सम्बन्धी नियमों को () सेवायें और (2) कर्मचारी उपवर्गों में आगे 
विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार वित्तीय शक्तियों सम्बन्धी नियमों को 
सरलता से निम्नलिखित उप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (]) सामान्य 
स्वरूप के नियम और (2) प्रांतीय राजस्व, (3) प्रांतीय व्यय, (+) बजट स्वीकृति 
और (5) लेखा परीक्षा और लेखा रांबंधी नियम। 

उपरोक्त वर्गों में संभवतया वे सभी उद्देश्य आ जाते हैं जो योजना बनाने 
वालों के मन में हो सकते थे। इन वर्गों के आधार पर हम अस्पष्ट नियमों को 
एक संग्रह का रूप दे सकते हैं, आशा है, जो सुविधाजनक और शिक्षाप्रद होगा। 


[ प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण 
() अंतर्प्रातीय सेवाओं क॑ नियम 
विभिन्‍न प्रांतों के लिए पृथक बजटों की स्थापना से प्रभावित अंतप्रात्तीय अथवा 


अंतर्विभामीय सम्बन्धों को नियमित करने के लिए यह निश्चय किया गंया कि -. 


॥) किसी अंतर्प्रातीय समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 


(0) प्रांतीय रारकारों के नियन्त्रण में आए विभाग के व्यय पर अन्य विभागों 
को पहले ही किसी सेवा को समाप्त नहीं किया जाएगा और अन्य विभागों 


के खर्चे पर इन विभागों को पहले दी जा रही किसी सेवा में वृद्धि नहीं' 


की जाएगी। 


(४) सीधे संचार की किसी लाइन को छोड़ा नहीं जायेगा अथवा मरम्मत के' 


अभाव में नष्ट नहीं होने दिया जायेगा। 
(2) कर्मचारी सम्बन्धी नियम 


जहां तक प्रांतीयकृूत सेवाओं के निष्पादन में लगे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, 
प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया गया था कि - 


आए 


५त न (>> ७) 


(-> 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


() किसी स्थायी पद का सृजन न करें अथवा किसी पद के वेतन और भत्ते 
न बढ़ाये जाए। 
[92 से पूर्व यह नियम 250 रुपये प्रतिमाह तथा इससे अधिक वेतन 
वाले पदों पर लागू होता था। लेकिन ]92 के पश्चात्‌ यह नियम केवल 
उन पदों पर लागू किया गया जिन पर साधारणतया कोई राजपत्रित 
अधिकारी अथवा सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 29 ख में परिभाषित 
साम्राज्यिक सेवा का कोई अधिकारी आसीन था।'* 

() किसी अस्थायी पद का सृजन नहीं किया जाएगा अथवा किसी अधिकारी 
की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। 
]92 से पूर्व यह नियम 250 रुपये प्रतिमाह तथा इससे अधिक वेतन 
वाले पदों पर लागू होता था।' लेकिन 92 के पश्चात्‌ यह नियम केवल 
उन पदों पर लागू किया गया जिनका वेतन 2500 रुपये प्रति माह से 
अधिक था या अस्थायी पद के मामले में 800 रुपये प्रति माह से अधिक 
था या प्रतिनियुक्ति दो वर्ष से अधिक होने की आशा होती थी॥। 

(॥) स्थायी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा अथवा ऐसे पद के वेतन और 
भत्ते कम नहीं किए जाएंगे।| 
यह नियम आरम्भ में ऐसे पदों पर लागू किया गया था जिनका वेतन 

250रुपये प्रतिमाह से अधिक था। 92 के पश्चात्‌ यह नियम ऐसे पदां 

पर लागू किया गया जिन पर इंब्लैंण्ड में भर्ती की जाती थी या सिविल सेवा 

विनियमों के अनुच्छेद 29-ख में परिभाषित राजपत्रित सिविल अधिकारी आसीन 

थे | 

(७) सरकारी नौकरी करने वाले अथवा सेवा पेंशन पाने वाले सिविल अधिकारी 
को अनुदान नहीं दिया जायेगा। (क) भूमि, सिवाय उन मामलों के जिनमे 
इस तथ्य के बावजूद कि सम्बन्धित प्रांत के साधारण मालगुजारी (राजस्व) 
नियमों के अन्तर्गत बिना किसी विशेष वित्तीय रियायत के या इसके बराबर 
अनुदान दिया गया हो बावजूद इसके कि अनुदानप्राप्तकर्ता ने अन्य लोगों 
की अपेक्षा पहले अनुदान प्राप्त किया।' 


, [897 का नियम 4(3) (क) 


9]2 का नियम ॥0 () 


., 897 का नियम +(3३) (ख) 

. 9]2 का नियम 0(4) (क) 
, ]897 का नियम 4(4। 

, ।0]2 का नियम 0(3) 

. ]9]2 का नियम ]0(9) (क) 


प्रांतीय वित्तव्यवस्था की सीमाए कु 


- अथवा (ख) भू राजस्व का आवंटन करना, जब राशि एक वर्ष में 600 
रुपये से अधिक हो या आवंटन इस राशि के भीतर तो हो लेकिन तीन 
व्यक्तियों तक सीमित न हो और प्रत्येक उत्तराधिकार पर घटाकर आधा 


कर दिया जाएं। प्रांतीय सरकारों द्वारा केवल उन्हीं सिविल अधिकारियों 


को मालगुजारो (भू-राजस्व) के आवंटन के रूप में अनुदान दिये जायेंगे 
जिनकी सेवायें बहुत विशिष्ट और असाधारण किस्म की रही होगी।' 


(५) (क) प्रतिवर्ष 50,000 रुपये से अधिक अतिरिक्त व्यय वाले स्थायी 
प्रतिष्ठानों में संशोधन नहीं किया जाएगा, या खो सेवा 25,000 रुपये 
प्रतिवर्ष से अधिक परिव्यय वाली किसी एक शाखा के मूल वेतन की दरों 
में संशोधन नहीं किया, जाएगा, या (गे) एक सेवा के औसत वेतन में, 
जिसका अधिकत्तम वेतन 500 रुपये प्रतिमाह से अधिक है, संशोधन नहीं 
किया जायेगा और राज्य अथवा भारत सरकार के सचिव द्वारा सेवा के 
गत संशोधन के समय अनुमोदित औसत दर से अधिक नहीं बढ़ाएगा, 
अथवा (घ) निर्वाह खर्च में वृद्धि या किसी इलाके में किराये में वृद्धि के 
लिए मुआवजे के रूप में स्थानीय भत्तों में वृद्धि नहीं की ज़ाएगी।' 


क्ित्तीय शक्तियों पर नियंत्रण 


(|) सामान्य 


प्रांतीय सरकारों की वित्तीय शक्तियों पर लगे नियंत्रण का वास्तव में ब्यौरा 
देने से पूर्व यह स्मरण करना आवश्यक है कि प्रांतोीं के साथ किए गए वित्तीय 
समझौतों के अनुसार राजस्व और व्यय के कुछ शीर्ष उन्हें सौंप जाने थे। इस 
सांयोगिक लक्षण के आधार पर यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि ये समझौते 
प्रांतीय बजट में सम्मिलित किये गये राजस्व और व्यय त्येक शीर्ष से सम्बन्धित 
प्रथक समझौतों का एक संग्रह मात्र है। प्रान्तीय सरकारों द्वारा इस तरह की 
व्याख्या और उसके परिणामों का निराकरण करने के लिए यह निर्णय दिया गया 
कि - | 

(।) प्रांतीय सरकारों को यह समझना होगा कि उन्हें निर्दिष्ट धनराशि उन्हें 
सौंपी गई सभी सेवाओं के लिए एक समेकित अनुदान होगा और साम्राज्यिक 
राजकोष से इस आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकंगा कि समेकित अनुदान 


]. 9]2 का नियम 0 (०) (क) 
2. ]9॥2 का नियम |()(6) 


3-२०, 


02 बाबा साहेब डा. अम्वेडकर संपूर्ण वाडमय 


की गणना करते समय किसी सेवा के लिए जितनी राशि का अनुमान लगाया 
गया वास्तव में उससे अधिक खर्च हुआ।' 


2) प्रांतीय सरकारें साम्राज्यिक राजकोष से कोई अतिरिक्त मांग भी नहीं 
करेंगी परन्तु उन्हें प्राप्त धनराशि से सभी सेवाओं को सुचारु रूप से बनाये रखना 
होगा । 

जहां तक प्रांतीय सरकारों की धनराशि के अभिरक्षण के बारे में प्रांतीय सरकारों 
की शक्तियों के संबंध में यह निर्णय किया गया। 

(3) कि उनके प्रयोग के लिए आवंटित घनराशि साम्राज्यिक राजकोष . 
जाएगी ओर उसे निवेश करने अथवा अन्य किसी स्थान पर जगा करने के 
नहीं निकाला जाएगा, लोक सेवाओं पर खर्च करने के अलावा प्रांतीय सरकार 
ऐसे धन को -+निकाल भी नहीं सकेगी।' 


(2) राजस्व नियम 


पा 
८ 
कै 





“२४ 
ही 


प्रांतीय सरकारों की वित्तीय शक्तियों पर लगे सामान्य नियत्रण से उन पर 
लगे राजस्व सम्बन्धी नियंत्रणों पर आते हुए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये 
कि उन्हें प्रद्येक समझौते के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित घनराशि से 
ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता था। 





प्रांत अपने संसाधनों को अपने प्राकृतिक विकास रो हुई आमदनी से अधिक 
नहीं बढ़ा राकते थे क्‍योंकि यह उपबन्ध किया गया था कि प्रातीय सरकारे 


0) कोई अत्तिरिक्त कर नहीं लगाएगी अथवा विद्यमान राजस्व प्रबन्धन प्रणाली 
में कोई परिवर्तन नहीं करेगी ।' 


(0) अपने क्षेत्र में स्टाम्पों, न्यायालय शुल्क, लेबलों की खुदरा बिक्री और 
रिप्रट तथा औषधियों पर लगे शुल्कों पर छूट की दरों में कोई परिवर्तन 
नहीं करेंगी अथवा उन्हें नहीं बढाएगी।* 


(0 अपनी वित्तव्यवस्था के लिए खुले बाजार से कोई ऋण नहीं लेंगी।" 


अपने संसाधन बढाने के मामले में शक्तिहीन होने के कारण प्रांतीय रारकारे 





 88४77 का नियम 7 और 897 का नियम 4 


3 » 


 ]877 का नियम 5 और 897 का नियम | 

३. ॥877 का नियम ॥(8), 897 छा नियम 4(!) और ॥9]2 का नियम ५६6] 
4. ]877 का नियम ./8), और इसके बाद के संकल्प | 
5 |877 का नियम १/6), बाद के संकल्पों में भी सम्मिलत किया गया। 


5. 942 का नियम 5(]3॥ 


प्रांतीय वित्तव्यवस्था की सीमाएं द )[५ 


अपने संसाधन अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण को नहीं दे सकती थी। 
ऐसी समाव्यताओं से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय सरकारें - 

0५) किसी स्थानीय या विशेष निधि की परिसंपत्ति बनाने के लिए सामान्य 
राजस्व, साम्राज्यिक या प्रांतीय, की किसी मद 'को अन्तरित नहीं करेंगी । 
प्रातों को दिये गये राजस्व के संसाधनों को अन्तरित न करने सम्बन्धी 
इस प्रावधान में 92 के नियमों द्वारा कुछ छूट दी गईं ताकि वे सिविल 
रोवा विनियमों के अनुच्छेद 33 के अनुसार आवर्ती किस्म की पूर्णतया 
प्रांतीय राजस्व की अल्प राशियों को जो सामान्य करों से होने वाली 
आय से प्राप्त नहीं होती और जो औसतन एक वर्ष में 25,000 रुपये 
से अधिक नहीं होती, किसी स्थानीय संस्था या विशेष निधि में अन्तरित 
कर सकें॥' 

() अपनी निधियों में से स्थानीय या नगरपालिका जैसी संस्थाओं को कोई 
ऐसा अनुदान, आर्थिक सहायता या आवंटन नहीं करेंगी जिससे भारत 
के राजस्व पर एक स्थायी भार पड़े | 

इससे प्रांतीय सरकारों द्वारा अपनी निधियों से स्थानीय या नगरपालिका 

संस्थाओं को अनुदान, आर्थिक सहायता या आवंटन दिये जाने में किसी तरह की 
कोई बाधा नहीं हुई यद्यपि भारत सरकार ने समझौतों की अवधि समाप्त होने 
के पश्चात अनुदान देते रहने या बाद में किये जाने वाले समझौतों में उनके 
लिए प्रावधान करने से इन्कार करके प्रांतीय सरकारों को चेतावनी दे दी थी।' 
तथापि, 9]2 के नियमों द्वारा ऐसे अनुदान देने की शक्ति स्पष्टतया इस सीमा 
तक सीमित कर दी गई कि एक प्रांतीय सरकार (]) किसी एक मामले में एक 
वर्ष में ।,00,000 रुपये से अधिक आवर्ती अनुदान प्रांतीय राजस्व से स्थानीय 
संस्थाओं को नहीं दे सकती थीं! अथवा (2) एक प्रांतीय सरकार किसी एक मामले 
में ।0,00,000 रुपये से अधिक अनावती अनुदान स्थानीय संस्क्षाओं को नहीं दे 
सके" अथवा (3)एक प्रांतीय सरकार शिक्षा संस्थाओं को छोड़ कर किसी घर्मार्थ 
या धार्मिक संस्थाओं को, जो भारत से बाहर न हो, 0,000 रुपये से अधिक 
आवर्ती अनुदान और ५0,000 रुपये से अधिक अनावर्ती अनुदान नहीं देगी।'* 

(ज़) कोई प्रांतीय सरकार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को (॥) राजनैतिक 

कारणों से राजस्व के बिना या अनुकूल शर्तों पर (क) भूमि या (ख)) 


।. 39]2 का नियम 5(5) 

2 ]897 का नियम 4(0) 

३3. [9]2 का नियम 0(2) (कक) 
4. [9]2 का नियम 0/(2) ( 
५ ]9]2 का नियम 0/00) 
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यदि भूमि का मूल्य या भू-राजस्व एक वर्ष में ,000 रुपये से अधिक 

है ती उस भूमि के भू-राजरव का आवंटन नहीं करेंगी'। (2) सरकार 

की सेवा के दौरान या सेवा के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होने पर 

उसे या उसके परिवार को क्षति होने के विचार से अथवा (3) सरकार 

की विशेष सेवा के बदले में एक वर्ष में ,000 रुपये से अधिक पेंशन 

अथवा किसी एक मामले में 3,000 रुपये से अधिक ग्रेच्युटी नहीं देगी |? 
: (3) व्यय के नियम 


प्रांतीय सरकारों को दी गई व्यय मंजर करने की शक्तियां भी उनकी राजस्व 
मंजूर करने की शक्तियों की तरह ही सीमित थीं। जब कि उन्हे सौंपी गई सेवाओं 
पर अपनी धनराशि खर्च करने की छूट थी परन्तु कछ प्रतिनिधि विशेष रूप से 
इस प्रयोजनार्थ लगाये गये थे ताकि व्यय के कुछ उद्देश्यों और विषयों को प्रांतीय 
सरकारों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सके | 

प्रांतीय सरकारों के अपने व्यय के उद्देश्यों के सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों से 
अपेक्षा की जाती थी कि - 


() वे सरकारी धन से किसी ऐसे उद्देश्य पर किसी प्रकार के व्यय की 
मंजूरी न दें जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यय के उद्देश्यों की 
श्रेणी में नहीं आता।' 

(0) प्रांतीय सरकारें ऐसी सेवाओं तक ही सीमित रहें जो समझौते की शर्तों 
के अनुसार विशेष रूप से उन्हें सौंपी गई हैं। 

[9|2 से पूर्व प्रांतीय सरकारें और कोई नई सामान्य सेवा या काम तभी अपने 
हाथ में ले सकती थीं जब वे भारत सरकार को आश्वस्त कर देती थीं कि यदि 
यह अस्थायी है तो वे अस्थायी तौर पर और यदि यह स्थायी है तो स्थायी तौर 
पर इसके लिए आवश्यक घनराशि का प्रावधान कर सकती हैं।' इस प्रावधान को 
[9]2 में बदल दिया गया ताकि एक प्रांतीय सरकार कोई नई सामान्य सेवा या 
काम अपने हाथ में ले सके बशर्ते कि यह (क) असामान्य किस्म का न हो, अथवा 
(ख) ऐसे उद्दैश्यों के प्रति समर्पित न हो जो प्रशासन के साधारण काम से बाहर 


9]2 का नियम 0५/7) 
9]2 का नियम 0/8) 
897 का नियम, बाद के संकल्पों में भी इसे सम्मिलित किया गया 
. ।887 का नियम 4(2) 
. ।9]2 का नियम 5(]) 
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हैं, अथवा (ग) इस पर बाद में खर्चा न करना पड़े जो उसके मंजूर करने की 
शक्ति से बाहर हो*। 
(ग) निषेध था कि प्रांतीय सरकारें- 


| 
ु 
हि 
4 
9 


0. 


क्ग्नबडु 


(क) 


(रख) 


(ग) 


सरकारी समारोहों और सजावटों पर तथा भारत आने वाले प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के मनोरंजन पर सरकारी खजाने रो ,00,000 रुपये रो 
अधिक खर्च नहीं करगी।' 

विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के लिए आरक्षित रेलवे डिब्बों के 
रखरखाव के अतिरिक्त उन पर कोई और खर्च नहीं करेगी? 

एक अधिकारी के प्रयोग के लिए गोटर कार या मोटर साईकल खरीदने 
या इसके रखरखाव के लिए प्रांत के 'संविदा अनुदान' शीर्ष से खर्च 
के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं करेगी ।' 

प्रांत के संविदा अनुदान' शीर्ष में हुई वृद्धि पर खर्च नहीं करेगी।' 
आन्तरिक नौवहन के लिए अपेक्षित और पत्तनों पर प्रयोग के लिए जड्डाज 
बनाने या खरीदने पर, जिसकी लागत ,00,000 रुपये से अधिक से, 
खर्च नहीं करेगी। द 

सिंचाई अथवा लोक निर्माण विभाग की अन्य परियोजनाओं पर जिनकी 
सामान्य राजस्व पर प्रभार अनुमानित लागत स्थापना, उपकरणों और 
संयंत्रों को मिलाकर 20,00,000 रुपये से अधिक है, खर्च नहीं करेगी | 
तथापि एक प्रांतीय सरकार मूल स्वीकत अनुगान से 0 प्रतिशत अधिक 
राशि खर्च कर सकेगी बशर्ते कि यह अतिरिक्‍त राशि स्थापना, उपकरण 
और संयंत्र को मिला कर ॥2५% लाख रुपये से अधिक न हो | 


जहां तक प्रांतीय व्यय के विषयों पर लगे नियंत्रणों का सम्बन्ध है, यह निश्चय 
लिया गया कि सरकारी धन के वितरण का अधिकार देने से पूर्व लागू सामान्य 
शर्त को ध्यान में रखते हुए यह लोक हित में होगा कि प्रांतीय सरकारें निम्नलिखित 
को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी निधियों से खर्च नहीं करेंगी :- 

(!) कोई व्यक्ति या गैर - सरकारी व्यक्तियों की संस्था जो सिद्धांत अथवा 
घोषित या स्थापित नियम के अनुसार भारत सरकार के मान्यताप्राप्त नहीं हे | 
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का नियम ॥0(॥) 

का नियम 0(4) 

का नियम 0(6) - 
का नियम 0(5) ' 

का नियम 0(7) 

का नियम ॥0(8) 

का नियम 0, इसके बाद के संकल्पों को भी शामिल किया गया। 
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(2) देशीय रियासतों को किसी एक परियोजना के लिए एक वर्ष में ॥0,000 
रुपये से अधिक और यदि अनावर्ती व्यय है तो सीघे ५0,000 रुपये से अधिक! | 
क्‍ (4) बजट नियम 
श्री विलसन द्वारा 860” में पहली बार भारत में आरम्भ की गई बजट प्रणार्ल 
के साधारण नियमों के अध्याधीन होने के अलावा, जिनके अन्तर्गत्त प्रांतीय सरकारों 
से मंजूरी के लिए भारत सरकार के समक्ष अपने बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने 
तथा अनुदानों के निष्पादन में विनियोग नियमों का पालन करने की अपेक्षा की 
जाती थी, प्रांतीय सरकारों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत सरकार 
की पूर्व सहमति के बिना वे-- 
(0) साम्राज्यिक राजकोष में ऊपनी जमा राशि खर्च नहीं कर सकतीं। 
]887 से पूर्व प्रांतीय सरकार अपने बजट प्राक्कलनों में अपनी पूरी बकाया 
राशि निकालने का प्रस्ताव रख सकती थी। लेकिन तब बनाए गये नियमों के 
अन्तर्गत प्रांतीय सरकार के लिए हर समय साम्राज्यिक राजकोष में एक निश्चित 
न्यूनतम बकाया राशि रखना आवश्यक हो गया। बाद कें प्रत्येक समझौते में यह 
राशि घटती-बढ्ती रहती थी | कक 
(0) घाटे का बजट, अर्थात्‌ सम्बन्धित वर्ष के प्रांतीय राजस्व से अधिक प्रांतीय 
व्यय का बजट नहीं बना सकती थी। 











इस नियम' की कटटरता को कुछ कम किया गया जिससे कि ॥99 के 
पश्चात्‌ एक प्रांत घाटे का बजट बना सकता था यदि यह भारत सरकार को 
आश्वस्त कर देता है कि ऐसा विशेष और अनावर्ती कारणों में किया जा रहा 
है. लेकिन साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि यदि घाटे को पूरा करने 
के लिए साम्राज्यिक राजकोष रो राशि निकालने पर राजकोष में बकाया राशि 
घटकर निर्धारित न्यूनतम राशि से कम हो जाती है तो घाटे के बजट को मंजूरी 
तभी दी जायेगी जब भारत सरकार सम्बन्धित प्रांतीय सरकार को इतने ही 
ओवरड्राफ्ट की अनुमति देगी कि सामान्य राजस्व से साम्राज्यिक राजकोष में 
धनराशि जमा करके इसे बकाया निर्धारित न्यूनतम स्तर तक लाया जा सक और 
ओवरड्राफ्ट का भुगतान ब्याज की दरों तथा किश्तों में किया जायेगा जो निधौरित 
की जाएगी ।' 

(॥) एक वर्ष क॑ दौरान किसी लेखा शीर्ष पर इसके लिए उस वर्ष अन्तिम 
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रूप से भारत सरकार द्वारा मंजूर राशि से अधिक खर्च नहीं करेंगी | 
कोई प्रांतीय सरकार अधिक व्यय तभी कर सकती है बशते जितना अधिक 
व्यय किया जाता है उसे पुनर्विनियोग द्वारा अर्थात इसके नियंत्रणाधीन किसी अन्य 
लेखा शीर्ष में स्वीकत अनुदान में उतनी ही राशि कम कर के प्रतिसंतुलित किया 
जाए।' प्रांतीय सरकारों के पास पुनर्विनियोग की व्यापक शक्तियां थी। क्योंकि 
प्रांतीय सरकार इसके बजट में सम्मिलित प्रांतीय व्यय के निभित्त अनुदानों में 
पुनर्विनियोग की मंजूरी दे सकती थी चाहे पूर्णतया प्रांतीय शीर्ष हो या विभाजित 
मुख्य या गौण शीर्ष हो बशर्ते कि कूल प्रोत्तीय व्यय अनुदान में अधिक हो॥।' 
(5) लेखा और लेखा परीक्षा नियम द 
यद्यपि प्रांतों को अपने बजटों में पुनर्विनियोग की काफी शक्तियां दी गई थीं 
किन्तु उनके लिए यह आवश्यक कर दिया गया था कि वे जो धनराशि खर्च करते 
हैं उसका लेखा-जोखा रखें और उसकी लेखा-परीक्षा करवाएं। इस सम्बन्ध में ६ 
यान देने योग्य महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि इस प्रकार लेखा-जोखा रखने और 
उनकी लेखा-परीक्षा करवाने के दायित्व के लिए वे अपने विधानमंडलों के प्रति 
उत्तरदायी नहीं थे अपितु इसके लिए वे भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी थे क्‍योंकि 
उनको यह वित्तीय अधिकार भारत सरकार ने दिया था। इसके अलावा, भारत 
सरकार ने अपने निजी लेखा और लेखा परीक्षा कर्मचारी नियुक्त करके प्रांतो को 
अपनी स्वेच्छा से इस दायित्व का निर्वाह करने की छूट नहीं दी थी। इसके 
प्रतिकल, विभिन्‍न प्रांतों में तैनात साम्राज्यिक लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारियों 
को इस दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो प्रशासन तथा उपरोक्त 
नियमों की व्याख्या के मामले में प्रांतीय सरकारों के आलोचक और मार्गदर्शक 
का काम करते थे। उनके काम को सुगम बनाने के लिए प्रांतीय सरकारों को 
हिदायत दी गई थी कि वे- / 

() लोक लेखाओं? की प्रक्रिया के प्रपत्र में कोई परिवर्तन न करें अथवा 
लेखे का प्रभार दो या अधिक शीर्षो में विभाजित करने का आदेश न 
दें | ऐसे सभी मामलों मे उन्हें महानियंत्रक, साम्राज्यिक सरकार का एक 
अधिकारी |- के निर्णय का पालन करना होगा।' 

() अपने विनियोग अथवा व्यय के सम्बन्ध में मंजूरी क॑ विरुद्ध साम्राज्यिक 
लेखा परीक्षा अधिकारी की आपत्ति प्रांतीय सरकार के स्पष्टीकरण के 
साथ भारत सरकार को अन्तिम निपटान के लिए प्रेषित करेंगे। 

. 92 का नियम 24 
. 49]2 का नियम 25(॥) | 
 ]897 का नियम (क) जैसा कि बाद में संकल्पों में भी शामिल किया गया है। 
, 897 का नियम 4(2) 
. 492 का नियम 30 और 3॥ 
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प्रांतीय सरकारों की वित्तीय शक्तियों पर इस प्रकार के नियत्रण लगाये गये 
थे। इन विशिष्ट नियंत्रणों के अलावा भी प्रातीय सरकारे अपने अधिकार क्षेत्र में 
अपनी नियति की स्वतत्र निर्माता नहीं थीं क्योंकि किसी विभाग के पर्यवेक्षण और 
नियंत्रण का अधिकार अभी भी गवर्नर जनरल इन काउसिल को था और प्रात्तीय 
सरकारों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी कार्यपालिका और वित्तीय कार्यवाही 
के बारे में उसे पूरी सूचना देते रहें ताकि वह शांति, व्यवस्था और सुशासन सम्बन्धी 
अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें | प्रातों की वित्तीय स्वतंत्रता पर उनके सामान्य 
प्रभाव को छिपाया नहीं जा सका। इन भारी नियंत्रणों के होते हुए यदि प्रांतीय 
वित्तव्यवस्था की स्वतंत्रता के मामले में वे अपनी आस्था नहीं रखते और यह नहीं 
पूछते कि इस भ्रामक संस्था का अन्ततः स्वरूप क्‍या है और इसके लाभ क्‍या 
है तो उनका मानस या मन बहुत ही अधिक अभेद्य होता। 





तत+---- ७ अमम+& 
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8 
प्रातीय वित्तव्यवस्था का स्वरूप 


प्रांतीय वित्तव्यवस्था का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक 
कि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलता जो परिणामतः अवश्य ही पूछा जाएगा, 
कि पुरानी योजना के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के 
बीच वित्तीय सम्बन्ध कैसे रहे?टे यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्‍योंकि प्रांतीय 
वित्तव्यवस्था से सम्बन्धित आलोचना और प्रस्तावों तथा इस दृष्टि से किसी विषय 
की वैधता पूर्णतया इसके स्वरूप को ठीक ढंग से समझने पर निर्भर करती है। 
दुर्भाग्यवश, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी ओर जितना ध्यान दिया 
जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया। यही कारण है कि किसी विषय पर 
विश्वस्त रूप से चर्चा नहीं की गई और फिर भी किसी विषय को इतना गलत 
नहीं समझा गया जितना कि ब्रिटिश भारत में पुरानी प्रांतीय वित्तव्यवस्था को गलत 
समझा गया। अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि ब्रिटिश भारत में 
स्थापित प्रांतीय, वित्तव्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या था। 

राज्यतंत्रों की परस्पर सम्बन्धित प्रणाली में, जैसा कि ब्रिटिश भारत में कन्द्रीय 
और प्रांतीय सरकारों के मामले में था, उनके वित्तीय सम्बन्धों के वास्तविक स्वरूप 
को समझना सदैव कठिन होता है क्योंकि ऊपर से जो दिखाई देता है वह 
वास्तविकता से बिल्कूल भिन्‍न हो सकता है। बहरहाल, आम राय यह थी कि 
भारतीय प्रणाली प्रांतीय और कन्द्रीय सरकारों के बीच संसाधनों के पृथककरण पर 
. आधारित थी और प्रांतीय सरकार द्वारा अपनी आय से केन्द्रीय सरकार को अंशदान 
देने की जो प्रथा थी वह जर्मन साम्राज्य में व्याप्त संघीय वित्त व्यवस्था से प्रायः 
मिलती-जुलती थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह दृष्टिकोण सही था 
या गलत लेकिन भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच सम्बन्धों के अनेक 
ऐसे प्रसंग है जिनसे निस्संदेह इस दृष्टिकोण को काफी बल मिलता है। ऐसे 
प्रसंगों में केन्द्रीय और प्रांतीय सारकारों के बीच कृत्यों के विभाजन का उल्लेख 
किया जा सकता है। एक प्रेक्षक ने यह टिप्पणी की कि जहां तक कंत्यों के 
विभाजन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार का सैनिक मामलों, विदेशी मामलों, 
सामान्य कराधान, मुद्रा, ऋण, शुल्कों, डाक और तार, रेलवे और लेखा तथा लेखा 
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परीक्षा उसे मामलों पर नियंत्रण था जबकि प्रांतीय सरकारें साधारण आन्तारेक 
प्रशासन गैसे पुलिस, शिक्षा, सफाई, सिंषाई, सड़क और इमारतें, जगलात जैसे 
मामलों का संचालन करती थीं और स्थानीय संस्थाओं पर भी इनका नियत्रण था। 
यदि इस प्रसंग से इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि केन्द्रीय और प्रांतीय 
सरकारें अलग-अलग सेवाओं का निष्पादन करती थीं तो केन्द्रीय और प्रांतीय 
सरकारों के बीच सम्बन्धों का एक दूसरा प्रसंग है जिससे इस विचार को बल 
मिलता है कि ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के राजस्व भी अलग 
अलग थे। इस प्रसग के अनुसार भारत में अधिकांश करों की वसूली प्रातीय 
सरकारों द्वारा की जाती थी। भारतीय व्यय के बारे में रायल आयोग ने यह टिप्पणी 
की हैः! 


मंत्री (चांसलर आफ दि ऐक्सचैकर) के अधीन है। भारत में राजस्व की कुछ 
शाखाओं का प्रशारान केन्द्रीयकृत है। यद्यपि यह सदैव (भारत सरकार के) 
वित्त मंत्री के अधीन नहीं होता। अन्य शाखाओं का प्रशासन विकेन्द्रीयक्ृत 
है।-- मभूराजरव (मालगुजारी) कलकत्ता में स्थित केन्द्रीय विभाग के 
नियंत्रणाधीन है लेकिन वह विभाग वित्त मंत्री के उधीन नहीं है अपितु गृह 
और राजस्व विभागों के प्रभारी मंत्री के अधीन है। तार विभाग लोक निर्माण 
मंत्री के नियंत्रणाधीन है। नमक शुल्क का कुछ भाग, और अफीम राजस्व 
का कुछ भाग डाकघर राजस्व तथा अन्य प्रकार के राजस्वों की वसूली पर 


केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है................. जेष राजस्व प्रात्तीय सरकारों द्वारा 
वसूल किया जाता है। ........... जहां तक राजस्व के एक बड़े भाग की वसूली 


का सम्बन्ध है, इस बारे में प्रांतीय सरकारें प्रशासन की इकाईयां हैं और वे 

अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 

इसी विचार का समर्थन करने वाले तीसर प्रसंग के रूप में भारतीय लेखाओं 
को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी ऊधिकृत रिपोर्टो (बुक्स) में अपनाये गये अनूठे 
तरीके का उल्लेख किया जा सकता है जैसा कि ध्यान में आया होगा, भारत 
सरकार के सामान्य लेखाओं के साथ एक अनुपूरक लेखा संलग्न किया जाता 
है जिसमें ब्रिटिश भारत के विभिन्‍न प्रांतों में आय और व्यय के विभिन्‍न शीर्षों 
के विभाजन के बारे में जानकारी दी जाती है। लेखाओं को दर्शाने का यह तरीका 
निस्संदेह गुमराह करने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करने का उद्देश्य 
प्रातों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देना था। लेकिन वास्तविकता गह 
है कि प्रांतों की आय और व्यय के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं वे विभिन्‍न 
प्रांतों के दावों और उत्तरदायित्वों के द्योत्तक नहीं हैं। इन आंकड़ों से प्रांतों की 
वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलता। इन आंकड़ों से उन विभिन्‍न एजेन्सियों के 
). अन्तिम प्रतिवेदन का पैरा 25 
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भोगोलिक विभाजन का पता चलता है जिनके माध्यम से भारत सरकार के वित्तीय 
कारोबार व कार्यकलाप का संचालन होता है और जिन के माध्यम से राजस्व 
वसूल किये जाते हैं तथा व्यय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर “बंबई” 
शीर्ष के अन्तर्गत जो आय और व्यय दिखाया गया है उससे उस आय और व्यय 
का पता चलता है जो बंबई में तैनात भारत सरकार के महालेखापाल के खातों 
के माध्यम से होता है और अन्य प्रांतीय सरकारों के शीर्षो के अन्तर्गत दी गई 
प्रविष्टियों के मामले में भी यही बात सही है। ये आंकड़े वास्तव में भौगोलिक 
दृष्टि से विभाजित भारत सरकार के लेनदेन के द्योतक हैं और इन में प्रांतीय 
नाम की कोई चीज नहीं है। तथापि ऐसी लेखा प्रणाली से यह धारणा बनती 
है कि भारत में वित्तव्यवस्था मुख्य रूप से संघीय है। 


इन तीन प्रसंगों के आधार पर ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों 
के बीच वित्तीय सम्बन्धों को संघीय वित्तव्यवस्था की संज्ञा देना सरल था। भारतीय 
अर्थव्यवस्था के साधनों के पृथककरण तथा उपज (आय) से अंशदान पर आधारित 
' होने का विचार इतना गहरा था कि भारतीय व्यय (892) और ब्रिटिश भारत 
: में विकेन्द्रीयकरण (909) सम्बन्धी रायल आयोगों के समक्ष साक्ष्य देते हुए अनेक 
साक्षी आयुक्तों पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े और उन्होंने अर्थव्यवस्था के 
अनौचित्य की आलोचना की तथा न्याय के हित में इसमें संशोधन करने के सुझाव 
दिये। उन्होंने अपनी ऐसी मान्यताओं के स्पष्ट शब्दों में कहीं कोई कारण नहीं 
बताए हैं! यद्यपि उनके सुझाव इस बात का सुस्पष्ट प्रमाण हैं कि उनकी ऐसी 
धारणा थी। जब तक वे यह नहीं मानते कि प्रांतों का राजस्व तथा सेवायें पृथक 
हैं तो केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए विभिन्‍न प्रांतों द्वारा अपने राजस्व 
से असमान अंशदान किये जाने के कारण उनके साथ जो अन्याय हुआ उसे दूर 
कराने के प्रयासों में अपनी शक्ति बर्बाद करने की उनसे आशा नहीं की जा सकती 
थी । द 


यदि कन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के बारे में उनका 
दृष्टिकोण स्वीकार्य होता तो उनकी आलोचना तथा उनके सुझाव काफी हद तक 
स्वीकार कर लिये गये होते। विभिन्‍न प्रांतों द्वारा अपने राजस्व अथवा आबादी के 
अनुपात में जो भी अंशदान दिये जाते थे वे ऐसी कुछ आपत्तिजनक किन्तु 
सामान्यतया स्वीकृत परिकल्पना के आधार पर निश्चित रूप से असमान थे कि 
एक प्रांत में एकत्र किया गया पूरा राजस्व उसी प्रांत “का होता है। 


. सी.एफ. भारतीय व्यय आयोग कार्यवाही वृत्तान्त का साक्ष्य, खण्ड 3 सन्दर्भ--क्यू. 48094 
और विकेन्द्रीयकरण आयोग साक्ष्य, खंड 2, क्यू 9497 
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साम्राज्यिक सरकार को प्रांतीय अशदान 


ही 2 5:20. प्रांत में एकत्र किये गये कुल [प्रांत की आबादी की तुलना में 


राजस्व की तुलना में भारत भारत सरकार को प्रति व्यक्ति 
सरकार को दी गई राशि दी गई राशि का अनुपात 


का अनुपात 
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उड़ीसा 


भारत रारकार के वित्त और राजस्व लेखाओं तथा दरावार्षिक जनगणना प्रतिवेदनों रो रसांकलित। 


इसी प्रकार विभाजित राजस्व शीर्ष व्यवस्था को बदल कर इसके स्थान पर 
पृथक राजस्व व्यवस्था लागू करने और केन्द्रीय सरकार को प्रांतीय सरकारों द्वारा 
(!) एक निश्चित राशि जिसमें हर कुछ वर्षों में संशोधन किया जा सके, या (2) 
प्रातीय राजस्व पर एक समान प्रतिशत, या (3) प्रातीय सरकारों द्वारा अपने प्रांत 
की आबादी, राजस्व या सम्पत्ति पर केन्द्रीय सरकार को घटता बढ़ता अंशदान 
दिये जाने क॑ प्रस्तावों की तुलनात्मक खूबियों के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, 
इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इनका उद्देश्य साम्राज्यिक राजकोष के 
बोझ को बांटने का कोई ऐसा बोधगम्य आधार ढूढना था जिससे प्रातों को बराबर 
या देने की क्षमता के अनुसार भुगतान करना पड़े | किसी व्यक्ति से, जिसने प्रांतीय 
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वित्तव्यवस्था के सही स्वरूप को समझने का प्रयास किया हो यह आशा नहीं की 
जा सकती थी कि वे इन प्रस्तावों को उतनी गम्भीरता से लेंगे जितनी गम्भीरता 
से उनके प्रवर्तक इन्हें लाये थे| फिर भी यह बड़ी विचित्र बात है कि दोनों आयोगों 
में से किसी ने उनके औचित्य पर आपत्ति नहीं कीं। विकेन्द्रीयकरण' सम्बन्धी राय्ल 
आयोग ने अवश्य यह स्पष्ट किया, यद्यपि जोरदार ढंग से नहीं, कि समान अंशदान 
अनिवार्य रूप से न्‍्यायसंगत अंशदान नहीं थे, लेकिन न तो इस आयोग ने और 
न ही भारतीय व्यय सम्बन्धी रायल आयोग ने उस भाषा को चुनौती दी जिसमें 
कहा गया था कि प्रांतीय सरकारें अपनी सेवाओं के लिए भुगतान करने के पश्चात 
अपना राजस्व साम्राज्यिक राजकोष में अशदान के लिए दे दें। अतः यह और 
भी आवश्यक हो जाता है कि उन कारणों पर कुछ विस्तार से विचार किया जाए 
जिनमें इस दृष्टिकोण का समर्थन, किया गया कि यह व्यवस्था में साधनों के 
प्रथककरण तथा आय से ऊंशदान के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में अंशदानों 
के औचित्त्य के प्रश्न पर तब तक विचार करने का कोई फायदा नहीं है जब 
तक यह तय नहीं हो जाये कि राजस्व प्रांतीय सरकारों के थें जिन्हें वे अपना 
कह सकती थीं और ऐसी सेवायें थीं जिनको रुचारु रूप से चलाने के लिए मुख्य 
रूप रो वे जिम्मेदार थीं। 

इस बात का निर्णय किस आधार पर किया जाए कि क्या प्रांतों के पास 
"ऐसा राजस्व और सेवायें थी जिनको वे अपनी कह सकते थे? निस्संदेह प्रशासनिक 
मापदण्ड के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस चीज पर प्रांत का 
प्रशासन था वह प्रांतीय थी। लेकिन यह मापदंड अन्तिम मापदंड नहीं हो सकता। 
इसका कारण यह है कि प्रशारानिक राज्यतंत्रों के उद्गम या एक आदर्श संगठन 
में उनकी स्थिति के बारे में जो भी राय हो, फिर भी आधुनिक समय में एक 
प्रशासनिक राज्यतंत्र के सभी प्रादेशिक अधिकारों का मुख्य रूप से किसी सामाजिक 
समझौते या कूछ कुत्यों के निर्वहन की वजह से नहीं अपितु एक सामान्य रिद्धान्त 
के आधार पर प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का निर्णय उस विधि के 
आधार पर किया जाना चाहिये जिससे ब्रिटिश भारत में प्रांतीय रारकारों की स्थिति 
का निरूपण किया गया है। द 

क्या प्रांतों का कानूनी दृष्टि से राजस्व पर कोई अधिकार था? यद्यपि यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो लोग प्रांतीय राजस्व की बात करते 
थे उन्होंने प्रांतीय शब्द को कोई कानूनी दर्जा दिया था या नहीं। इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि आम तौर पर बोलचाल में इसने यह अर्थ ग्रहण कर लिया 


!, देखिए विकेन्द्रीयकरण सम्बश्धी रायल आयोग का प्रतिवेदन। 
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था। प्रांतीय सरकारों का भी, जिनको अधिक जानकारी होनी चाहिये, विचार थ! 
और उनका यह तर्क था कि राजस्व के प्रांतीयकरण के नाम पर भारत सरकार 
ने उन्हें जो कुछ दिया है वह केवल भोगाधिकार नहीं है अपितु राजस्व पर अधिकार 
है| परन्तु भारत सरकार सदैव ऐसो दावों को दबाने में तत्पर रहती थी। यह 
स्पष्ट है. कि प्रांतीय समझौतों को हर पांच वर्षों में संशोधित किया जा सकता 
था, भोगाधिकार चिरस्थायी नहीं था और भारत सरकार यदि चाहे तो पाच वर्षों 
के अन्त में इसे पुनः वापस ले सकती थीं। यह बात !4 जनवरी, ]882 क॑ पत्र 
संख्या 284 में बंगाल सरकार द्वारा किये गये दावों क॑ उत्तर से बिल्कुल स्पष्ट 
हो जाती हैं जिससे निम्नलिखित उद्धरण दिया. जाता है 


“मतगेद दूर करने तथा अन्य सुविदित उद्देश्यों को, जिनका उल्लेख 
करना आवश्यक नहीं है, ध्यान में रखते हुए साम्राज्यिक शरकार ने प्रशासन 
का कुछ काम स्थानीय सरकारों 'को सौंप दिया। स्थूल अनुमान यह है कि 
सामान्य आय का एक अंश तथा उसमें होने वाली वृद्धि, जो इसके अपने 
नियंत्रण में रहेगी, व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। केन्द्रीय रारकार 
आय का बाकी अंश स्थानीय सरकारों को दे देगी जिससे वे कुछ आवश्यक 
व्यय पूरा करेंगी! लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार यह राशि 
हमेशा देती रहेगी क्‍योंकि यह अनुमान अनिवार्य रूप से एक मोटा अनुमान 
है और अप्रत्याशित रूप से संसाधनों में कमी होने अथवा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अपने पारा रखे गये या प्रांतों को सौंप गए वित्तीय प्रशासन पर व्यय 
बढ जाने से इसगें फेर बदल किया जा सकता है। विनियोग की जांच करने 
पर आवश्यक हुआ तो इसमें पुनः समायोजन किया जा राकता है। इस पर 
अधिकार का त्याग इसके स्वरूप और बंगाल के स्थायी सगझौगे के प्रभावों 
को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 


यद्यपि प्रांतों के लिए चिन्ता व्यक्त की गई, तथापि संशोधन मुख्य रूप से 
साम्राज्यिक सरकार के छितों को ध्यान में रखते हुए किये गए जैसा कि विनियौग 
पुनः आरम्भ करने से अकाट्य रूप से सिद्ध होता हैं। रथारी समझौते में इसलिए 
विलम्ब किया गया था कि भारत रारकार अपने राजस्व पर अपना नियंत्रण नहीं 
छोड़ना चाहती थी। पंचवर्षीय समझौते के अन्तर्गत भोगाधिकार का बिना किसी 
बाधा के केवल पांच वर्षों के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गईं थी। लेकिन 
यह समर्पण अस्थायी था और केवल पांच वर्षों के लिए होते हुए भी राज्य! के 


। भारत सरकार को भेजा गया दिनांक 6 फरवरी, 882 का पत्र संख्या 5] और दिनांक 
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8 कि भारत सरकार ने कभी भी अपने राजस्व के भोगाधिकार का प्रयोग करने 
का अधिकार वापस नहीं लिया जैसा कि कंन्द्रीय सरकार द्वारा प्रांतीय अधिशेषों 
पर लगाये गए असाधारण शुल्कों अथवा दातव्य शुल्कों से, जैसा कि उन्हें पुकार। 
जाता था, पता चलता है। स्थायी समझौते का भी यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता 
कि विभिन्‍न प्रांतों को दिये गए राजस्व कानूनी तौर पर उनके राजस्व हो गये 
क्योंकि कानून की नजर में प्रांतीयकृत राजस्व समेत सभी राजस्व अभी भी भारत 
सरकार के अधिकार में थे। भारत के राजस्व पर अपना अधिकार प्रांतों को 
हस्तांतरित करके भारत सरकार कानूनी तौर पर प्रांतों को राजस्व सौंप सकती 
थी, इसमें संदेह है| संसदीय कानून के आधार पर भारत का राजस्व भारत सरकार 
को सौंपा गया था, और इसी संसदीय कानून के एक खंड द्वारा भारत सरकार 
की विधायी शक्तियों को सीम्रित कर दिया गया था। इस खंड के अन्तर्गत भारत 
सरकार पर “ऐसे कानून या विनियम बनाने पर रोक लगा दी गईं थी जिनके 
द्वारा (833) के इस अधिनियम के किसी प्रावधान का अथवा सम्राट के 
विशेषाधिकार या संसद के प्राधिकार का किसी तरह निरसन किया जा सके, उसमें 
परिवर्तन किया जा सके, उसे निलम्बित या प्रभावित किया जा सके” | 


यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा करने के लिए संसद के अधिनियम की आवश्यकता 


नहीं किया और यदि भारत सरकार ने ऐसा किया होता तो वह अपना कानून 
बना कर इसे समाप्त भी कर सकती थी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्राततीय 
राजस्व की अलग व्यवस्था करने से प्रांतों के पास अलग राजस्व आ गया। प्रांतीय 
सरकारों को प्रांतीयकृत राजस्व से होने वाली वसूली को रखने के लिए अपने 
निजी राजकोष स्थापित करने की अनुमति दी गई होती तो पृथक स्वामित्व की 
दृष्टि से प्रांतीय राजस्व का कोई अर्थ होता। लेकिन नियमों के अनुसार प्रातीय 
संरकारों को ऊपनी घनराशि कहीं और जमा न करके साम्राज्यिक सरकार के 
राजकोष में ही जमा करनी होती थी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व का स्वामित्व 
भारत सरकार क॑ हाथों में ही रहा और साम्राज्यिक राजकोष से प्रांतीय राजस्व 
के वितरण का काम साम्राज्यिक सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। 
बहरहाल इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नही आया। लेकिन ऐसा गलत दृष्टिकोण 
माननीय भी सयानी रो अधिक विश्वस्त ढंग से किसी ने कभी बयान नहीं किया 
है और सर जेम्स वैस्टलैण्ड से अधिक जोरदार ढंग से किसी ने इसका खंडन 
नहीं किया। ऐसा भारत सरकार के काउंसिल हाल में बजट पर वाद-विवाद के 
अवसर पर दोनों में बहस के दौरान हुआ जिससे निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किया 
जाता है:- 
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माननीय श्री सयानी ने कहा:- 


“प्रांतीय वित्तव्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि देश का राज्स्व प्रांतों 
के जो इसे एकत्र करते हैं स्वामित्व में होने के बजाय या उनकी अपनी 
आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होने के बजाय एक सामान्य निधि बन जाता 
है जिस का प्रयोग केवल केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है और केन्द्रीय 
सरकार इसमें से जितनी राशि देना चाहे प्रांतीय सेवाओं क॑ लिए दे सकती 
हे | ्ह 

इस टिप्पणी के निन्दात्मक भाव को समझते हुए वित्तमत्री सर जेम्स बेस्टलंण्ड 
ने खड़े होकर यह कहा:- 

'यदि गैं माननीय श्री सयानी की बात ठीक से समझता हूं तो उन्होंने 
कहा कि भारत सरकार ने जो व्यवस्था की है वह इस सिद्धान्त पर आधारित 
है कि विभिन्‍न प्रांतों के अलग-अलग राजस्व नहीं है और प्रांत उन्हें खर्च 
नहीं कर सकते। विभिन्‍न प्रकार के राजस्व एक सामान्य निधि के उनतर्गत 
आते हैं और स्थानीय सरकारें उनकी वसूली करने के लिए भारत सरकार 
की एजेन्ट ही हैं। मैं समझता हूं, उन्होंने इस तरह के कुछ शब्दों में सिद्धान्त 
की निनन्‍्दा करने के प्रयोजनार्थ इस सिद्धान्त का उल्लेख किया। खैर! मैं इस 
सिद्धांत का पूरा समथन करता हू। राजस्व पर भारत रारकार का | स्वामित्व 
है, यह उसकी संवैधानिक सम्पत्ति हैं। भारत सरकार एक संस्था है जिसका 
सृजन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है और यदि रांराद के उस 
अधिनियम का उल्लेख किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत्त के राजरव 

२ भारत रारकार तथा केवल उस सरकार का ही अधिकार हे। उनके सम्बन्ध 
में स्थानीय सरकार जो भी काम करती है वह भारत सरकार के विशिष्ट 
आदेश के अनुसार न्‍यायसंगत होना चाहिए। स्थानीय सरकारों के पास जो 
शक्तियां हैं उन्हें भारत सरकार ही देती है, इसके अलावा वे किसी वित्तीय 
शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती! | 

इसके अतिरिक्त यदि भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विज्ञीय 
सम्बन्ध साधनों के विभाजन और प्रांतों की आय से ऊशदान के सिद्धात पर 
आधारित होते तो प्रांतीय सरकारों द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता 
है उनके लिए कानूनी जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों की ही होनी चाहिये थी। यह् 
सही है कि अधिकांश संघीय देशों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों क॑ बीच कृत्यों 
के विभाजन की तरह भारत में भी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच कृत्यों 
का विभाजन किया गया था। तथापि, याद रहे कि कृत्यों का यह विभाजन कानून 
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नहीं था और प्रांत किसी भी सेवा के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी नहीं थे, 
यहां तक कि प्रांत्रीयकृत कृत्यों के लिए भी प्रांतों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं 
थी।| कानून के अनुसार पूरी जिम्मेदारी साम्राज्यिक सरकार के कंधों पर थी और 
साम्राज्यिक सरकार किसी प्रांत को इसे हस्तांतरित करके इस जिम्मेदारी से 
छुटकारा नहीं पा सकती थी। प्रांतों ने अपनी इच्छा से कुछ साम्राज्य सेवाओं के 
लिए वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार की थी। उन्हें ऐसी सेवाओं का संचालन करने 
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। मद्रास ने ॥877 में ऐसी जिम्मेदारी 
लेने से जिस असाधारण ढंग से इंकार किया उससे यह बात सिद्ध हो जाती 
है। अतः कानून के अनुसार देश में शांति, व्यवस्था और सुशासन के लिए भारत 
सरकार ही जिम्मेदार थी। अत्त: अनिवार्य रूप से सभी सेवाओं के लिए साम्राज्यिक 
सरकार जिम्मेदार थी जिनका संचालन अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने 
के लिए भारत सरकार करती थी। 

अतः यह स्पष्ट है कि वह विचार जिसमें यह भाना गया है कि ब्रिटिश भारत 
में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच सम्बन्ध साधनों के विभाजन और प्रांतों 
की आय से अंशदान पर आधारित थे, तरक॑संगत नहीं है। इन दिनों प्रायः: हर 
देश में सरकार परस्पर सम्बन्धित राज्यतंत्रों द्वाव चलाई जाती थी और हर 
राज्यतंत्र का अपना-अपना क्षेत्र होता था जिसमें रहते हुए वे अपने सार्वजनिक 
कृत्यों का निर्वहन करते थे। यह हो सकता है कि कोई भी दो देशों में सरकार 
का काम चेलाने वाले राज्यतंत्रों की संख्या एक सी रही हो। परन्तु इस तथ्य 
के आधार पर यह कहना गलत है कि उनके आपसी सम्बन्ध भी एक से रहे 
होंगे। अतः इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना भी आवश्यक है कि परस्पर-सम्बन्धित 
राज्यतंत्रों के बीच अच्छे सम्बन्ध होना इस बात पर निर्मर करता है कि उनमें 
से कौन-सा तंत्र कानून देने वाला राज्यतंत्र है। यह स्वीकार किया जाएगा कि 
ऐसे राज्यतंत्रों में एक राज्यतंत्र कई कारणों, विशेष रूप से ऐतिहासिक कारणों, 
से सर्वोच्च होता है क्‍योंकि यह अन्य राज्यतंत्रों को कानून देने में सक्षम होता 
है। संघीय देशों में कानून देने वाले राज्यतंत्र राज्य सरकारें हैं। उनका निर्णायक 
रथान है। वे गूल तथा अवशिष्ट राजकीय शक्तियों के भण्डार हैं। वे स्वतंत्र 
अस्तित्व का दावा कर सकते हैं, वे अपने संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और अपने 
कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरी ओर, संघीय सरकार राज्य' सरकारों की 
कठपुतली है। इसके पास, कंवल वे ही शक्तियां और कृत्य हो सकते हैं जो राज्य 
सरकारें अपने पास न रखकर इसे देती हैं। अत: राज्य और संघीय सरकारों के 
बीच वित्तीय सम्बन्धों को संसाधनों के विभाजन तथा राज्यों की आय से अंशदान 
की संज्ञा दी जाये तो राही तथा उचित होगा। इराका कारण यह है कि वहां 
[. वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि संघीय व्यवस्था हो। विकेन्द्रीयकरण की वैध प्रणाली 

समान रूप से संसाधनों के विभाजन और राज्यों की आय से अंशदान के अनुकूल होगी। 
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पर राज्यों के पृथक संसाधन हैं जो कानूनी तौर पर उनके अपने हैं और इसलिए 
अपनी सेवाओं के लिए भुगतान करने के पश्चात्‌ वे केन्द्रीय सरकार को अंशदान 
करते हैं तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपने राजस्व को त्याग दिया। लेकिन 
प्रांतीय सरकारों के मामले में यह कहना असंगत है। भारत में प्रांतीय सरकार 
निर्णायक होने के बजाय प्रशासनिक राज्यतंत्रों मे सबसे कमजोर राज्यतत्र हैं। 
833 तक प्रांतों के पास पृथक अधिकार थे जिससे वे समर्पित करने की स्थिति 
गें थे। उस समय भारत सरकार को रुघीय आधार पर संगठित किया गया होता 
तो प्रातों की स्थिति काफी हद तक वही होती जो संघीय देशों में राज्यों की 
है| लेकिन 833 के अधिनियम द्वारा साम्राज्यिक व्यवस्था की स्थापना से भारत 
में संघ बनाने का अन्तिम अवसर भी जाता रहा। उस अधिनियम कं द्वार प्रांतों 
की प्रभुसत्ता को इस प्रकार कुचल दिया गया कि इस का कोई अवशेष नहीं रह! 
जिसके आधार पर भारत में संघीय व्यवस्था की बात सोची जा सके। इस 
अधिनियम के आने के पश्चात देश की सरकार एकल प्राधिकरण को सौंप दी 
गई है जिसकी जिम्मेदारी देश को सुशासन प्रदान करना है। चूंकि कोई एक 
प्रशासन केन्द्रीय कर्मचारियों की सहायता में इतने बड्धे देश का शासन चलाने का 
भार सहन नहीं कर रूुकता था इसलिए प्रांतीय सरकारों को काफी शक्तियां दी 
॥ई | लेकिन इसरो इस तथ्य को नहीं छिपाया जा सकता कि प्रात सही अर्था 
में “भारत सरकार के एजेन्ट” थे। आम प्रयोग के कारण प्रातीय' शब्द को 
प्रतिष्ठहाजनक स्थान मिल गया। प्रांतीय राजस्व के साथ साथ प्रांतीय सेवायें, प्रांतीय 
सिविल कर्मचारी, प्रांतीय न्यायालय आदि शब्दों का भी प्राय: प्रयोग किया जाता 
था और ऐसा लगता था कि इन सभी चीजों का संबंध प्रांतीय सरकारों से है। 
लेकिन यह प्रयोग विडम्बनापूर्ण था। इसका कारण यह है कि देश के सर्वैधानिक 
कानून के प्रावधानों को याद करने पर हम उन्हें प्रभुरात्ता सम्पन्न अधिकरण समझने 
के बजाय यह कहना पसन्द करेंगे कि उनमें राज्यपाल और परिषद जैसी उच्च 
संसथायें होते हुए भी उन्हें सरकारें कहना उपयुक्त नहीं होगा। बहरहाल प्रातीय 
सरकारों के पास कोई ऐसी कानूनी शक्तियां या कृत्य नहीं थे जो सरकार नामक 
राज्यतंत्रों के पास होने की आशा की जाती है। तथ्य यह है कि भारतीय राज्यतंत्र 
प्रणाली संघीय राज्यतत्र प्रणाली के नितान्‍्त प्रतिकूल थी। भारतीय राज्यतत्र प्रणाली 
एक केन्‍्द्रीयकृत प्रणाली थी जिसमें कुछ भी प्रांतीय नहीं था, जो कुछ प्रांतीय 
दिखाई देता था वह साम्राज्यिक सरकार का क्षेत्रीय पहलू था। अतः भारत में प्रातीय 
और केन्द्रीय सरकारों के ग्रीच वित्तीय सम्बन्धों को स्रोतों के विभाजन और प्रांतों 
की आय से अंशदान की राज्ञो देना गलत और अतिशोभनीय होगा। भारत में प्रांत 
के कोई ऐसे प्थक रांसाधन नहीं थे जो कानूनी तौर .पर उनके अपने हा और 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपनी सेवाओं, जिसकी संविधान क कानून 
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में कोई कल्पना नहीं की गई है, के लिए भुगतान करने के पश्चात्‌ प्रांतीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार को अंशदान करती थी। 


पिछले अध्याय में चर्चित प्रतिबन्धों की जटिल नियमावली से प्रातीय वित्तव्यवस्था 
के सही स्वरूप का पर्दाफाश हुआ, जिसकी आशा करना अनुचित नहीं था तो 
ऐसा विचार, जिसकी इसमें आलोचना की गई है कभी प्रचलित नहीं हो सकता 
था। इन प्रतिबन्धों के विद्यमान होने के बावजूद ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने यह 
कहने के बजाय कि ऐसे प्रतिबन्ध होने की स्थिति में ये प्रांतीय वित्त कैसे हो 
सकते हैं एक अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह विश्वास के साथ यह तक दिया. कि यह 
व्यवस्था शंगठन की दृष्टि से स्वतंत्र है| इरासे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 
प्रांतीय वित्त व्यवस्था का अध्ययन करते समय इस पर लगे प्रतिबन्धों की ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया। अन्यथा उस नियमावली को देखने से स्पष्ट हो जाता कि 
यदि प्रांतों के पास पृथक राजस्व और पृथक रोवायें होतीं तो उन्हें अपनी 
इच्छानुसार राजस्व हस्तांतरित करने, अपनी इच्छानुसार किसी सेवा पर उसे खच 
करने, अपनी इच्छा से कोई नीति बनाने और उसके अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार 
करने और अपनी पसन्द के तरीके से अनुपूरक अनुदानों की व्यवस्था करने की. 
शक्ति होती। लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियां कभी नहीं रहीं। प्रांतीय वित्तव्यवस्था 
पर लगे ये प्रतिबन्ध सचमुच इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं कि 870 से 
पूर्व की भांति 870 के बाद भी सभी चीजें साम्राज्यिक बनी रही। 


यदि भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच -वित्तीय सम्बन्धों को स्रोतों 
के विभाजन और प्रांतों से अंशदान की संज्ञा देना मामले के तथ्यों के अनुरूप 
नहीं है तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे विधि द्वारा विहित स्थिति क॑ अनुरूप 
माना जा सकता है? इसके उत्तर में हम एकदम कह सकते हैं कि दोनों सरकारों 
के बीच वित्तीय सम्बन्धों का एक ही सिद्धान्त जो तथ्यों के अनुकूल तथा विधिसम्मत 
है वह है स्रोतों का संकलन और आय का वितरण ।| 


स्रोतों के संकलन की बात कहना भ्रामक प्रतीत होगा क्योंकि भारत सरकार 
ने प्रांतों को राजस्व तथा राजस्व के हिस्से आवंटित किये थे। इसका उत्तर देना 
कठिन नहीं है। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रांतीय वित्तव्यवस्था 
के लिए कानूनी तौर पर ग्रोतों का विभाजन आवश्यक नहीं था। और न ही वास्तव 
में इनका विभाजन आवश्यक था। इसका कारण यह है कि जैसा कि पहले बताया 
गया है, आवंटित अथवा आरक्षित हर प्रकार के राजस्व साम्राज्यिक राजकोष में 
संग्रहीत किये जाते थे और वहां से सभी अनुमोदित सरकारी सौदों के लिए भुगतान 
किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि जब हर प्रकार का राजस्व एक सामान्य कोष 


 - 


में जमा किया जाता है तो यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता 


232 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


है कि प्रांतों को जो कछ दिया जाता था वह राजस्व होता था।' राजस्व के सभी 
स्रोतों से होने वाली वसूली पूरी तरह गिला दी जाती थी। अतः यह कहना उचित 
होगा कि प्रांतों को जो कुछ दिया जाता था वे निधियां होती थी। आबंटन बजट, 
हस्तांतरित अथवा विभाजित राजस्व बजट जैसी अभिव्यक्तियां कुछ हद तक कल्पित 
वाक्यांश है। प्रांतीय वित्तव्यवस्था के सभी चरणों में प्रांतो को जो कछ दिया ज्वता 
था वे निधियां होती थीं आवंटन चरण में जो धनराशि दी जाती थी वह निश्चित 
रूप से एक निश्चित राशि होती थी। अतः आवंटन और हस्तांतरित या विभाजित 
राजस्व मे केवल यह अन्तर था कि जहां आवंटन के मामले में एक निश्चित राशि 
होती थी वहां हस्तांतरित या विभाजित राजस्व के मामले में कुल आय के अनुसार 
कम या ज्यादा हो सकत्ती थी। लेकिन साथ ही यह केवल निधियों की आपूर्ति 
ही होती थी। यह कहना भी गलत है कि प्रातीय सरकारें जिन सेवाओं की 
जिम्मेदारी लेती थी भारत सरकार उन्हीं रोवाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने 
के लिए प्रांतीय सरकारों को घन देती थी। वास्तव में, प्रांतीय अंश समेत सभी 
सार्वजनिक धनराशि प्राप्त करने तथा इरो वितरित करने का काम भारत सरकार 
के हाथों में था। अतः तथ्यों के अनुसार सही अभिव्यक्ति यह कहना होगा कि 
प्रांतीय वित्तव्यवस्था से कंवल यह अभिप्रेत था कि भारत सरकार अपने राजकोष 
' के बहीखातों में एक प्रांतीय सेवा खाता खोल देती थी जिसमें जमाराशि हस्तांतरित 
या विभाजित राजस्व से हुई राशि के साथ बदल जाती थी और इसके अनुसार 
तथा इसमें से ही प्रांतीय सरकारें धनराशि निकाल सकती थीं। 


इरा प्रकार राजस्व के सभी स्रोत्त भारत सरकार के हाथों में थे। इस तथ्य 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रात अपनी निधियों से अशदान नहीं देते थे अपितु 
भारत सरकार अपने करों से होने वाली आय प्रातों में बाटती थी। इसके अलावा 
कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती | याद रहे कि 833 के अधिनियम के अन्‌सार 
शांति, व्यवस्था और सुशासन जैसी सेवाओं के लिए वित्तीय जिम्मेदारी भारत रारकार 
के कंधों पर थी जबकि कुछ सेवाओं का संचालन सीधे भारत सरकार द्वारा किया 


. स्थानीय सरकारों को आवंटित राजस्व के सम्बन्ध में कैप्टन प्रेटीमैन, संसद सदस्य हारा 
इंग्लैड में स्थानीय कराघान सम्बन्धी रायल आयोग को समक्ष अपने साक्ष्य में की गई टिप्पणी 
उद्धत की जा सकती है। उन्होंने कहा था “मेरा विचार है कि यह कहना असंभव है कि 
आप एक साम्राज्यिक कराधान के विशेष स्रोत से अंशदान देते हैं। एक आदमी ठालाब में 
पनी की बाल्टी फंक सकता है और फिर त्ञालाब से एक बाल्टी पनी निकाल कर कह 
सकता है कि उसने पानी की वहीं बाल्टी नेकाली है। कर साम्राञजियक राजकोष में दिये 
जाते हैं और अंशदान साम्राज्यिक राजकोष से किया जाता है। अत: यह कहना कि आपने 
वही राशि निकाली है जो आप ने एक विशेष कर के रूप में जमा की थी तो मैं समझता 
हूं कि यह एक भ्रामक कथन है- 898 का मामला 8763, साक्ष्य का कार्यवाही सारांश, 
खंड ॥, प्रश्न 9873 
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जाता था। रूस को छोड़कर : शेष यूरोप महाद्वीप के बराबर विशाल देश के 
कामकाज की सीधे देख-रेख करना एक केन्द्रीय ब्यूरो के लिए असंभव होने के 
कारण साम्राज्यिक सरकार की बहुत सी सेवायें प्रांतीय सरकार के पर्यवेक्षण में 
चलाये जाने के लिए प्रांतीय सरकार पर छोड़ दी गई थीं। जैसा कि पहले टिप्पणी 
की गई है। इस स्थिति की कमजोरी यह तथ्य था कि प्रशासनिक और वित्तीय 
झिम्मेदारी एक ही प्राधिकरण की नहीं थी जैसा कि होना चाहिये था। दूसरी ओर, 
हर वित्तीय वर्ष के अन्त में सभी प्रांतीय सरकारें जिन सेवाओं का संचालन करती 
थीं उन पर होने वाले व्यय के अनुमान भारत सरकार के वित्त विभाग को भेजती 
थीं और मांगी गई राशि देने न देने, उसमें कटौती करने का दायित्व भारत सरकार 
पर छोड़ दिया जाता था। धन जुटाने की जिम्मेदारी न होने के कारण, प्रांतीय 
सरकारें अत्यधिक घनराशि की मांग करती थीं और पूरा ब्यौरा उपलब्ध न होने 
के कारण भारत सरकार के लिए प्रत्येक सेवा के लिए वास्तव में आवश्यक धनराशि 
का अनुमान लगाना कठिन हो जाता था। इस बात के भय से कि भेजे गये आंकड़ों 
पर जरूरत से कम'या ज्यादा विश्वास करने से वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में 
विफल न हो. जाए, भारत सरकार को प्रांतों द्वारा मांगी गई राशि स्वीकार करनी 
पड़ती थी| जैसा कि हमने देखा है, 859 के संकट का यही कारण था। इस 
विपत्ति से बचने के लिए प्रांतीय वित्त व्यवस्था की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत्त 
भारत सरकार अपनी निधियों का वितरण प्रांतों में करती थी और प्रांत अपनी ओर 
से भारत सरकार के लिए उस राशि से कुछ सेवाओं का संचालन करते थे जो 
उन्हें इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार से मिलती थी। 

'वित्तीय सम्बन्धों का यह स्वरूप होने के कारण अनौचित्य के आधार पर प्रांतीय 
वित्तव्यवस्था की आलोचना करना अनुपयुकत है। अंशदान तो योग्यता के अनुसार 
किये जाने चाहिये लेकिन स्रोतों का वितरण आवश्यकताओं के आधार पर होना 
चाहिये ताकि वे न्याय संगत हों । यदि प्रांतीय वित्तव्यवस्था की अनौचित्य के आधार 
पर आलोचना की जाती है तो यह दिखाना भी आवश्यक है कि वितरण अनुचित 
है। इस संदर्भ में संभवतया यह भी दिखाना होगा कि विभिन्‍न प्रांतों को अपनी 
जनसंख्या या क्षेत्र के अनुसार अलग अलग धनराशि मिली | लेकिन यह याद रखना 
होगा कि राशि का वितरण मुख्य रूप से प्रांतों में नहीं अपितु विभिन्‍न विभागों 
में किया गया चाहे वे भारत सरकार के नियंत्रण में थे या प्रांतीय सरकारों के 
नियंत्रण में थे। इससे विभाजन की निष्पक्षता में काफी अन्तर हो सकता है क्योंकि 
विभिन्‍न प्रशासनिक राज्यतंत्रों के क्षेत्राधिकार में आने काले क्षेत्रों की आवश्यकतायें 
अलग-अलग हो सकती हैं और यह आवश्यक नहीं है कि उनके अन्तर्गत आने 
वाले विभागों की आवश्यकताएं भी वैसे ही अलग-अलग हों। भारत सरकार द्वारा 
निधियों का वितरण प्रत्येक प्रांत को इसकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता 
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था अपितु प्रत्येक विभाग की इसकी ऊवश्यकताओं के अनुसार सिद्धांत के आधार 
पर किया जाता था। अत: किसी अन्य सिद्धांत के आधार पर इस व्यवस्था की 
निष्पक्षता की आलोचना करना बेकार है। 


इस प्रकार व्याख्या करने पर कहा जा सकता है कि प्रांतीय वित्तव्यवस्था 
विभागीय वित्तव्यवस्था जेसी थी जो विकेन्द्रीयकृत वित्तव्यवरथा अथवा संघीय 
वित्तव्यवस्था से बिल्कूल भिन्‍न थी | मागले के तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता 
है कि यह विचार सही विचार है। विभागीय वित्त व्यवस्था में राज्य के प्रत्येक 
विभाग के लिए बजट में कुछ अनुदान विभाग अनुदान की राशि के बराबर राजकोष 
रो राशि निकाल सकता है। इसी प्रकार प्रातीय सरकारें जिन विभागों का संचालन 
करती हैं उनके लिए उन्हें कुछ समेकित अनुदान निर्धारित किया जाता है और 
तेत्पश्चात दिया जाता है। उन विभागों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 
प्रांतीय रारकारें अनुदान की राशि के बराबर साम्राज्यिक राज्कोष से धनराशि 
निकालती हैं। प्रांतीय वित्तव्यवस्था होते हुए भी इसमें प्रांतीय नाम की कोई चीज 
नहीं हे। 870 के पश्चात भी, जब प्रांतीय वित्तव्यवस्था अस्तित्व में आई, राजरव 
सेवा में, सिविल सेवायें उतनी ही निश्चित रूप से साम्राज्यिक थी जितनी कि 
वे 870 से पूर्व थीं जब प्रोतीय वित्त व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। 
अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रांतीय विकत्तव्यवस्था एक स्वंतंत्र 
वित्तव्यवस्था नहीं थी और न ही इसमें कर लगाने तथा पैसा खर्च करने की 
स्वतंत्रता थी। यह कंवल लेखे रखने की एक व्यवस्था थी जिसमें धन भारत सरकार 
की अनुमति से ही निकाला और जमा किया जा सकता था। 





इसका अर्थ यह हुआ कि प्रांतीय वित्तव्यवस्था की योजना आरम्भ करने के 
पश्चात भी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों क॑ बीच वित्तीय सम्बन्धों के स्वरूप में 
कोई परिवर्तन नहीं आया। स्रोतों के संकलन और आय के वितरण की व्यवस्था 
कोई नई बात नहीं थी बल्कि यह ।833 से चली आ रही थी। यह उछरा रामय 
स्थापित साम्राज्यिक व्यवस्था का वित्तीय प्रतिरूप थी। यह इसलिए था क्‍योंकि 
प्रातीय वित्तव्यवस्था होने के बावजूद प्रांतीय सरकारों के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन 
नहीं आया और वे अलग शक्तियां होने के बजाए पहले की भांति भारत सरकार 
के विभाग बनी रहीं। ऐसे निष्कर्ष को कुछ आश्चर्यजनक माना जाना अवश्यंभावी 
है| लेकिन यह निःसदेह सही है और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों 
के बीच कानूनी सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य निष्कर्ष सम्भव नहीं 
है। लेकिन यदि प्रांतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ लेखा-जोखा ही रखना है त्तो क्‍या 
इसके परिणामस्वरूप साम्राज्यिक व्यवस्था के वित्तीय संगठन में कोई परिवर्तन नहीं 
हुए? इस बात से इंकार करना उचित नहीं होगा कि प्रांतीय विकत्तव्यवस्था की 
योजना आरम्भ करने के कारण साम्राज्यिक व्यवस्था के वित्तीय संगठन में कोई 
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परिवर्तन हुआ, और यह कहना भी समान रूप से निरर्थक होगा कि इस के 
परिणामस्वरूप कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ। तथ्य यह है कि प्रांतीय वित्तव्यवस्था 
आरम्भ करने के परिणामस्वरूप केवल दो उल्लेखनीय परिवर्तन हए:- 

(]!) ।870 से पूर्व सभी सेवाओं की बकाया राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में 
भारत सरकार के पास चली जाती थी। 870 के पश्चात्‌ प्रांतीय सरकार को 
विभिन्‍न सेवाओं के लिए दी गई राशि में से खर्च न की गई बकाया राशि प्रांतीय 
सरकारों के पास रहती थी और आगामी वर्ष के लिए उनके संसाधनों का अंग 
बन जाती थी। 

(2) 870 से पूर्व सभी सेवाओं से सम्बन्धित बजट प्राक्कलनों की मंजूरी भारत 
सरकार से लेनी होती थी और ,प्रांत भारत सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना 
आवश्यक होने पर भी उस वर्ष के विभिन्‍न अनुदानों में कोई पुनर्विनियोग नहीं 
कर सकते थे। 870 के पश्चात प्रांतों की प्रबन्ध व्यवस्था चलाने के लिए दी 
गई विभिन्‍न सेवाओं पर अपनी इच्छानुसार किसी तरीके से धन खर्च करने की 
प्रातों को अधिक स्वतंत्रता मिल गईं लेकिन शर्त यह थी कि उनका कुल व्यय 
साम्राज्यिक राजकोष में उनके नाम जमा धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिये।' 
लेकिन नियमों के अनुसार उनके लिए सभी सेवाओं को सुचारु रूप से चलाना 
आवश्यक- था। इसी प्रकार 870 के पश्चात्‌ प्रांतीय सरकारों को अनुदानों में 
पुनर्विनियोग करने की भी पूरी छूट मिल गई जबकि पहले वे ऐसा नहीं कर सकती 


, इसमें संदेह है कि प्रांतीय सरकारें विभिन्‍न सेवाओं के लिए प्राप्त अनुदानों के वितरण 
में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती थी। मद्रास के राज्यपाल, स्वर्गीय लार्ड होबर्ट इस प्रस्ताव 
पर कि प्रांतीय निधियों से सड़कों के लिए दिया गया अनुदान बन्द कर दिया जाए और 
यह राशि शिक्षा पर खर्च की जाए। राज्य सचिव ने राजस्व विभाग के दिनांक 0 दिसम्बर, 
874 के पत्र संख्या 30 में यह कहा कि “मैं नहीं समझता कि ऐसा करना राजस्व के 
तथाकथित प्रांतीय प्रशासन के सिद्धान्तों के अनुरूप होगा। वास्तव में मैं इस पक्ष में नहीं 
हूं कि व्यवस्था आरम्भ करने के समय विभिन्‍न सेवाओं का जो अनुपात था उन पर झदैव 
उसी अनुपात में व्यय किया जाये। तथापि में श्री सिम की इस बात से सहमत हूं कि 
निद्ित आर्थों में यह वायदा किया गया था कि सभी विभागों को पूरी तरह सुचारु रूप 
से तथा सत्यनिष्ठा से बनाए रखा जाएगा और किसी विभाग को पूरी तरह बलि का बकरा 
बनाकर दूसरे किसी विभाग या विभागों को कान नहीं पहुंचाया जाएगा। विचाराधीन नई 
वित्तव्यवस्था पर दोनों विभिन्‍न भारतीय सरकारों तथा स्वदेशी (होम गवर्नमैन्ट) सरकार द्वारा 
उस समय पूरी तरह चर्चा की गई थी। इस चर्चा के दौरान यह सुझाव कभी नहीं दिया 
गया कि ऐसा परिवर्तन भी किया जा सकता है कि भारत के कुछ भागों में उसके 
परिणामस्वरूप सड़कों का निर्माण बन्द हो सकता है। यदि ऐसी संभावना होती तो मुझे 
संदेह है कि ऐसा परिवर्तन किया गया होता। 
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थीं और इसके लिए भारत सरकार की मजूरी लेने की आवश्यकता नहीं रही बशर्ते 
कि कुल व्यय उस वर्ष के बजट में निर्धारित राशि से अधिक न हो। 


स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ प्रांतीय सरकारों तथा भारत सरकार 
के बीच वित्तीय सम्बन्धी की तुलना हिन्दू संयुक्त परिवार प्रणाली से की जा सकती 
है जिसमें भारत सरकार परिवार की मुखिया थी। 870 से पूर्व दोनों के प्राय: 
बराबर अधिकार थे। हिन्दुओ की पारिवारिक सम्पत्ति की तरह भारत के राज्स्व 
का कन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के सभी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग 
किया जाता था और किसी के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ॥87 
के पश्चात्‌ केवल यह परिवर्तन किया गया कि राजस्व सहभोग्य नहीं रहे और 
सामूहिक सम्पत्ति में प्रत्येक की आवश्यकताओं के अनुरार प्रत्येक का हिस्सा 
निर्धारित किया गया। संयुकत परिवार प्रणाली तो बनी रही यद्यपि परिवार के 
मुखिया अथात्‌ भारत सरकार द्वारा अलग-अलग खात्ते खोले गये ताकि कोई सदस्य 
अपने नाम जमा राशि से अधिक राशि न निकाल सके | 


क्या इस प्रयोजनार्थ इतना प्रयास करना वाजिब था? प्रांतीय वित्तव्यवस्था के 
जो परिणाम रहे उनके बारे में तरह-तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं। लेकिन 
यदि हम पूर्ववर्ती बातों के आधार पर, जिनके कारण 870 में यह व्यवस्था अस्तित्व 
में आईं, विचार करें, जैसा कि हमें करना चाहिये तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि आशाये किसी तरह पूरी नहीं हुईं। कोई प्रतिकूल टिप्पणी तभी की गई जब 
प्रांतीय वित्तव्यवस्था क॑ स्वरूप को ठीक तरह न समझते हुए आलोचकों ने ऐसे 
परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जो इसके प्रवर्तकों ने कभी सोचे भी नहीं 
4। लेकिन यदि हम इन गलतफहमियों को दूर करें और यह तथ्य न मूलें कि 
[870 में प्रातीय सरकारें स्वतत्रता चाहती थी और भारत सरकार स्थायित्व चाहती 
थीं त्तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि साम्राज्यवाद और संघवाद के बीच यह 
समझौता करने का प्रयास बेकार गया। 

प्रांतीय सरकारों को इरारो कितनी रवतंत्रता मिली, यह बात यह महसूस करने 
पर ही समझी जा सकती है कि 870 से पूर्व बंगाल का गवर्नर- 

“सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था...... किसी 

नये स्कूल की स्थापना नहीं कर सकता था अथवा एक दरोगा के वेतन मे 

एक रुपये की भी वृद्धि नहीं कर सकता था। 

न ही बंबई का गवर्नर भारत की काउंसिल की अनुमति के बिना कोई ताला 


],. कलकत्ता रिव्यू, संस्करण 3३3, पृष्ठ [69 
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बनवा सकता था। इससे जो काफी स्थायित्व आया उसे भी तब तक पूरी तरह 
महसूस नहीं किया जा सकता जब तक इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि 
[870 से पूर्व भारत सरकार के संसाधन पर्याप्त न होने पर कूड़ादान खरीदने 
से लेकर जनता की शिक्षा आदि के लिए तरह तरह की विस्मयकारी मांगें की 
जाती थीं तो+ इनको स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने में उन्हें कितनी उलझन 
होती थी। प्रांतीय सरकारों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने. के लिए 
भारत सरकार पर निर्भर होने के कारण जो विलम्ब होता था तथा इनकी मंजूरी 
लेने में उनका जो अपमान होता था उससे वे बच गईं।| दूसरी ओर साम्राज्यिक 
सरकार छोटी-छोटी मांगों पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने 
की परेशानी से बच गईं क्‍योंकि साम्राज्यिक सरकार को हमेशा यह आशंका रहती 
थी कि कोई मांग स्वीकार या अस्वीकार करने से अन्याय न हो जाये। इस व्यवस्था 
से प्रांतों की आजादी तथा भारत सरकार को स्थायित्व ही नहीं मिला अपितु 
लापरवाही और फिजूलखर्ची, जो साम्राज्यिक व्यवस्था का अभिशाप बन गये थे, 
का स्थान उत्तरदायित्व और मितव्ययता ने ले लिया क्योंकि धनराशि के प्रयोग 
के मामले में प्रांतीय सरकारों पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ भारत सरकार 
ने अपने ऊपर भी प्रतिबन्ध लगा लिये। यह सही है कि प्रांतीय वित्त व्यवस्था 
के आलोचक इन परिणामों से सन्तुष्ट नहीं हुए। इससे अन्य दिशाओं में अधिक 
लाभ होने की आशा थी लेकिन वह तभी संभव हो सकता था जब प्रांतीय 
वित्तव्यस्था संगठन की दृष्टि से एक स्वतंत्र व्यवस्था होती। जब तक प्रांत्तीय 
वित्तव्यवस्था साम्राज्यिक विक्तव्यवस्था का एक अभिन्‍न अंग थी तब तक इस से 
बेहतर परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी और इसके जो परिणाम रहे 
हैं। वे किसी तरह नगण्य या तुच्छ नहीं हैं। 


तथापि प्रश्न यह रहता है कि जब प्रांतीय वित्तव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन 
करना संभव नहीं था तो क्या प्रांतीय सरकारों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के सम्यक 
निर्वहन में किसी तरह हस्तक्षेप न कर के भारत सरकार द्वार प्रांतीय वित्त व्यवस्था 
पर लगाई गई सीमाओं को उदार बनाकर इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं किया 
जा सकता था? प्रश्न के इस पहलू पर अगले अध्याय मे विचार किया जाएगा। 


. ईस्ट इंडिया कम्पनी के मामलों पर समिति की रिपोर्ट, 852, खंड, 0 
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यह शिकायत का मामला बनाया जाता था कि प्रांतीय वित्त की पद्धति 
न्यायरागत नहीं थी, इसक अंतर्गत भारत सरकार ने वित्तीय समझौते के प्रत्येक 
राशोधन में प्रांत्तों के प्रबंध के लिए दिए गए राजस्व में वृद्धियां अनिवार्यत: सम्मिलित 
की गई जो या तो केन्द्रीय निधि की आवश्कताओं को पूरा करने के बहाने अपने 
लाभ के लिए थीं अथवा ऐसे प्रांतों के लाभ के लिए थीं। पर अपने संसाधनों 
के सुधारने की चिंता न करके अपनी ही निष्ियता द्वारा प्राप्त की थीं। प्रांतीय 
वित्त को प्रारंभिक अवधि में इस शिकायत में काफी सत््यता थी। भारत सरकार 
ने इन निधियों के संरक्षक होने के नाते प्रांतीय सेवाओं की अपेक्षा साम्राज्यवादी 
सेवाओं के बारे में पर्याप्त विचार किया। प्रांतीय वित्त की प्रारंभिक अवधि में निधियों 
के वितरण में प्रचलित विचार! यह नहीं था कि समाप्त होने वाले समझौते के 
अंतर्गत कितना राजस्व प्रांतीय राशकारों द्वारा नियंत्रित व्यय के शीर्षों पर उपयोगी 
ढंग से व्यय किया जाता था परंतु कितना सामान्य राजस्व अपने दायित्वों के 
अनुरूप और समझौते के दौरान ऊपने संसाधनों की मांगों की वृद्धि के संबंध में 
भारत सरकार प्रातीय सरकारों को अधिक अवधि के लिए सौंप सकी ताकि वे 
अपने प्रशारशन को चलाने क॑ लिए जो कुछ भी अनिवार्य व्यय हों उसकी पूर्ति 
कर सकें | भारत सरकार की यह प्रवृत्ति उस अवधि के वित्तीय अभाव के कारण 
न्यायसंगत थी और जैसे ही वित्तीय स्थिति सरल हुई इसमें परिवर्तन आ गया। 
अत: बाद की अवधि में प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच राजस्व का वितरण 
किया गया परन्तु गंभीर आपात स्थिति में अपवाद रहा इस वितरण का प्रत्यक्ष 
संदर्भ कन्द्रीय सरकार की आवश्यकताओं से संबध नहीं था परंतु ऐसी पूंजी से 
था जो प्रत्येक प्रांत संगत रूप से यह दावा कर सकता था कि इसे उसकी 
प्रशासनाधीन सेवाओं पर व्यय किया जाए। समझौत्ते को अंतिम रूप देने के लिए 
पहला कदम यह उठाया गया कि प्रात की आवश्यकताओं को समझा गया और 
उनकी पूर्ति क॑ लिए राजस्व दिया गया। यह प्रांत की आय का शेष भाग ही 
है जो साम्राज्यिक खजाने में जमा होता था। 
]. वित्त विभाग का संकल्प, संख्या 458, दिनांक 28 जनवरी, 88] 
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केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों की आवश्यकताओं की प्रतियोगिता पर बल दिए 
जाने के कारण निधियों के अनुचित वितरण की शिकायतें बंद हो गईं तथा विपरीत 
संशोधन का कोई भी भय नहीं रहा जब समझौतों को स्थाई घोषित कर दिया 
गया। फिर भी प्रांतीय वित्त की पद्धति के संबंध में एक अन्य मुख्य शिकायत 
बनी रही। अर्थात उस पर आरोपित सीमाओं ने प्रांतीय सरकार को नगण्य स्थिति 
में ला दिया तथा उसे आवंठित क्षेत्र तक ही अपने कार्यकलाप को सीमित करना 
पड़ा | 

यह कहा गया है कि यदि प्रांतीय वित्त की पद्धति का इस सहमति से शुभारंभ 
होता जिसके बारे में भारत सरकार ने प्रातों को बताया था कि वह यह स्वीकार 
करें जो हम देने के लिए समर्थ हैं तथा शेष राशि के लिए कतिपय कराधान 
की शक्तियां स्वीकार करें और अपने आप ही करों द्वारा वांछनीय "राशि जमा करें, 
कि क्योंकि ऐसे भी विषय हैं जिन्हें स्थानीय रूप से कहीं अधिक अच्छे ढंग से 
सुलझाया जा सकता है जबकि साम्राज्यिक कराधान से ऐसा नहीं किया जा 
सकता | 


कोई कारण नहीं कि प्रांतों को कर लगाने की स्वतंत्रता न दी जाती। फिर 
भी कुछ संसाधन प्रांतों को दिए गए होते तो उसमें क्या औचित्य था कि स्थानीय 
उपयोगिता के प्रयोजनों को प्रोन्‍नत करने के लिए ऋण लेने की अनुमति नहीं 
दी जाती । उस प्रतिबंध का विशेष विरोध किया गया क्योंकि यह बताया गया 
कि भारत -ें सबसे विनम्न स्थानीय प्राधिकरण को ऋण लेने की छूट है ताकि 
वह अपने क्षेत्र में सुधार कर सके जबकि इतने महत्वपूर्ण राज्य क्षेत्र यथा प्रात्तीय 
सरकार को ऐसा उत्तरदायित्व वहन करने के लिए अयोग्य ठहराया गया। वास्तव 
में यह महसूस किया गया कि वह सबसे त्रुटिपूर्ण प्रतिबंध है, क्योंकि इसके अंतर्गत 
प्रांतीय सरकार को अपने लिए ऋण हेतु बंधक रखने से वचित कर दिया गया 
जो अपने अधीन अन्य स्थानीय विभागों को ऋण के लिए भारत सरकार जमानत 
के रूप में पर्याप्त ऋण ले सकती थी। 

फिर इसमें क्या औचित्य था कि प्रोतीय सरकारों को अपने कर्मचारियों तथा 
प्रतिष्ठानों के मामले में व्यय करने की शक्तियों को सीमित कर दिया गया? यदि 
कुछ सेवाओं का प्रशासन प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया तो उन्हें नए प्रदों 
के सृजन अथवा पुरानी नियुक्तियों के उन्मूलन अथवा अपने विभागों की स्थापनाओं 
को पुनर्गठित करने के मामले में क्‍यों सीमित कर दिया गया? यदि प्रांतीय वित्त 
की पद्धति के अधीन प्रांत उन सेवाओं के लिए उत्तरदायी थे जिनका उन्होंने 
प्रबंध किया था तो उन्हें ऐसी एजेन्सियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए 


!. वित्त विभाग का संकल्प 27, दिनांक 8 मई, 92 
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शक्तियां प्रदान करने हेतु विश्वास पात्र क्‍यों नहीं समझा गया जो उन सेवाओं 
का प्रशासन करती थीं: 


इसके अलावा यह पूछा गया कि प्रांतीय बजट को तैयार करने तथा उसे 
कार्यान्वित करने के लिए सीमित रखने का क्‍या औचित्य था? यदि प्रत्येक प्रांत 
के लिए रागस्त भारत के साम्राज्यिक बजट में से अलग-अलग बजट बनाए जाने 
थे तो प्रांतों से यह मांग क्‍यों की गई कि वे अपने बजट भारत सरकार को 
प्रस्तुत करें? इस बार में केवल सूचना देना तुलनात्मक रूप से साधारण मामला 
था। परतु भारत सरकार ने उनके अनुमानों को बदल देने का दावा क्‍यों किया 
तथ। उन्हें यह बात मानने के लिए बाध्य किया कि वे भारत सरकार हारा निर्धारित 
>ऊनुदानों को स्वीकार करें? प्रांतीय बजट की इरा प्रकार की छानबीन प्रांतीय 
सरकारों पर किसी नीति को अपनाने का रूप था। यदि ऐसा था तो जन प्रांतों 
को पहल करने और स्वतंत्रता की क्‍या गुंजाइश रह गई थी जिनका कि प्रांतीय 
सरकारों को प्रोन्‍नत करने तथा स्थाई समझौतों को आश्वस्त करने का प्रमख 
उद्देश्य था? फिर भी प्रांतीय सरकार को पूरक अनुदान के जिए भारत सरकार 
से निवेदन करने की क्‍यों आवश्यकता हुई जबकि प्रांतीय सरकार को जहां कहीं 
भी अनुदानों से अधिक राशि की आवश्यकता होती और उसे पुनर्विनियोग से पूरा 
नहीं किया जा सकता था और जबकि उराके ५स अतिरिक्‍त मांगों को पूरा करने 
के लिए पर्याप्त राशि थी। 


ऐसे प्रतिबंधों के लिए जिनसे प्रांतीय सरकारों के लिए बाधा उत्पन्ग हुई और 
प्रातीय वित्त के कार्यक्षेत्र को सीमित किया भारत सरकार के पास अनेक बहाने 
4॥ राजस्व के प्रतिबंधों के मामले में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत 
रारकार के राजस्व संवैधानिक थे और उनके समुचित निपटान के लिए भारत 
सचिव (सेक्रेटरी आफ रटेट) तथा संसद उत्तरदायी थे। यदि ऐसी बात थी तो 
यह उचित था कि भारत सरकार को यह चाहिए कि प्रांतों को सौंपे गए स्रोतों 
प्राधिकृत अनुदानों अथवा अस्वीकृत सेवाओं पर हस्तांतरित नहीं किए जाने चाहिए 
इसक अलावा सभी सेवाओं के जिए उत्तरदायी होने के कारण इसने इस बात 
का अनुसरण किया कि भारत सरकार को अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना 
चाहिए था जहां तक देश के संसाधनों को कर निर्धारण में विभाजन अथवा 
शक्तियों को लेने की प्रक्रिया द्वारा प्रबंध करने का संबंध था। भारत में कराधान 
का क्षेत्र काफी सीमित था। प्रतियोगी प्राधिकार द्वारा अंधाधुंध कर लगाने से 
साम्राज्यिक करों में वद्धि से या तो असंतोष उभरेगा अथवा साम्राज्यिक कराधान 


|. इस सबंध में देखिए जे.एस., मेस्टग का साक्ष्य जो विकेन्द्रीयकरण पर रायल कमीशन के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया। निट आफ एविड, खंड 0, क्‍ये 44807-4५9338 
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के क्षेत्र में कटोती करनी पडेगी। भारत सरकार ने अपने हाथ में ऋण लेने की 
शक्तियों को स्वयं में केंद्रित किया जिसके अनुसार अखिल भारत्तीय आवश्यकत्ताओं 
की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय राजस्व की कानूनी तौर पर रहन रखना पड़ा। 
भारत सरकार प्रांतीय सरकार को उसकी अपनी आवश्यकताओं के लिए बंधक 
होने के निमित्त अपने राजस्व को काम में जाने की अनुमति नहीं दे सकीं। इसके 
अलावा यह आशंका” की गई कि यदि ऋण लेने की इस स्वतत्रता की स्वीकृति 
दे दी गई तो अग्रिम रूप से राजस्व का रहन रखने का प्रजोॉभन असुविधा जनक 
रूप से शक्तिशाली हो सकता है तथा प्रांत का भावी प्रशासन वंचित रह सकता 
है क्‍योंकि पूर्व सरकार कतिपय महंगी महत्वाकाक्षाओं और अनुत्पादन परियोजनाओं 
को शुरू करने में शीघ्रता करती।' ह 


इसके अलावा यह बताया गया कि भारत में ऋण का बाजार इतना सीमित 
था जितना देश गे कर निर्धारण की क्षमता। इसलिए यदि कई बाल्टिया एक ही 
कए से 'पानी खींचती हैं और सखे की स्थिति में पानी की आपूर्ति कम हो जाती 
है तो स्पष्टतया कंए का मुख्य स्वामी पानी निकालने का कार्य अपने हाथों में 
ले लेगा | 

कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों के संबंध में. खर्च शक्तियों पर विशिष्ट प्रतिबंधों 
के मामले में भारत सरकार का बचाव यह था कि य प्र तिबध समरूपता और 
3र्थव्यवस्था के हिल में आवश्यक थे। इस बात पर बल दिया गया कि यदि प्रत्येक 
प्रांत को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वह उस लोक सेवा के पारिश्रमिक को नियमित्त 
करे जिसने प्रशासन का वास्तविक कार्य किया था तो इसका परिणाम शायद सामान 
कार्य के लिए असमान वेतन देना होगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य के कर्मचारियों 
में असंतोष फैलने का भय होगा जब्रकि राज्य के लिए यह वांछनीय था कि अच्छे 
प्रशासन के हित में इसको रोका जाए। इसके अलावा प्रांतों को अपने प्रतिष्ठानों 
में फेर बदल करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी। इससे प्रांतों के आवर्ती 
व्यय में काफी वृद्धि हो जाएगी और फलस्वरूप प्रातीय तथा साम्राज्यवादी वित्त 
के स्थायित्व में संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी. क्योंकि भारत सरकार अपने 
अंतिम प्रयास की दृष्टि से प्रांतीय सरकारों के बनाए रखने के लिए उत्तरदायी 
थी। द 

प्रांतीय बजट तैयार -करने और उसे कार्यान्वित करने पर नियंत्रण के मामले 
].. 870 और 879 के बीच में जब, प्रांतों को स्थानीय कराधान में स्वतंत्रता थी तो सभी 

न पहले ही से कराधान के अधिक भार का चयन किया था जैसे कि उनके कराधान के 


लिए भूमि। - । 
2 आरस,सी.डी.,. मिट.आफ एविड, खंड ॥0 क्यू 453]0 
3. भारत संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट, सी.डी. ७]09. |98, पृष्ठ 64 इसके बाद इसे सयुक्‍त 


रिपोर्ट कहा जाएगा। 
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में भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी जांच पड़ताल का इरादा 
यह नहीं था कि अवछनीय नीति। का नियंत्रण किया जाए, परंतु यह अनिवार्य 
था क्योंकि इसके लिए तीन ऐसे महत्वपूर्ण बंधन थे जिनके द्वारा प्रातीय बजट 
को भारत सरकार के बजट के साथ बाधा जा राके। वे बधन इस प्रकार थः- 
(।) प्रांतीय सरकारों की आय और व्यय को भारत सरकार के बजट तथा. वाषिक 
लेखाओं को सम्मिलित कर उसका अभिन्‍न अंग बनाना (2) राजस्व और व्यय के 
अलग-अलग शीर्षों की पद्धति और (3) कंन्द्रीय और प्रातीय सरकारों के लेन देन 
के लिए समेकित अर्थोपाय के रूप में एक सामान्य कोष | परस्पर संबंध की प्रथम 
दो बातों की आवश्यकता यह थी कि भारत सरकार को प्रांतीय सरकारों के बजट 
के अनुमानों की जांच करनी चाहिए। इस बात पर जोर” दिया गया कि स्थानीय 
सरकारों द्वारा अपना व्यय अधिक दर्शाने तथा अपने राजस्व को कम दर्शाने को 
ध्यान में रखते हुए इनमें यथोचित परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। 
वास्तविक आंकडों से व्यापक रूप से अलग अनुमानों को अनुपयुक्त वित्त समझा 
गया और उन्हें कोष की कार्यविधि के लिए व्यापक उपाय और साधन के रूप 
में माना गया। परतु यदि यह प्रवुत्ति न भी होती तो भारत सरकार के लिए 
आवश्यक था कि प्रातीय अनुमानों की जाच की जाए ताकि सम्मिलित लेखाओं 
में शुद्धता सुनिश्चित की जाए। शुद्धता के हितों के अलावा भारत सरकार को 
उनके अनुमानों की जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना था कि प्रांत ने अपने बजट 
में व्यय में उन को तो सम्मिलित नहीं किया है जिनके लिए उचित प्रशासनिक 
अनुमति प्राप्त नहीं की गई है अथवा वर्ष में व्यय की जाने वाली ऐसी अनुमति 
समय के भीतर ही प्राप्त किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बहुत अधिक व्यय 
दिखा कर प्रांत ने अपने शेष राजस्व को कम तो नहीं दर्शाया है और अपने 
वित्त की स्थिरता को भंग तो नहीं किया है। परंतु इससे भी सबसे बड़ा कारण 
यह था कि भारत सरकार को प्रांतीय अनुमानों की जांच क्‍यों करनी पड़ी जे 
इस तथ्य में निहित है कि कुछ लेखाओं के कुछ शीर्षों में भागीदारी की गई 
थी और केन्द्रीय बजट का लाभ का है या घाटे का अंतिम परिणाम उसके अनुमान 
की शुद्धता पर आधारित था। इस बात पर बल दिया गया कि इस प्रकार भारत 
सरकार प्रांतीय बजट में प्रत्यक्ष रूप से रुचि रखती थी तथा उसने गंभीर रूप 
से अव्यवस्थित की गई अपनी बजट पद्धति को उद्भासित किए बिना उसकी जांच 
करने का अधिकार नहीं छोड़ा था। पारस्परिक संबंध की तीसरी बात के लिए 
यह आवश्यकता थी कि प्रांतीय सरकारें भारत सरकार' से अंतिम रूप में निर्धारित 
अनुदानों के भीतर ही कार्य करें। प्रातीय सरकारों को इस स्वतंत्रता की अनुमति 
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दी गई थी कि वे अनुदानों से अधिक राशि आबंटित कर सकते हैं क्‍योंकि उनके 
पास काफी शेष थे तथा यह बात साम्राज्यवादी सरकार के उत्तरदायित्व के प्रति 

असंगत होती' ताकि समग्र देश के संपूर्ण प्रशासन के लिए उपाय और साधन 
उपलब्ध किए जाते। यह बताया गया कि प्रांतीय शेष एक अलग शेष नहीं था 
जिसे अलग से प्रांतीय कोषागार में बंद कर दिया जाए। यह सामान्य शेष का 
ही भाग था जिसे भारत सरकार प्रतिदिन काम में लाती थी। यदि बजट में 
अप्रत्याशित माग यकायक की जाती तो वह मांग इन्हीं शेष राशियों पर आधारित 
होती जैसा कि प्रांतीय सरकारों के मामले में हुआ जो अपने बजट अनुदानों से 
कहीं अधिक आवंटन कर लेते थे। इससे लेन देन के उपाय साधन में बाधा पड़ती 
है “तथा सरकार भी रोकड़ की कमी के कारण दिवालिया हो जाती | 


प्रांतीय सरकारों पर प्रतिबंधों के ये रक्षोपाय युक्तिसंगत थे और निर्णायक हो 
सकते थ यदि प्रशासन की केन्द्रीय पद्धति अच्छी सरकार के उददेश्यों को 
संतोषजनक बना पाती क्योंकि उनके पक्ष में सुरक्षा के उपाय किए गए थे। यह 
तर्क करना अनुचित नहीं था क्योंकि यह प्रांतीय सरकारों? द्वारा किया गया था ँ 
कि सभी आधुनिक प्रवृत्तियां सरकार के उन स्वरूपों की दिशा में गतिशील थीं ' 
और सरकार ने सबसे अधिक शक्तियां लगा दी थीं ताकि प्रशासकीय मापदंड को , 
कम किया जा सके (अर्थात शीघ्र प्रभावित होने वाली जनसंख्या के सेक्शन के: 
यथा संभव निकट) जैसी कि सरलता से व्यवस्था की जा सकी। यह न्‍यायसंगत 
है कि ऐसी शक्तियों को केन्द्रीय स्थान दिया जाए ताकि इनका उपयोग अन्यथा 
न हो सकं। परंतु समान रूप से शक्तियों को केन्द्रीय स्थान दिलाना असंगत है 
जहां केन्द्रीय नियंत्रण या समरूपता आवश्यक रूप से स्पष्ट नहीं है अथवा 
अव्यावहारिक है। केन्द्रीयकरण करने से सभी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है सभी 
प्रकार की पहल पर अवरोध लग जाता है तथा स्थानीय प्राधिकारियों के 
उत्तरदायित्व की भावना अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके अलावा, केनन्‍्द्रीयकरण 
में लचीलेपन का गंभीर त्याग निहित होता है और निहित होना चाहिए क्‍योंकि 
यह प्रशासन की सामान शाखा के प्रबंध करने के लिए आधा दर्जन अलग उपायों 
को व्यवहार में लाने के लिए केन्द्रीय विभाग से स्वाभाविक रूप से असहमत होते 
हैं और इसलिए नाना स्वरूपों को एक ही प्रकार में ढोलना चाहते हैं इसके अलावा 
केन्द्रीयकरण अच्छी सरकार का प्रमुख सिद्धांत समझा जा सकता है अर्थात जब 
प्रशासकीय कार्य से उस प्राधिकारी के पास पहुंचा जाता है जो इस कार्य के 
लिए पूर्णतया सक्षम है उस प्राधिकारी को यह कार्य अंतिम रूप से सम्पन्न करना . 


हो 
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याहिए। यदि समान रूप से सक्षम उच्च प्राधिकारी भी हो तो उसे काय सौपने 
से सरकारी सोपान पद्धति के अनुसार निचले वर्ग के हाथों में शक्ति का हस्तांतरण 
सबसे अधिक सहायक होगा और केन्द्रीय विभाग में ऊधिक काम जमा न होगा। 
इस प्रकार केन्द्रीयकरण जब तक ऊधघिकांशतया परिसीमित नहीं किया जाता इरासे 
अक्षमता पैदा होगी। निश्चय ही यह समरूप राज्यों में भी होता और भारत जैसे 
देश में होता जहां यूरोप के समग्र महाद्वीप की अपेक्षा जाति, भाषा धर्म, रीति 
रिवाज और आर्थिक दशाओं में कहीं अधिक विषमताएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में 
एसी बात होनी चाहिए जहां उच्च प्राधिकारी निम्न प्राधिकारी की अपेक्षा कम दक्ष 
हो सकता है क्‍योंकि वह किसी भी समभावना से सभी स्थानीय दशाओं का वांछनीय 
जान नहीं रख सकता। इसलिए यह स्पष्ट था कि समस्त भारत के लिए केन्द्रीय 
सरकार को ऐसा नहीं छहा जा सकता था कि उसे भारत के अलग-अलग प्राततों 
में प्रचालित विभिन्‍न प्रकार की दंशांओं का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। इसलिए 
प्रातीय सरकारों की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार आवश्यक रूप से ऐसी प्राधिकारी हो 





गई जो प्रांतीय प्रशासन के मामलों को निभाने में अपेक्षाकृत कम योग्यः थी। प्रांतीय 
सरकारों के सदस्यों को निचले स्तर का नहीं कहा जा सकता था तथा वे सामान्य 





रूप से कंन्द्रीय सरकार क सदस्यों के बराबर योग्य थ जबकि वे ज्ञान की दृष्टि 
से अवश्य ही अधिक अञ्रष्ठ थे। 





इन तलकों का भारत सरकार कंवल यही उत्तर दे सकी कि उराने सभी 
शक्तियां का अपने हाथ मे कंद्रित कर लिया जिसके पीछे कोई रिद्धांत न था 
अपितु आवश्यकता थी। यह स्थिति उसके स्वैधानिक दायित्वों से निश्चय ही उभरी, 
कानून ने निगरानी, मार्ग दर्शन और नागरिक तथा सैन्य सरकार के नियत्रण तथा 
देश के राजस्व की सुव्यवस्था तथा प्रबंधन पर बल दिया। इसलिए यह उन 
शक्तियों पर ऊपना नियत्रण शिथिल. नहीं कर सकी जो प्रांतीय सरकारों को दी 
गह थी। अल्बत्ता यह संभव न था. कि इस त्तक की शक्ति को नकारा जाएं 
जब तक भारत सरकार सस॒द के प्रति एकाकी उत्तरदायी, रही, यह विचार करना 


[. इस सपंध में यह रोचक बात होगो यदि श्री एसी. लोनन द्वारा किए गए आधध-गंभीर सुझाव 
. की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। इस सुझाव में श्री एसी. लोगन ने यह तलक॑ दिया 
कि यदि विकेन्द्रीयकरण प्रभावी नहीं हो सकता तो भारत सरकार के संविधान को पुनः 


स्वस्थ करने का एक वैकल्पिक उपाय यह है कि वर्तमान विभागों के स्थान पर विभिन्‍न 
स्थानीय क्षेत्रों के विभाग किए जा सकते है। जिनमें से प्रत्येक विभाग का अपना सचिव 
और सदस्य हो सकता है। इस प्रकार बंबई का विभाग होना चाहिए और इसके लिए उस 
प्रात द्वरा नियुका सचिद तथा सदस्य होना चाहिए जो बंबई के सभी मामालों को निपटाए 


और इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य (छह) प्रांतों में भी होनी चाहिए। इस प्रकार गवर्नर जनरल 


की देखरेख में प्रत्येक प्रांत का प्रशासन कलकत्ता से भी हो सकता है। 
देखिए: आर जीडी, गिटआफ एविड खंड &, क्यू 3553| 
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युक्तिसंगत था कि उसे उन सभी मामलों में नियंत्रण प्राधिकारी होना चाहिए जो 
उस देश के प्रशासन से संबंधित हों परंतु समान रूप से यह पूछना तर्क संगत 
था कि केंद्र और प्रातीय सरकारों के बीच सौहार्द के हितों के लिए यह संभव 
नहीं होगा कि प्रांतों की वित्तीय शक्तियों के प्रतिबंधों को शिथिल किया जाता 
क्योंकि उनके द्वारा वे अपने उत्तरदायित्व को उचित रूप से निमाने के लिए 
परस्पर विरोधी नहीं होगे। यह संभव था कि भारत सरकार की स्थिति को हानि 
पहुचाए बिना परिस्थितियों की शिथिलता द्वारा प्रांतीय वित्तव्यवस्था का विस्तार 
किया जाए और इसके बारे में प्रातीय सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों के आगे 
दिए गए विश्लेषण से स्पष्ट है। ये सुझाव इस प्रकार थे:- 

|. प्रांतीय राजस्व की सुरक्षा के लिए कराधान और ऋण लेने की शक्ति। 

2, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शक्ति से अधिक सीमा तक कर्मचारियों और 
स्थापनाओं के व्यय को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति । 

3. प्रातीय अनुमानों को साम्राज्यवादी बजट और लेखाओं से अलग किया 
जाना । 

4. राजस्व और व्यय के अलग-अलग शीर्षों की पद्धति का उन्मूलन तथा 
इसके स्थान पर उत्पादन से स्रोतों और अंशदान को अलग करने की 
पद्धति प्रतिस्थापित करना । 

5. निर्दिष्ट राशि तक अपनी शेष राशियों से व्यय करने की शक्ति जिसके 
लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ताकि बजट: 
अनुमानों से अधिक व्यय किया जा सके | द 

इन मांगों की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्तवों 

के दृष्टिकोण से क्‍या आपत्तियां थीं? स्पष्टतलया भारत सरकार के लिए यह संभव 
था कि वह प्रांतीय कर निर्धारण तथा साम्राज्यवादी करों से असंबद्ध सबसे उपयुक्त 
कराधान के कतिपय स्रोतों को सुस्पष्ट कर देती। इसी प्रकार प्रांतीय सरकारों 
को यह अनुमति देना संभव था कि वे उनको सौंपे गए राजस्व की जमानत की 
एक सीमा तक ऋण ले सकें | भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि प्रातीय 
सरकारें इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगी तथा वे अपनी वित्तीय पद्धति की 
स्थिरता को क्षतिग्रस्त करेंगी अथवा असंतोष की भावना फैला देंगी। इस कथन 
से भारत सरकार का यह विश्वास था कि प्रांतीय सरकारों को विधि समान 
राजनीतिक इकाइयां स्वीकार करने से ऐसा लगता था कि उनका प्रशासन ऐसे 
अक्षम प्रशासक करते हैं जो अपने दायित्वों के प्रति उदासीन हैं। दूसरी मांग अधिक 
सरलता से स्वीकार की जा सकतीं थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि देश 
की सिविल सर्विस राजस्व और सामान्य प्रशासन का कार्यभार संभालती है और 
इस देश सेंवा को निम्न प्रकार विभाजित कर दिया गया था;- 
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।. इडियम सिविल सर्विस की भरती रंग्लैंड में प्रतियोगिता: की परीक्षा द्वारा 
की जाती है जिसमें भारत के देशी लोग, महामहिम की अन्य प्रजा के समान 


प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, और 


के 


बन्‍बर६, 


2. प्रांतीय और अधीनस्थ सिविल सेवाओं की भरती भारत में की जाती है 
और नियमानुसार यह प्रतियोगिता एसे व्यक्तियों के लिए' खुली है जो इस देश 
के निवासी हैं इस देश में अधिकारी हैं। प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग “प्रांतीय 
और “अधीनस्थ” सेवाएं होती हैं। परंतु जब वह दूसरे प्रकार की सेवाओं में भरती 
के लिए स्वतंत्र है वहां प्रथम प्रकार की नियुक्तियों के नियम भारत सरकार द्वारा 
निर्धारित किए जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो वह बात साथक होगी कि भारत 
सरकार जिसे नियुक्ति के लिए भरती करने की शक्ति है वेतन को नियमित करने 
की शक्ति भी रखेगी। इसमें कोई कारण नहीं हो राकता कि समान वेतन मान 
के पदों के वेतन सभी प्रांतों में क्यों न समान होने चाहिएं, प्रांतों की आर्थिक 
स्थिति के अंतर के होते हुए ये समान भी नहीं हो सकते।| स्थानीय सरकार स्थानीय 
व्यक्ति का आर्थिक मूल्य अधिक अच्छा समझत्ती है तथा प्रातीय और ऊधीनर 
सेवाओं द्वारा आवृत सीमा तक की शक्तियों से विश्वसनीय मानती है। भारत 


सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार की शक्तियों की स्वीकृति से किसी 


प्रांत के आवर्ती व्यय में काफी वृद्धि होगी। भारत सरकार के इस सुझाव को गभीर 
रूप से कठोर कहा जाना चाहिए। 

तीसरी सिफारिश भारत सरकार के उत्तरदायित्व को किसी भी विचार की 
दृष्टि से प्रभावित नहीं कर सकी। भारत सरकार ने केवल यह आपत्ति उठाई 
कि इस प्रकार का अलगाव बुद्धिसम्मत नहीं होगा। ऐसी शाम्राज्यवादी सरकार के 
लेखाओं अथवा अनुमानों के प्रकाशन से जनता को गुमराह किया जाएगा तथा 
भारत सरकार की वित्तीय स्थिति का पूर्णतया अपूर्ण विचार प्रस्तुत होगा जब कि 
इनमें प्रांतीय सरकारों के लेखाओं को स्थान नहीं दिया गया है तथा इतने विशाल 
क्षेत्र में जोड़ी जाने वाली मदों को निकाल दिया गया है” ऊब यह बात स्वीकार 
की जानी चाहिए कि यदि लेखाओं का ऐसा प्रथक्करण जाच को बचा सका तथा 
प्रांतों. द्वारा बजट निर्माण में बाद में बाघा डाह सका तो उसे ऐसा नहीं करना 
था कि प्रांतीय सरकारों की प्रशासकीय सुविधा रो ऊपर लेखाओं के विद्याथी को 
तथाकथित सुविधा रखी जाती। इसके अलावा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए 
कि यह प्रस्ताव नवीन नहीं था। यह एक ऐसी प्रथा का पुनः स्थापना ही करना 
था जो 87। और 877 के बीच की अवधि में प्राप्त हुई। वित्तीय विकेन्द्रीयकरण 
की अवधि में प्रांतीय आंकड़े साम्राज्यवादी बजट में नहीं दर्शाएं गए | -महालेखाकार 
द्वारा निर्मित प्रांतीय बजट प्रांतीय सरकार द्वारा पारित किया गया तथा भारत 


). आर सी डी, मिट ऑफ एवबिड खझंड ॥0, क्‍य 44४66, 45)7० - ।8() 
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सरकार के लिए इसके सदर्भ की आवश्यकता नहीं थी सिवाए इसके कि उसे 
सूचित करना था कि यह अनुमान उन राजस्व की सीमाओं में निहित हैं जो प्रात 
को सौंपे गए हैं। इसलिए यह रपष्ट है कि कोई भी संवैधानिक आपत्ति नहीं 
थी ताकि लेखाओं के पृथककरण के लिए माग को स्वीकृति दी जाए। 


चौथी सिफारिश उसी वर्ग की थी जैसी कि तीसरी सिफारिश थी और इसमे 
भी यह नहीं कहा जा सका कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित संवैधानिक 
उत्तरदायित्वों का कोई उल्लंघन निहित है। राजस्व के अलग-अलग शीर्षो के 
उन्मूलन से स्पष्टतया प्रांतों द्वारा बजट अनुमानों की तैयारी ,मे भारत सरकार का 
हस्तक्षेप स्पष्टतलया कम हो गया। इसी प्रकार व्यय के अलग-अलग शीर्षा के 
उन्मूलन से प्रातों को सौंपे गए राजस्व को व्यय करने के मामले में अधिक 
स्वतंत्रता! प्रदान की गई। उस पद्धति के अंतर्गत प्रांतीय सरकार किसी विशेष 
सेवा पर अधिक व्यय नहीं कर सकती थी यदि वह अलग-अलग शीर्ष के अंतर्गत 
थी जब तक कि भारत सरकार उस सेवा के अधीन व्यय के आकडो को बढ़ाने 
के लिए अपनी अनुमति न देती। यदि भारत सरकार ने अपने आंकड़ों को कम 
कर दिया तो प्रांतीय सरकार बलात अपने ही आंकड़ों को कम करने के लिए 
बाध्य थी। अलग- अलग शीर्षो की पद्धति के लिए उत्पत्ति से स्रोतों और योगदान 
के पृथक्करण की पद्धति के स्थानापनन से स्पष्टतया प्रांतीय सरकारों को अधिक 
रवाधीनता प्राप्त हुई जिसमें भारत सरकार का कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ। भारत 
सरकार ने उस माग का. विरोध करने के लिए जो आपत्तियां की वे आश्वस्त 
करने से कही अलग थीं। इस बात पर जोर' दिया गया था कि प्रातीय सरकार 
पूर्ण पृथककरण के लिए ऐसी रुचि नहीं ले सकती हैं जैसी कि उन्होंने उन राजस्वों 
के संबंध में रुचि ली थी जिन्हें अलग अलग किय। गया था परंतु स्पष्टतया यह 
गलत विचार है कि प्रांतीय सरकार पर यह विश्वास नहीं किया गया कि किसी 
कर का दक्षतापूर्वक सचालन किया जाए जब तक कि उसके परिणाम में वित्तीय 
रुचि न हो। उस विचार से यह अनुमान लगाया गया कि राजस्व के एकत्र करने 
में व्यस्त लोग वस्तुतः यह जानते थे कि क्या यह साम्राज्यवादी अथवा प्रांतीय 
साख है| वास्तव में अंतिम साख किसी भी प्रकार राजस्व के संग्रह को प्रभावित 
नहीं कर सकी। और यदि यह विचार सत्य भी होता तो प्रत्योक सरकार उस 
कठिनाई को आसानी से सुलझा लेती जिनके पास अपने ही राजस्व एकत्र करने 
के लिए अपने कर्मचारी थे। किसी सरकार द्वारा अपने कार्यों को संपन्‍न करने 
कराने के लिए किन्हीं अन्य एजेंसियों को काम पर लगाना स्पष्टतथा जटिल और 
बेतुकी प्रद्धति है जैसी कि भारत में स्थिति रही है। यदि एजेंसिग़ों का अलग-अलग 


5]. आरसी.डी, मिट. आफ एविड, खंड 8, क्यू 35225-28 
2. वहीं, खंड 4, क्यू ॥500, 670] 
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होना स्रोतों के अलग-अलग होने का परिणाम था तो यह स्थिति सभी >च्छाइयो 
के लिए सुधारवादी सिद्ध हुई होती। इसके अलावा इस बात की अपेक्षा की गईं 
जिसने प्रांतीय सरकारों का अलग-अलग मदों द्वारा बैयक्तिक रुचि प्रदान की और 
वस्तुत: यह बात इसके पक्ष में न होकर -इस पद्धति के विरुद्ध थी। यह एक ऐसी 
पद्धति थी जिसने सार्वजनिक हित से अलग राजस्व के निहित स्वार्थ को जन्म 
दिया और यह पद्धत्ति ठीक नहीं थी। क्योंकि इस हित में से निश्चण ही. इसको 
वसूली' में कठोरता और सख्ती की ओर उनन्‍्मुख होना था। इस उदाहरण के रुप॑ 
में इसे कराधान प्रेषण के मामले में प्रांतीय सरकारों की कख्यात अनिच्छा बताई 
जा सकती है! यदि प्रांतीय सरकारों के मानवीयकरण का वांछनीय लक्ष्य था जो 
अलग-अलग मदों का उन्मूलन एक अच्छा उपाय था। एक अन्य आपत्ति थी 
जिसका भारत सरकार ने विरोध किया कि इस प्रकार के परिवर्तन से भारत 
सरकार को पांतीय सरकारों द्वारा बसूल किए गए राजरव से खिराज (शुल्क) का 
शदान प्राप्त होगा और भारत सरकार प्रांतीय सरकारों के पेशनर के रूप में 
दिखेगी तथा भारत सरकार उनका नियंत्रण करने की अपेक्षा उनके अधीन निर्भर 
दिखाई देगी। इस आपत्ति को भावुकत्ञा के रूप में होने के कारण हटा देना 
चाहिए | 

- प्रांतीय वित्त व्यवस्था के विस्तार के लिए पाचवा और अंतिम सुझाव भारत 
सरकार के दायित्व के लिए सब से कम अप्रिय था। इसका कोई कारण नहीं 
है कि प्रांतीय और केन्द्रीय दोनों सरकारों के लिए एकल खजाना पद्धति क्‍्ये। 
होनी चाहिए। यह सत्य है कि सामान्य खजाना देश की रोकदड्ड बचतों के लिए 
अर्थव्यवस्था की उच्च स्थिति पैदा करता है और उसे प्रभावी बनाना प्रत्येक सरकार 
का कर्तव्य है, जैसा कि कोई व्यापारिक फर्म अपने धन उथवा लगाई गईं पूजी 
में मितव्ययता करते रहने का अपना कर्तव्य समझती है। परतु णदि सामान्य से 
शेष राशियों के उपयोग में बाधा पड़ती है तो उन रोकड़ शेषो मे वृद्धि द्वारा निद्ठित 
हानि की क्षतिपूर्ति की अपेक्षा स्वतत्र रूप से अधिक लाभ होगा जे ऊलग-अलग 
खजानों और अलग-अलग उपायों तथां साधनों की स्थापना का अनुसरण करेगा 
परंतु प्रांतीय सरकारों की मांग ने अलग-अलग खजाना पद्धति तथा अलग-अलग 
उपायों और साधनों में निहित केन्द्रीय सरकार की शेष राशियों से ध्ातीय शेष 
राशियों को पूर्णतया अलग होने के लिए नहीं कहा। जिसका कारण शायद यह 
था कि उन्होंने यह पूर्वाभास किया कि इस प्रकार के प्ररताव का अर्थ यह था 
कि यदि प्रांतीय राजस्व का अलग-अलग स्वत्वाधिकार होता तो भारत सरकार वे 
ऐसी मांग के लिए संवैधानिक आपत्ति होती! उन राभी ने एसी शक्ति की माग 
की कि उन्हें मारत सरकार को बिना बहाए एक नि राशि तक अपनी शेष 


[. इस संबंध में देखिए द फी सिस्टम _ प्रीफेसर उरधाल। 
2 आर. सी डी, सिट आफ एशि्ड खंड 0, क्यू 44855 
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राशियों के कुछ भाग को व्यय करने का अधिकार होना चाहिए। यह सुझाव "उचित 
सुझाव” के रूप में स्वीकार कर लिया गया।' क्योंकि इसके परिणाम उचित ही 
होंगे। कितु शर्त यह थी कि यह राशि अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसके परिणाम 
भारत सरकार को अपने नियंत्रण के अधिकार से वंचित न करें अथवा उपायों 
और साधनों में किसी प्रकार की बाधा न डालें परतु इससे देश के रोकड़ शेष 
में कुछ ही वृद्धि होगी। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राततीय वित्त व्यवस्था का विस्तार भारत सरकार 
के संवैधानिक उत्त्तरदागित्वों की व्याख्या के अति संकीर्ण और अति विधिक रूप 
से अनुचित ढंग से प्रतिबंधित था। प्रांतीय सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों के 
विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि भारत सरकार की स्वेधानिक स्थिति में उल्लघन 
किए बिना यह संभव होगा कि ऐसे परिवर्तन प्रभावी होंगे जिन्हें वे चाहते थे तथा 
इसके साथ उनके उत्तरदायित्व की भावना में अधिक उदार दृष्टिकोण होगा। इस 
प्रकार की रियायतों ने प्रांतीय वित्त को आत्मनिर्मर तथा स्वायज्त बना दिया जैसा 
कि वह इस योग्य था। निःसंदेह यह पद्धति विशुद्ध परिपाटी पर ही निर्भर 
थी, इसके लाभ भी उतने ही वास्तविक थे मानों वे विधि पर आधारित हो। 


परंतु ऐसा समय आ गया जब. वित्तीय साधन एक ऐसे रूप में नहीं देखे 
गए जिनका संबंध केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों से था| एक तीसरा पक्ष उभरा 
जिनके सलाहकार 870 में अमान्य माने गए परंत उन्होंने देश के वित्तीय ससाधनीं 
की प्रकृति में अपनी आवाज उठाने पर बल दिया'। वह भारतीय करदाता ही 
था तथा उसका विरोध इतना बढ़ गया था कि उसने शक्तियों को बाध्य कर 
दिया कि वे इस पद्धति को बदल लें ताकि उसे इस बात की अनुमति मिल 
जाए कि वह उस स्थिति में भूमिका निभा सकता था जो वह भूमिका निभाना 
चाहता था। 





इस घटना के अनुसरण में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका वर्णन भाग चार में 
किया गया है। 





|।. आरसी डी, मिट आफ एविड, खंड [0, क्यू 44000) 


/.... इन अदृश्य प्राकृतिक आपदाओं पर असाधारण प्रकृति का जो व्यय हुआ उरो 
साम्राज्यवादी सरकार ने झेला और उराकी अदायमी साम्राज्यवादी खजाने से हुई, लेकिन 
यह आड़े वक्‍त की मदद उरूरतों को देखते हुए बराबर की सिद्ध नहीं हुई और भारत 
सरकार को प्रातीय राजस्व में विशेष अनुदान के लिए बाध्य होना पड़ा [' 


- डा. भीमराव अम्बेडकर 
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के अधीन प्रांतीय वित्त 


0 
परिवर्तन की आवश्यकता 


राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणालियों वाली दो प्रकार की सरकार बहुधा 
परस्पर विपरीत होती है। संसदीय शासन प्रणाली की सरकार को राष्ट्रपति शासन 
प्रणाली की सरकार की अपेक्षा अधिक लाभदायक माना जाता है। ससदीय शासन 
प्रणाली की सरकार क॑ लिए यह दावा किया गया है” कि कोई भी अन्य व्यवस्था 
इतनी सक्षम नहीं लगती जो प्रमभावकारी रूप से उन व्यक्तियों के नियत्रण में ऊपना 
प्राधिकार केंद्रित करे जो लोकप्रिय इच्छा को व्यक्त करते हैं। इराका अर्थ सहमति 
द्वारा सरकार है, जो यह आश्वस्त करती है कि ऐसे व्यक्ति रामूह द्वारा सरकार 
के कार्यो का कार्यान्वयन करना है जो उत्तरदायी होते हैं और जिनके विचार 
विधान मंडल के बहुमत के अनुकूल होते हैं, सरकार का कंक्‍्ल यही स्वरूप है 
जिसमें सशक्त कार्यपालिका की व्यवस्था की जाती है जो स्थाई सरकार के लिए 
अत्यंत आवश्यक होती है जिसे अच्छी सरकार की आवश्यकताओं को खतरे में 
डाले बिना ही इतनी अधिक अनुत्तरदादी नहीं हो पाती, यह उच्च अधिकारियों 
को अपने कृत्यों को प्रतिपादित करने का भार सौंपती है अथवा ऐसा न होने 
प२ उन्हें बरखास्त कर दिया जाता हे, वह विधान मंडल को विधायिका और प्रशासन 
दोनों क्षेत्रों में स्वौच्च बनाती है जिससे सरकार ऐसी बने त्ञाकि जन जीवन न 
केवल जीने योग्य हो अपितु जीवन भी श्रेष्ठ बने । इस बात पर जोर दिया गया 
है कि क्या किसी अन्य शासन प्रणाली की सरकार अत्याचार को बढ़ादा देने वाली 
अथवा शात्ति के नाम पर प्रगति को अवरुद्ध करने वाली व्यवस्था का इतने प्रभावी 
ढंग से निवारण कर सकती है! संसदीय शासन प्रणाली की सरकार ने सयुक्‍त 
रूप रो प्रगति प्राप्त करने क॑ लिए अपने सर्वोच्च गुण को इतनी अधिक दक्षता 
से प्रतिपादित किया जब कि प्रारंम में ब्रिटिश संविधान क॑ उद्भव के साथ यह 
गुण यकायक विकसित हो गया था। इस शासन प्रणाली को ऐसो अनेक देश 
आधारभूत संख्या के रूप में स्वीकार करते हैं जिनके राजनीतिक विप्लवों के कारण 


हि 


[, देखिए जेम्स ब्राइस, दी अग्रेरिकन कामन वेल्थ, 9]0, खंड. , अध्याय 20 
2 देखिए सर मिडनी लो, द गर्बनास आफ हंसलेंड, 9]4, अध्याय 3, यत्र-तत्न 
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उस समय विद्यमान उनकी सरकारी पद्धति को नवीन अथवा परिवर्तित रूप देने 
की आवश्यकता हुईं | 


यदि यह तथ्य है कि काझपालिका का विधायिका के अंग के रूप में संसदीय 
शारान प्रणाली की सरकार का पर्याप्त संकेत है तो 853 से भारत सरकार की 
पद्धति को रास हसन प्रणाली वाली सरकार कहा जा सकता है। वास्तव में 
भारतीय संविधान के इस लक्षण को नकारना शायद ही संभव हो क्योंकि संवैधानिक 
विधि के उपबंध उस समय से ऐसे रहे हैं कि अतिरिक्त (अर्थात विधायिका) सदस्य 
और साधारण (र्थात कार्यपालिका) सदस्य परस्पर मिल कर ब्रिटिश भारत में शात्ति, 
व्यवस्था और ऊच्छी सरकार के लिए कानून और विनिमय बनाने हेतु विधान मंडल 
बनाएगे।' परंतु वास्तविक परिणामों की दृष्टि से जांच की जाए तो भारतीय पद्धति 
सरकारी पद्धतियों के उस बर्ग की विधि सम्मत संकल्पना रो दुखद रूप से नीचे 
गिर जाती है छफिसका उससे संबंध था। यदि 3नन्‍्य देशों में संसदीय शासन प्रणाली 
की सरकार का रिकार्ड देखा जाए तो ज्ञात होगा कि कार्यपालिका को विधायिका 
58 समक्ष झुकना है जिस भारत में कार्यपालिका का काम बाधा डालना रहा अथवा 
प्राय: विधायिका की अवज्ञा करना रहा। किसी व्यक्ति की यह खोज व्यर्थ ही हो 
सकती है “यदि विधायिका की कार्यवाही की जांच की जाए “कि काख्पालिका ने 
लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया है। इस क्षेत्र में अनवरत सुधार किए जाते 
रहे, विधायिका ने सुधार किए लेकिन कार्यपालिका ने उतनी ही दृढ़ता से उन्हें 
नकार दिया। 





विधान परिषद प्रस्तुत किए. वापस लिए रद्द किए. स्वीकृत 
गए सकल्‍पों गए सकतपों गए संकल्पों संकल्पों 
की सख्या की संख्या की संख्या की सख्या 
उच्चतम ३ हो | () 
मद्रास ३32 26 6 () 
बगाल 30 हक | 2 () 
यूपी, 22 (0) 2 ... (0) 
बिहार और -ु 5 () () 
उड़ीसा 
सीपी. (मध्य भारत) 4 2 () 


]. देखिए ]908 में लार्ड मिंटो के सुधार संबंधी प्रस्तावों पर प्रमुख अधिवक्ता सर भाष्यम आयगर 
द्ारा दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणी 

2 ऊपर वी गई तालिका एन.सी. केलकर के “'द केस फार इंडियन होम रुल” एृष्ठ 8! 
इस लब्य को उजागर करती है। 
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भारतीय संसदीय शासन प्रणाली खोखली थी इसका कारण इस तथ्य से प्रकट 
होता है कि संसदीय कार्यपालिका के बिना यह संसदीय प्रणाली थी। दूसरे शब्दों 
में यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली के अधीन कार्यपालिका विधायिका के 
प्रति उत्तरदायी नहीं थी तथा उसके द्वारा उसे हटाया भी नहीं जा सकता था। 
भारतीय विधान मंडल न तो भारतीय कार्यपालिका को बना सकता था और न 
उसे बिगाड़ सकता था। भारतीय कार्यपालिका विधायिका द्वारा बरखास्ल किए जाने 
के डर के बिना शांति अथवा युद्ध कर सकती थी। वह अपनी इच्छानुसार कर 
लगा सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यय भी करती थी। इस कार्य 
में कार्यपालिका विधायिका की इच्छा की तनिक भी चिता न करके थोड़ी सी 
अनुकपा दिखाए बिना ही मनमाने ढंग से ऐसा करती थी। वह अपनी इच्छा से 
कार्य करती थी और अपनी इच्छा से ही काम करने में इंकार कर देती थी तथा 
उसे विधायिका के बहुमत द्वारा भर्त्सना का भी कोई भय न था। भारतीय संसदीय 
प्रणाली की सरकार का दृष्टिकोण 782 से 800 में विद्यमान आयरिश संसद 
की स्थिति के निकट लगता है। इस मामले की विशेषता इस तथ्य में निहित 
थी कि आमतौर पर कही जाने वाली ग्रेटन्स पार्लियामेंट अर्थात आयरिश पार्लियामेंट 
जिस अवधि में काम करती रही, वह प्रभुसत्ता सम्पन्न विधायिका ही स्वीकार की 
गई। उस समय आयरिश कार्यपालिका आयरिश संसद के समान संसदीय 
कार्यपालिका नहीं थी। आयरिश कार्यपालिका को आयरिश विधायिका द्वारा नियुक्त 
करने और बरखास्त करने की अपेक्षा ब्रिटिश मंत्रि परिषद्‌ के परामर्श पर वस्तुतः 
सम्राट नियुक्त और बरखास्त करते थे। इसी प्रकार भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ 
स्टेट फार इंडिया) की सलाह से शम्नराट भारतीय कार्यपालिका की नियुक्ति और 
बरखास्तगी करते थे तथा वह किसी प्रकार भी भारतीय विधायिका के प्रति 
उत्तरदायी नहीं थे। 

यह कहना ठीक है (कि भारत में कार्यपालिका भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ 

स्टेट फार इंडिया) के प्रति अंततोगत्वा उत्तरदायी होती थी और उन्हीं के 
माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी। श्री फिशर ने: कहा हे 
कि यह नहीं भूलना चाहिए कि! :- 

“भारत के मामले भारत सरकार के अधीन हैं- भारत सरकार के प्रस्ताव लद॒न 
आ सकते हैं और साम्राज्यवादी सरकार द्वारा उनको वीटो द्वारा रद्द किया जा 
सकता है। भारतीय नीति की बडी रूपरेखा इंडियन आफिस में (सेक्रेटरी आफ 
स्टेट) द्वारा निर्मित की जा सकती है और सशक्त भारत सचिव (सेक्रटरी आफ 
स्टेट) भारतीय मामलों की दिशा में अपना अधिक प्रभाव महसूस करा सकता है, 
[.. फिशर, एच.ए.एल. द्वारा शाही प्रशासन पर अपनी पुस्तक दी एम्पायर एंड दी फयूचर, [96 

पृ. 58 में उद्धृत । 
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यदि भारत सरकार गंभीरता से उसका विरोध न करे। परंतु वास्तव में अंतिम 
निर्णय भारतीय अधिकारियों की सम्मति पर निर्भर करता है (अर्थात भारत की 
कार्यपालिका पर निर्भर करता है) कि भारतीय नौकरशाही के संयुक्त विरोध के 
मुकाबले में किसी भी कानून को आरोपित नहीं किया जाएगा।” 

वास्तव में भारतीय मामलों में सभी प्रकार से सशक्त सेक्रेटरी न तो भारत 
में कार्यपालिका की नियंत्रित करने का इच्छुक होता है चाहे जनत्ता कार्यपालिका 
के कार्य को दुष्कर्म ही क्‍यों न माना जाए और न ही प्रजा के हित में किए 
जाने वाले कार्य को रोका जा सकता था। यह बात कठिनाई से ही कही जा 
सकती है कि ब्रिटिश संसद में प्रत्येक रसादस्य को भारत का सदस्य माना जाता 
है, उसी ब्रिटिश ने भारतीय कार्यपालिका के कार्यों की चिंताजनक जांच पड़ताल 
की है दूसरी ओर, भारतीय मामलों में उसका हस्तक्षेप निश्चय ही भारतीयों के 
छितों के लिए हानिकारक रहा है।' 

वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्राट द्वारा देश की सरकार अपने 
[. ऐसे केवल. दो मामले हैं जिनमें भारत सचिद (सेक्रेटरी आफ स्टेट) ने कार्यपालिका की 
इच्छा के विरुद्ध ऊपने निर्णय दिए। इनका संबंध [875 के पंजाब ड्रेनेज एक्ट एंड कैनाल 
एक्ट तथा इंडियन एक्ट से है। बाद का एक्ट भारत के हितों के लिए स्पष्टलया हानिकारक 
था। 
भारत सचिव (द सेक्रेटरी आफ स्टेठ फार इंडिया) का वेतन भारत के राजस्व से दिया 
जाता है। संसद ने किसी भी अवसर पर संसदीय सत्र की पूरी कार्यवाही में उसके कार्यों 
की वार्षिक समीक्षा नहीं की जैसा कि उपनिवेशक सेक्रेटरी के मामले में समीक्षा की जाती 
थी। अंत में सामान्य रूप से विनियोग विधेयक के 'दूसरे बाचन के बाद भारतीय बजट 
को संसद में प्रस्तुत किया जाता था और इससे पूर्व कक अनियमित बहस की जाती थी 
और इसके बाद संसद एक प्रस्ताव पारित करती थी और औपचारिक शर्तों में यह दावा 
किया जाता था कि भारतीय लेखाओं में आय और व्यय के कुछ जोड़ दिखाए जाते हैं। 
हस बात के कई प्रयत्न किए गए कि भारतीय मामलों पर संसद का अधिक नियंत्रण हो 
परंत्‌ संसद ने अपने नियंत्रण बढ़ाने की कभी चिंता नहीं की। 873 में श्री आर,एन. फाउलर 
ने यह प्रस्ताव रखा कि सदन की राय में यह वांछनीय हे कि भारत के वित्तीय मामलों 
के प्रस्तावों को सत्री की अवधि में तब प्रस्तुत करना चाहिए जब उन प्रस्ताठों पर पूर्णतया 
दिचार दिसश क्रिया जा सके।' उसके बाद 883 में इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री फाउलर 
ने प्रस्तुत किया। भारतीय मामलों की समीक्षा हेतु दोनों प्रयलल असफल रहे। 899 में इसी 
प्रकार छा प्रस्ताव श्री क्लेडवेल, सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव में यह 
जोडा गया कि भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया) के वेतन का ब्रिटिश अनुमानों 
में शामिल किया जाना चाहिए। श्री फाउलर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और वह उस 
समय भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया) थे तथा इसके फलस्वरूप वह प्रस्ताव 
रद्‌द हो गया। भारत सरकार अधिनियम 99 (गवर्नमेंट उआझफ इंडिया एक्ट, 9]9) के उपबंध 
के अनुसार सदन को यह अवसर प्राप्त था कि वह भारतीय मामलों की अधिक समीक्षा 
कर सकता हैं, क्योंकि भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) के वेतन को ब्रिटिश अनुमानों 
में शामिल किया गया था। 


की 


परिवर्तत की आवश्यकता हक 


च््त 





हाथ में लेने क बाद भारतीय मामलों के संबंध में संसद में उनकी रुचि घटती 
रही जबकि उसकी तुलना में मारतीय मामलों में संसद की रुचि उस समय कहीं 
अधिक थी जब॑ देश के मामले कम्पनी के अधिकार में थे |? इतना ही नहीं भारतीय 
मामलों पर ब्रिटिश संसद का प्रभाव निश्चित ही अधिक बुरा हो गया! क्‍योंकि 
इसका समस्त प्रभाव भारतीय कार्यपालिका को लोकमत के समक्ष अवरोध उत्पन्न 
करने के अलावा लोकप्रिय संघर्ष के विरुद्ध उजागर हो उठा। 

इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत सचिव सिक्रटरी आफ स्टेट) तथा संसद का 
भारतीय कार्यपालिका पर कंवल नाम मात्र का नियंत्रण था तथा भारतीय 
कार्यपालिका वास्तव में उस नौकरशाही के अनियंत्रित निकाय के अधीन थी जो 
भारतीय मामलों के एकाकी प्रभारी थे। यह विश्वास अनुत्तरदायी कार्यपालिका द्वारा 
कैसे निभाया जा सका! 

इस प्रश्न का सारांश में यह उत्तर दिया जा सकता है कि भारतीय 
कार्यपालिका ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रगति का बलिदान किया। चाहे 
हग उराके कार्यो की जांच विघायिका या वित्त के क्षेत्र में करें तो इस वक्तव्य 
की सत्यता दुखद रूप से स्पष्ट है। 


विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जहा सामाजिक कूरीतियां इतनी अधिक हों 
जितनी भारत में व्याप्त हैं। कानून एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से समाज 
समय-समय पर उन बुराइयों को दूर करता है ताकि समाज में संरक्षण बना रहे | 
परंतु कुछ अपवादों" (पृष्ठ 258 देखें) के साथ सबसे हानिकारक बैंयक्तिक कानून 
का नियम है वो नागरिकों के सामाजिक संबंधों को प्रशासित करने के लिए अनुगत 
रहा, चाहे ऐसी घटना कोई भी क्‍यों न हो जिसने लोकमत को जागृत किया हो, 
और उसके विरुद्ध विरोध की आवाज उठाई हो। (पृष्ठ 258 देखें) 

वैयक्तिक कानून” के संरक्षण के लिए कार्यपालिका के संबंध में ऐसा धार्मिक 
आदर रहा कि कूछ भी तथ्य क्‍यों न हो इससे नागरिकता के सबसे प्रारंभिक 

. देखिए 877 और 879 में हाउस आफ कामन्ध के संकल्प जिसमें लंकाशायर के हित में 
भारतीय कर निर्धारण नीति की भर्त्सना की गई है। 

2. इसके समर्थन में यह तथ्य बताना चाहिए कि संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों 
में कठोर जांच प्ड़ताल किए बिना शक्ष्ति नहीं सौंपी। 

3, उस संसद की तुलना की जाए जिसने भारतीय न्यायपालिका के अधीन रखा तथा यह 
तुलना उस संसद से की जाए जिसने कार्यपालिका को न्यायपालिका तथा विधायिका के 
नियंत्रण में रखा है। उस संसद से तुलना की जाए जिसने भारत में यूरोपियनों पर कठोर 
विनियम लगू किए तथा उस संसद से की जाए जिसने उन्‍हें मुक्त प्रवेश की ही अनुमति 
नहीं दी अपितु उन्हें मजिस्ट्रेट के नियंत्रण से भी बाहर रखा। उस संसद की तुलना की 
जाए जिसने हेंस्टिंग्स की भर्त्सना की तथा यह तुलना उस संसद से की जाए जिसने जनरल 
डायर का समर्थन किया। कि 
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अधिकारों का आनद उठाने से लाखों लोगों को वंचित कर दिया और इस बात 
में सावधानी रखी गई कि संघर्ष के मामलों में नागरिक कानून के तर्कसम्मत उपबंधों 
की अनुगति नहीं दी गई ताकि उस पुरातन संहिता की अतार्किक व्यवस्थाओं का 
अनुसरण किया जाए अथवा उनका दमन किया जाए। यदि विधायिका के आधुनिक 
मानक से जांच की जाए तो कार्यपालिका को अत्यंत रूढ़िवादी कहा जाएगा। 
आर्थिक अधिकारों के प्राप्त करने के मामले में इसका प्रत्युत्तर अधिक धीमी गति 
का था और कृषि संबंधी” अवधि की सुरक्षा अथवा स्थायित्व प्रदान करने अथवा 
औद्योगिक ज्नता की सरलता तथा सुविधा के लिए जो विधान अपनाए गए और 
वह विधान उसकी तुलना में समाप्त हो गए जिसने औद्योगिक दासता से बचाने 
के लिए अपने प्रयोग का निषेध कर दिया था। 





इसकी वित्तीय पद्धति भी इसी प्रकार वर्गीकृत की गई कि आम जनता पर 
कर लगा कर शांति और व्यवस्था स्थापित की जाए तथा उच्च वर्ग के लोगों 
को कर से मुक्त किया जाए। इस बात पर जोर दिया गया कि राजस्व प्रणाली 
को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाए कि गरीब जनता को राहत मिले। अप्रत्यक्ष 
करने को न्यायसंगत ठहराया जाता है क्‍योंकि उस तरीके से गरीब जनता देश 


4. सती प्रथा को हटाने के लिए 829 का बंगाल रेग्यूलेशन, 843 का एक्ट “5”, दासता 
निदारण के लिए, (850 का एक्ट 2।) !832 को रेग्यूलेशन 7 की धारा को पुनः कानून 
बनाने के लिए) जाति या घर्म हानि के फलस्वरूप अधिकारों या सम्पत्ति के जब्त होने 
से वरर्णेत करने के लिए, 856 का एक्ट ॥5 जिसने हिंदू विधवाओं को पएनः विवाह के 
लिए प्राधिकृत किया, 866 का एक्ट ]] जिसने ईसाई धर्म में परिवर्तित देशी लोगों 
तलाक पाने का अधिकार दिया, 87] का एक्ट 27 जिसने अस्वाभाविक प्रथाओं को सीमित 
किया, 872 का एक्ट 3 जिसने, उन सभी लोगों के विवाह की व्यवस्था की जो ईसाई 
यहूदी, हिंदू, मुसलमान, जैन अथवा सिख नहीं है 

यह सर्यप्रथम 772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्वीकार किया गया तथा इसे 780 के ईस्टइंडिया 

कपनी एक्ट (2) जी.ई.ओ. ॥7, सी 70 एस.एस. ॥7 और (8) में सम्मिलित किया गया, इन 

उपबंधों को बाद के कानूनों में सम्मिलित किया गया। 

5. देखिए 865 के इंडियन सक्‍क्सेशन एक्ट में वैयक्तिक कानून के पक्ष में उपबंध और 88:2 
का ट्रांसफर प्रापर्टी एक्ट तथा 882 का इंडियन ट्रस्ट एक्ट में वैयक्तिक कानून कं पक्ष 
में उपबंध | 

है दुए बंगाल ने 859, [868, !88] और !9855 का टेनेंसी एक्ट, बम्बई में [877 का दक्‍कन 

एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट और यूपी. में 868 का अवध रेंट एक्ट, 883 का सेंट्रल प्रार्विसेज 

टेनेंसी एक्ट। 

[88] तक भारत में फैक्ट्री एक्ट शुरू नहीं छुआ। 89 में 88। का एक्ट संशोधित हुआ 
र इसके स्थान पर 9]] में दूसरा एक्ट लागू किया गया जिसमे भारत गे कारखानों 

के मजदूरों को प्रशासित करने वजी शर्तों का उल्लेख था। 

9. भारतीय आर्थिक समस्याओं के विद्यार्थियों को यह लाभ होगा कि इसका संदर्भ अनुबंधित 
मजदूरों की निंदात्तक पद्धति से है। 


!./॥ 


ज 
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के लिए अपना कर भार चुकर देती है और इसका उसे आभास भी नहीं होता | 
परंतु ऐसा सीमित विषय भी हैं जो कतिपय प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के लगाने 
पर॑रोक लगाते हैं। पर कहा जा सकता है कि इस बात पर लोक वौित्त के 
विद्यार्थियों को सहमत होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष कर ऐसे होने चाहिए कि गरीब 
जनता पर तुलनात्मक रूप से उनके अपने साधनों के अनुकूल ऐसे करों का भार 
पड़े। यदि ऐसे अप्रत्यक्ष कर सुविधा की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं तो उनके 
लिए यह संभव है कि इन करों के ऐसे भार को उनके हिस्से में डालना चाहिए 
जिनकी उन्हें आवश्यकता है और वे अपनी क्रय शक्ति द्वारा इनका समायोजन 
कर सकते हैं। परंतु ऐसे मामले भी हैं जहां वे जीवन की आवश्यकताओं पर 
निर्भर करते हैं तो .ऐसी स्थिति में वह लचीलापन संभव नहीं है। भारत में नमक 
कर के हत्िकारक स्वरूप व भारत की राजस्व पद्धति से उसकी विमुक्ति के 
पर्याप्त आधार के कारण जोर दिया गया। परंतु कार्यपालिका ने इस मांग को 
स्वीकार करने से इन्कार ही नहीं किया अपितु नमक कर में वृद्धि भी कर दी। 
जब कभी नमक की कमी हुईं और राजस्व के किसी अन्य स्रोत को नहीं खोजा 
गया जैसा कि सरलता तथा अधिक न्याय.प्रिय ढंग से राजस्व का नया स्रोत 
खोजा जा सकता था। नमक कर लगा दिया गया। 886 का एक उदाहरण 
दिया जा सकता है जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि':- 
अंततोगत्वा यह कहा जाता है और किया जाता है और इस में कोई 
संदेह नहीं है कि एक बड़ा तथ्य स्थापित किया जाना है और एक बड़ा कलक 
. रहा जाता है जो हाल के वर्षों की घटनाओं के दौरान न तो धुल सका 
अपितु अधिक हो गया.... यह स्थिति ऐसी ही है... भारत में ऐसे वर्ग के लोग 
हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार से सबसे अधिक सुरक्षा और लाभ मिलता है जबकि 
वे ब्रिटिश सरकार को बहुत कम योगदान करते है। “परंतु 887-8 के बजट 
में कार्यपालिका अपनी धारणा से अलग रही और घाटे को पूरा करने के 
लिए नमक कर बढ़ा दिया गया। हर घाटा आंतरिक सुधार के असाधारण 
कानून के कारण नहीं हुआ था अपितु विदेशी हमले के दबाव क॑ कारण हुआ 
था अर्थात बर्मा पर विजय। इसी तरह 886 में आयकर में बंगाल के 
जमींदारों, असम के चाय उत्पादकों, अवध के ताल्लुकेदारों तथा धनी वर्ग 
के लोगों की आय जो. ज्यों का त्थों बनाए रखने की दृष्टि से परिवर्तन नहीं 
किया गया तथा इन लोगों को औसत दरों पर ही कर लगाया गया और 
उनरो इसी प्रकार- पूर्ववत आयकर वसूल किया गया। 
परंतु नमक कर ही असमानता का ऐसा उदाहरण नहीं है जिन्हें जनता ने 
उन वर्गों के लिए अदा किया। भारत में जो भू-राजस्व लगाया जाता था उसमे 


. देखिए 4 जनवरी, 886 का सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में लायसेंस टैक्‍स अमेंडमेंट बिल 
पर सर ए. काल्विन का भाषण। ह 
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भी भारतीय कराधान पद्धति की दृष्टि से और भी असमानता का एक अन्य 
उदाहरण डै। कर असमानता के अनेक स्रोत हैं। रावप्रथम यह स्पष्ट तथ्य है कि 
कुछ मामलों में भू-राजस्व के संबंध में जो कर की राशि लगाई गई थी उसमें 
समय-समय पर सशोधन किया गया अब ऐसी कोई ऐच्छिक परिस्थिति नहीं है 
कि कुछ लोगों को देश की बढ़ती हुईं अवश्यकताअओों की दृष्टि से उनके अंशदान' 
की छूट दी जाए जबकि उनके साथियों से कठोरता से अंशदान का भुगतान कराया 
जाता है। 





यह उन व्यक्तियों के प्रति अन्याय का एक पहलू है जिनकी भू-राजस्व के 
संबंध में कर देने की क्षमता को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। अन्याय 
का एक अन्य पहलू है जिसके अनुसार भुगतान करने की क्षमता को गलत कानून 
से अपनाया जाता है। भारत में भूमिकर का संशोधनीय आय कर व्यवस्था में ही 
पाया जाता है और वह भूमि की निश्चित इकाई है। जैसा कि भारतीय वित्त 
के प्रत्येक विद्याथी को सुविदित है। किसी व्यक्ति ने इस पद्धति के हानिकारक 
प्रभाव के बारे में संदेह नहीं किया है जिसका आधार आधिपत्त्य में भूमि की इकाई 
पर कर निर्धारण माना है परतु वास्तव में शायद ही ऐसी कोई पद्धति हो जो 
विचार में भूल भरी हो अथवा व्यवहार में अधिक शरारतपूर्ण हो। यह ऐसे आम 
अर्थशास्त्रियों की ऊवेहलना करती है जो इस बात पर जोर देते हैं कि कर वरत्तुओं 
द्वारा नहीं लगाए जाते अपितु व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं! यदि लोग अंततोगत्वा 
कर का भुगतान करते हैं तो यह स्पष्ठ है कि उनके अपने आधिपत्त्य की भूमि 
के अनुसार कर नहीं देने चाहिए अपितु उस कुल आय के अनुपात में कर देने 
चाहिए जो वे प्राप्त करते हैं। इराके विपरीत भूमि की प्रत्येक यूनिट के विचार 
से कर निर्धारण की पद्धति उस गरीब किसान पर मालगुजारी लगाती है जिराके 
पास खेत्ती के लिए कंबल एक- एकड़ भूमि है और जमींदार से भी समान दर 
से कर लिया जाता है जबकि उसके पास सैकड़ों एकड्ध भूमि होती है तथा इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि दोनों की आय में बहुत अधिक अंतर है।' 
अत्त: इस समान करारोपण से धनी और गरीब के बीच स्पष्टतया असमानता का 
व्यवहार दिखाई देगा। 











यदि इस प्रकार व्यवस्था के अनुसार समानता का बलिदान करने से राजस्व 
की वसूली की गई और इस अाय को प्रोन्‍नत प्रगति की सेवाओं पर व्यय किया 
गया तो इससे कुछ क्षतिपूर्ति तो हो जाएगी परंतु ऐसी बात नहीं थी। 





.2. देखिए इम्पीरियल तथा लोकल ऐैकक्‍्सेशन, सी 9528, सन 899 पृष्ठ 60 के वर्गीकरण 
और प्रभाव से मुख्यतया संबंधित ज्ञापन में स्थानीय कराधान के रायल कमीशन की शर्तों 


पर प्रीफेसर कैनन द्वारा झालोचन | 
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इस तरह से एकत्र किया गया राजस्व पुलिस, सेना और प्रशासन आदि रोवाओ 
पर व्यय किया जाता है जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। ऐसी 
सेवाएं यथा शिक्षा, उद्योग आदि पर शायद ही सरकार कुछ व्यय करती हो क्योंकि 
यह व्यय अनुत्तरदायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। परंतु यह पूछा जा सकता 
है कि प्रभुसत्ता सम्पन्न कार्यपालिका प्रगति की अपेक्षा व्यवस्था बनाए रखने के 
क्यों हित में थी? इसका उत्तर यह है कि सरकार भले ही प्रभुसत्ता सम्पन्न क्‍यों 
न हो, प्रगति करने में अक्षम है। 


इसका कारण यह है कि प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्तियों का प्रयोग करते समय ._ 


दो अत्यंत गंभीर मर्यादाएं आड़े आती हैं। सर्वप्रथण आंतरिक सीमा है जो ऐसे 
लोगों की प्रकृति स्वभाव और हितों से उभरती है जो सत्ता में हैं। यदि सुल्तान 
मुस्लिमवाद का उन्गूलन नहीं करता, पोप कैथोलिकवाद पर प्रतिबंध नहीं लगाता, 
ब्राह्मण जातिप्रथा की भर्त्सना नहीं करता अथवा ब्रिटिश संसद अभिजात वर्ग के 
लोगों के संरक्षण को अवैध घोषित नहीं करती तो इसका कारण यह नहीं है कि 
वे ऐसा नहीं कर सकते परंतु इसका कारण यह है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। इसी 
प्रकार यदि भारत में कार्यपालिका प्रगति के लिए सबसे सरल उपाय नहीं करती 
तो उसका कारण था कि वह अवैयक्तिक” है और अपनी प्रवृत्ति उद्देश्य और 
हित के कारण है तथा वह भारतीय समाज में काम करने वाली जीवित शक्तियों 
के साथ सहानुभूति नहीं रखती और उसे उसके अभावों, पीड़ा, लालसा तथा इच्छा 


से उत्तरदायी नहीं ठहराया तथा उसे अपनी भावनाओं 'का विरोधी बताया उसने 


शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया, स्वदेशी को नहीं सराहा अथवा ऐसी प्रत्येक बात का 


]. इस दिषय पर विशद विवेचन के लिए देखिए एवी. डाइसी, ला आफ द कॉंस्टीटयूशन, 9]5, पु० 
74-82 द 
2. अवैयक्तिक होने का कारण यह है कि लोक सेवाओं की उच्च और नियंत्रक मानदंड भारतीय प्रवृत्ति 


से वंचित है। यद्ापि लोक रोवाओं में भरतती के लिए भारत के लोगों की पात्रता बहुत पहले 8833 
में स्थापित की जा चुकी थी तथापि इस संबंध में भारत में लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए भारत 
सचिव (सेक्रेटी आफ स्टेट) द्वारा बनाए गए विनियमों की प्रवृत्ति यह थी कि उन्‍हें कानून द्वारा दिए 
गए अधिकार के अनुरूप रोजगार से वंचित करना था। इन नियमों के अंतर्गत जिन्हें युद्ध के लिए 
भारत सचिव [सेक्रेटरी आफ स्टेट) ने बनाया था कि सेवा में कमीशन के लिए उम्मीदवार वेशुद्ध 
यूरोपीय. वंश के लोग ही होते थे और इसी प्रकार एडमिरेलिटी ने नौसेना के कैडेट होने के बारे 
में विनियम बनाया था जिसके अनुसार भारतीयों को इस नौकरी से दंचित कर दिया गया था। जहां 
तक नागरिक रोवा का रांबंध है, इस कानून भारत सरकार अधिनियम 4858 (गवर्नमेंट आफ इंडिया 
एक्ट, 858) धारा 32 में यह बताया गया है कि सम्राट के अधीन क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से जन्मे 
सभी लोग परीक्षाओं में प्रवेश पा सकते हैं और इस प्रकार भारत के लोगों को भी शामिल किया 
गया परंतु भारत सचिव [सेक्रेटरी आफ स्टेट) ने ये नियम बनाया कि इस प्रकार की परीक्षा केवल 
लंदन में ही होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से इस कानून के अंतर्गत देश के अनेक 
लोगों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया। अन्य लोक सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए बनाए 
गए विनियम विविध प्रकार के थे। जहां तक भारत्तीय चिकित्सा सेवा का संबंध है इस के लिए 
उम्मीदवारों को यूरोपीय अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी का. (ईस्ट इंडियन वंश) का जन्मा 
व्यक्ति हो, भारतीय पुलिस सेवा के लिए यूरोप में जन्‍मा ब्रिटिश होना चाहिए, वन रोवा के लिए 
यह अपेक्षित था कि उम्मीदवार ब्रिटिश प्रजा-रूप में जन्मे हों, लोक निर्माण विभाग में ॥0 में से 
। व्यक्ति की सेवाओं में भारतीय लोग शामिल किए जा सकते थे जो ब्रिटिश शासन के लोग थ। 
देखिए इस संबंध में हेल्‍्सबरी कृत लौज आफ इंगलैंड, खंड 0, पृ. 588-०)। 





व्यय का प्रतिशत 


वाणिज्य सेवाओं तथा पोस्ट आफिस एंड, टेलीग्राफ डि 
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अपमान किया जिसमें राष्ट्रवाद की झलक दिखती हो।| इसका कारण यह था कि 
ये सभी बातें उसके स्वभाव के विरुद्ध थीं। परंतु एक अनुत्तरदायी सरकार ऐसी 
बातों के निभाने के लिए अशक्त होती है जैसा कि वह करना चाहती है। इसका 
कारण है कि उसका प्राधिकार बाहय अवरोध की संभावना से सीमित होता है। 
कुछ ऐसी बातें है जो वह करेगी परंतु उसके प्राधिकार को अवरोध पैदा होने 
के भय से वह ऐसा नहीं करेगी। सीजर रोम वासियों की प्रार्थना को ठुकराने 
का साहस नहीं कर पाया। 

संसद चाहते हुए भी उपनिवेशों पर कर लगाने का साहस नहीं कर पायी । 
इसी कारण भारत सरकार ने जाति प्रथा के उन्मूलन का साहस नहीं किया, भारत 
सरकार एक विवाह पद्घति को नहीं चला सकी तथा उत्तराधिकार के नियमों 
में परिवर्तन नहीं कर सकी, अंतर्विवाह को वैध न बना सकी अथवा चाय बागबानी 
करने वालों पर कर नहीं लगा सकी। प्रगति में सामाजिक जीवन की वर्तमान 
संहिता का हस्तक्षेप किए जाना निहित है तथा हस्तक्षेप से प्रतिरोध उत्पन्न होने 
की संभावना है। 

उसी प्रकार कोई भी सरकार जो जनता की होती है और उनसे अलग नहीं 
की जा सकती प्रगति के पथ पर बढ़ने का साहस नहीं कर सकती क्‍योंकि वह 
यह बात जानने की स्थिति में होती है कि आज्ञाकारिता कहां समाप्त होती और 
कहां प्रतिरोध प्रारभ होगा लेकिन भारतीय कार्यपालिका जनता की नहीं थी अतः 
वह जनता की भावना को महसूस नहीं कर सकी। इस विषय का सारांश यह 
है कि अनुत्तरदायी कार्यपालिका जो भारत में अपनी सत्ता बनाए हुए थी अपने 
प्राधिकार और जीवन को अधिक अच्छा बनाने की दोनों सीमाओं के बीच में 
सन्निपात ग्रस्त हो गईं थी। इसमें गतिरोध आ गया। इस कार्यक्रम के कुछ भागों 
को वह कार्यान्वित नहीं करेगी और कार्यक्रम के दूसरे भाग को अपने हाथ में 
न ले सकेगीं। इसके फलस्वरूप जहां तक लोगों के सामाजिक और नैत्तिक जीवन 
का प्रश्न है ऐसी स्थिति में मुगल सरकार से बदल कर ब्रिटिश सरकार का निर्माण 
केवल शासकों का ही परिवर्तन था और इससे शासन पद्धति में किसी प्रकार का 
कोई अंतर नहीं आया। ब्रिटिश द्वारा अंशत: वरीयता और अंशत: आवश्यकता के 
आधार पर हस्तक्षेप. न करने के नियम को स्वीकार करने से 

“भारत के लोगों ने इस विशिष्ट सरकार के अधीन कोई ऐसी सशक्तत्ता 

नहीं देखी जो इससे पूर्व अपने थके और विस्मृत इतिहास के दौरान परिश्रम 

करते रहे और आराधना में लगे रहे, वे”“अपना जीवन बिताते रहे तथा मृत्यु 

को प्राप्त हो गए। राजनीतिक दृष्टि से एक परिवर्तन हुआ परंतु एक तानाशाह 

का स्थान दूसरे तानाशाह ने ले लिया। उन्होंने वे सभी प्रबंध स्वीकार किए 

जो उनके अनुकूल थे। तथा वे उस चीनी दर्जी के समान थे जिसे पुराने 

कोट का नमूना दिया जाता है जो उसी के समान वैसा ही कोट' 
]. बर्मा में मतदान कर जारी रहा क्योंकि यह कर उस दिन लागू था जब बर्मा पर विजय प्राप्त की 
५३ न ब्यूरोक्रेटिक गवर्न॑मैंट | 
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थिगलियां तथा अन्य सभी डिजाइन के साथ तैयार करता है।" 

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ भौतिक प्रगति हुई। परंतु 
विश्व के लोग शांति और व्यवस्था से अधिक समय तक संतुष्ट नहीं हो सकते 
क्योंकि वे गूंगे, बहरे, क्रूर व्यक्ति नहीं होते। यह कल्पना करना मूर्खता है कि 
लोग निश्चय ही नौकरशाही का समर्थन इसलिए करेंगे क्‍योंकि उन्होंने लोगों क॑ 
लिए सड़कों का सुधार किया है, अधिक वैज्ञानिक नियमों के अनुसार नहरें बनाई 
हैं, रेल द्वारा उनकी परिवहन व्यवस्था में सुधार किया है, या डाक द्वारा उनके 
पत्र भिजवाए जाते हैं। उनके संदेशों को बिजली के समान भेजा जाता है, उनकी 
मुद्रा में सुधार किया है, उनके माप तोल को नियमित किया है, उनके भौगोलिक, 
खगोलीय और चिकित्सीय विचारों को शुद्ध किया है तथा उनके आंतरिक झगड़ों 
_ को रोक दिया है। परंतु कोई भी व्यक्ति कितना ही धीर क्‍यों न हो वह शीघ्र 
या देर से ऐसी सरकार की मांग करेगा जो दक्षता की मात्र मशीन से कहीं आगे 
हो | प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार के पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर भारतीय 
लोग कुछ समय से सरकार के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्यपालिका 
के साथ संसदीय शासन प्रणाली की सरकार बनाने का उनका लक्ष्य है जो वे 
कुछ समय से व्यक्त कर रहे हैं। 


इस लक्ष्य की प्रगति के लिए लोकप्रिय विद्रोह ने ऐसे प्रस्ताव बनाए हैं जो 
समय के अंतराल में भारत में कार्यपालिका के विचार के लिए गंभीर मामले होंगे | 
देश की सरकार को किस तरह चलाया जाए? क्‍या यह सरकार बल प्रयोग द्वारा 
चलाईं जाए अथवा सहमति के अनुसरण से चलाई जाए। फिर भी शासन सत्ता 
कभी भी अपने आप आत्म हत्या नहीं करती। इसकी अपेक्षा जब वह लोगों को 
इच्छा को पूरा करने में असफल होती है तो वह बल का प्रयोग कर उठती है। 
यही वह संसाधन है जिसे भारत में कार्य-पालिका ने स्वीकार किया या अपनाया | 
कार्यपालिका अपनी राज-सत्ता की सहायता से संतुष्ट नहीं होती जबकि कार्यपालिका 
को आपराधिक और दंड संहिताओं क॑ उपबंधों द्वारा शक्तियां उपलब्ध होती हैं 
ताकि निषेधात्मक कार्यो, अपराधों का पूर्वानुमान किया जा सके। इसने भारतीय 
कानून की पुस्तक में दमनकारी कानूनों से स्थिति को कलंकित कर दिया है जैसा 
कि विश्व के किसी भी भाग में ऐसी स्थिति नहीं है। 908 के क्रिमेनल ला 
एमेंडमेंट एक्ट (आपराधिक कानून अधिनियम 4) ने सरकार की विशेष अनुमति 
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मजिस्ट्रेट को उस बात की शक्ति दी कि वह अभियोगी अथवा उसके बेध' 
प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना एकपक्षीय जांच कर सकता है और जूरी न्यायाधीश 
के बिना उस पर मुकदमा चला सकता है। इसी एक्ट के अन्य उपबंध के अधीन 
कार्यपालिका किसी भी संघ को अवैध घोषित कर सकती है जो उसकी समय 
से कानून और व्यवस्था के रख रखाव में हस्तक्षेप करता है। स्टेट प्रिजनर्स क्‍ 
रेगूलेशन्स! और एक्टसः' ने कार्यपालिका को यह प्राधिकार दिया कि वह किसी 
ऐसे व्यक्ति को नजरबंद कर सकती है जिसके बारे में उसे संदेह हुआ है परंतु 
जिसके विरुद्ध उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, वह हैबियस कार्पस एक्ट (बंदी 
प्रत्यक्षीकरण अधिनियम)” का स्थाई स्थगन कर सकता है जब कि किसी अधिनियम : 
के अधीन कार्यपालिका को “सैनिक शासन की स्थिति” अथवा किसी क्षेत्र में सैनिक 
शासन की घोषणा करने के लिए शक्ति प्रदान की गई -और इसी के अधीन सभी 
सिविल कोर्ट के कार्य क्षेत्र को सैन्य कोर्ट के पक्ष में निलंबित कर दिया। 90 
के इंडियन प्रेस एक्ट ने प्रेस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। इसके उपबंध इतने 
व्यापक थे कि “भारतीय उच्च न्यायालयों में से एक उच्च न्यायालय के विद्वान 
जज* के मत में यह कठिन था कि मेधावी व्यक्ति द्वारा किसी सीमा तक इसके 
युक्तिसंगत कार्यान्वयन का विस्तार किया जाए और “निश्चय ही उनका कार्यान्वयन 
ऐसे लेखों पर किया जाएगा जिनको अनुमति की आवश्कता है” तथा “उसे मानक 
साहित्य समझा जाएगा जिसे निस्संदेह देखा जाए।” सार्वजनिक बैठक आयोजित 
करने का अधिकार उसी नतीजे से और उसी कठोरता से दबा दिया गया जैसा 
कि स्वतंत्रता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध 
में था और यह स्थिति देश! के साधारण कानून में दिए गए प्रतिबंधात्मक उपबंधों क्‍ 
से ऊपर और अधिक थी। कार्यपालिका ने विशेष कानून के अंतर्गत विवेकाधीन 
शक्तियों से अपने को सशक्त कर लिया ताकि किसी भी सार्वजनिक बैठक को 


. 88 का बंगाल रेग्यूलेशन 3, 827 का बास्बे, रेग्यूलेशन, 25 889 का मद्रास रेग्यूलेशन 
है | 
850 का एक्ट 24 और 858 का एक्ट «3 

एन. घोष कम्पेरेटिंव एडमिनिस्ट्रेशन ला, 98, पृ. 480 

।857 का एक्ट 9 

सर लारेंस जेन्किन्स, सी.जे. इन रे महोम द आली, इंडियन ला रिपोर्टर (आई. एल.» 
40, कलकत्ता 466 (93)) एन. घोष द्वारा उद्धृत, पृ० 567 


आ जे पफय। (> 


266 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


इस बहाने से रोका जाए कि यह बैठक जनता के हित मैं नहीं है। 
राजादेश और किलेबंद घर (बेस्टील) क॑ इस शासन की कठोरता इन दमनकारी 
कानून को लागू करने क॑ लिए किए गए अतिक्रमण हेतु कार्य-पालिका की ओर 
से किसी भी उत्तरदाणयित्व के भय से कोई समझौता न करने वाली थी। इस 
बात पर ध्यान दिया जाना है कि कार्यपालिंका को कानून और व्यवस्था बनाए 
रखने के लिए लोगों की स्वतंत्रता के दमन हेतु इन विवेकाधीन शक्तियों को अधिक 
दिए जाने की स्थिति के साथ इन शक्तियों के निभाने के लिए अपने एजेंटों को 
मुक्त करने के रामान उदार साधन की भेंट मिली हुई थी। पुलिस अधिनियमों 
और प्रेस अधिनियमों आदि में ऐसे सभी उपबंध समाहित थे जिससे इन अधिनियमों 
के लागू किए जाने में अवरोध का निवारण करने हेतु इन एजेंटों के विरुद्ध नागरिक 
न्यायालय (सिविल कोर्ट) में सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उपद्रवों के दमन 
में भाग लेने वाले अधिकारी और सैनिक सद्भाव से किए गए कार्यों के लिए 
आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं और सरकार के आदेश के बिना अन्य कार्यों 
में भी उन पर गुकदमा नहीं चलाया जाता था। इस प्रकार उच्च कार्यकारी 
अधिकारियों पर ऐरो अपराधों के लिए मुकदमे नहीं चलाए जा सकते थे जो अपराध 
लोक कार्यों के निभाने में हो जाते थे कितु प्रतिबंध यह था कि मुकदमें चलाने 
के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है और इसके बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित 
तरीके से ही मुकदमे चलाए जाते थे॥ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि इस 
प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां विधिबाहय ढंग से काम में लाई जाती थीं तो इनमें 
से शांति का शासन आतंक के शासन में बदल जाता था। क्‍ 


परंतु इस बात का शीघ्र ही पता लग गया कि देश में सरकार के चलाने 
के लिए ऐसे बल का कोई विश्वसनीय साधन नहीं था। बर्क' ने इस ऐतिहासिक 
निर्णय का सारांश दिया जो इस प्रकार है:- 


“बल प्रयोग अस्थाई है। इससे कूछ समय के लिए शांति हो सकती हैं परंतु 
इससे शांति की आवश्यकता को हटाया नहीं जा सकता: किसी देश पर शासन 
नहीं किया जाता है जिसे लगातार जीता जाए। बल्कि इस संबंध में दूसरी आपत्ति 
अनिश्चितता की है। आतंक में सदैव बल का प्रभाव नहीं होता है और हथियारों 


). दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 708 और 44 तथा भारतीय दंड सहिता की धारा 20 
ए और बी, 24 ए और 53 ए 
घोष, सामने के पृष्ठ का उद्धरण, पृष्ठ 60| 
दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम ७, !898, अध्याय 9 घारा 28, 730 और ॥32 
वही धारा 97 
अमरीका के साथ समझौता करने के संबंध में माषण | 
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से विजय प्राप्त नहीं होती है, यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती तो आप 
संसाधन विहीन होते हैं, यदि समझौता करने में असफल हैं तो बल शेष रह जाता 
है परंतु बल को सफलता मिले तो भविष्य में समझौता करने की कोई भी आशा 
नहीं रह जाती। शक्ति और प्राधिकार कभी-कभी दयालुभाव से उपलब्ध होते हैं 
परंतु उन्हें दरिद्रता और असफल हिंसा द्वारा भीख मांग कर प्राप्त नहीं किया जा 
सकता | बल के लिए एक अन्य आपत्ति है कि आप किसी वस्तु को सुरक्षित 
रखने के लिए किसी न किसी प्रकार मरम्मत कर सकते हैं। आपने जिस बात 
के लिए लड़ाई की (लोगों की स्वामिभक्ति प्राप्त की जाए) वह ऐसी बात नहीं 
है जो आप, प्राप्त करते हैं परंतु आप संघर्ष में उसका मूल्यापकर्ष, मरणासन्न स्थिति, 
बरबादी और खपत कर लेते है। 


अनुमति द्वारा सरकार बहुत समय पूर्व राजनैतिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के 
रूप में भारतीय कार्यपालिका द्वारा वस्तुतः स्वीकार कर ली गई थी और भारतीय 
विधान मंडल के संविधान में समय-समय पर किए गए परिवर्तन स्पष्टतया इस 
प्रयोजन के लिए बनाए गए जो जन इच्छा को व्यक्ति करते थे। कुछ समय के 
लिए यह परिणाम निकला जिसके अनुसार भारतीय कार्यपालिका और भारतीय 
विधायिका के मध्य आश्चर्यजनक समझौता बना रहा इतना ही नहीं राजादेश और 
वेस्टील को भारतीय विधान मंडल का बहुमत प्राप्त था। परंतु इस सभी के होते 
हुए भी अनुमति अथवा समझौते द्वारा यह सरकार क्षमावरण थी। दूसरी ओर 
भारतीय विधान मंडल के संविधान में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के 
विश्लेषण से स्पष्ट रूप से यह विदित होता है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य 
यह था कि विधान मंडल को निष्क्रीय अथवा कार्यपालिका के हाथों में कठपुतली 
संस्था बनाना था। कार्यपालिका से नितांत अलग! प्रथम बार विधान मंडल का 
]853? में उद्घाटन हुआ। परंतु विधान मंडल के संविधान में 86।7 में परिवर्तन 
कर दिया गया। इसके आधार पर जोर दिया गया कि विधान मंडल भारतीय लोगों 
के प्रतिनिधियों की निकाय नहीं है।' अनेक प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि सरकारी 
वर्ग से इसके बनाए गए विधान मंडल 'को लोगों का प्रतिनिधि बनाने के लिए 
[86। के अधिनियम में यह निर्देश दिया गया कि इसके गठन में उन सदस्यों 
को सम्मिलित किया जाए जो जनता में से कार्यपालिका की सलाह से गवर्नर 
). 833 तक कार्यपालिका ही विधायिका थी। 833 में कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य 
सम्मिलित किया गया। जिसका कार्य परिषद को विधि निर्माण में सहायता दैना था। 853 
के अधिनियम द्वारा उसे कार्यकारी परिषद में समाहित कर लिया गया। 
विक्टोरिया 6 एवं ॥7, सी 95 
विक्टोरिया 24 और 25, सी 67 
853 के अधिनियम द्वारा भारत सरकार की कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा बंगाल 


के उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों तथा बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी प्रांतों 
की सरकारों के नामांकित सदस्यों द्वारा सर्वोच्च विधानमंडल का गठन किया गया। 
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जनरल द्वारा नाम निर्देशित किए गए सदस्य हों। 892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर 
जनरल को निर्देश दिया गया कि विधानमंडल में ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया 
जाए जो देश में लोक निकायों द्वारा चुने गए थे। विधानमंडल के संविधान में 
इन परिवर्तनों का उद्देश्य विधान मंडल को उदार बनाना था। परंतु क्‍या यह 
प्रवृत्ति विधानमंडल के प्रतिनिधि को ऐसा बनाना था कि उसमें ऐसी प्रवृत्ति हो 
जाए कि वह कार्यपालिका के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हो? इस प्रवृत्ति का 
विपरीत प्रभाव रहा। विधानमंडल ने अपने प्रतिनिधित्व चरित्र को अपनाया परंतु 
उसने नियंत्रण की शक्ति को खो दिया। 853 के अधिनियम के अधीन विधानमडल 
द्वारा कार्य में लाई गई शक्तियां ।86! के अधिनियम के अधीन विधानमंडल द्वारा 
अपनाई गईं शक्तियों से कहीं अधिक थीं। पूर्व अधिनियम के अधीन भारतीय 
विधानमंडल को इंग्लैंड के हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया के अनुसार ऐसा रूप 
दिया गया कि यह विधानमंडल शुद्ध तथा सरल ढंग से विधायिका के मामलों 
को ही नहीं देखता था अपितु प्रशासन के मामलों को भी देखता था। सर सी. 
इलबर्ट के शब्दों में यह व्यक्त किया गया है कि इसने कार्यपालिका सरकार के 
कानूनों के औचित्य पर प्रश्न करने तथा उनके बारे में विचार विमर्श द्वारा कुछ 
असुविधाजनक स्वतंत्रता दिखाई - स्वयं को दुर्व्ववहार तथा शिकायतों के बारे में 
सतर्कता करने के लिए सक्षम बताया तथा इसके स्थानीय प्रशासनों से रिपोर्ट और 
विवरण पत्र मंगाए और कार्यपालिका सरकार से स्वतंत्र रूप में संकल्प तथा प्रस्ताव 
प्रस्तुत किए और लोक हित के मामलों पर लंबी बहस की | उस समय लार्ड केनिंग 
ने अपने ज्ञापन में यह बताया कि विधानमंडल हाउस आफ कामन्स के समान 
अति निकट से प्रक्रिया के स्वरूप और विधि में निहित हैं, तथापि परिषद में एकत्र 
एक दर्जन महानुभवों की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए 36 स्थाई आदेश 
थे, संक्षेप में सर लारेंस पील के शब्दों में व्यक्त किया गया कि विधानमंडल ने 
देश की जांच पड़ताल की प्रकृति के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। 853 
के अधिनियम द्वारा निर्मित विधानमंडल में यह गंभीर दोष समझा गया। इसलिए 
इसके सुधार के लिए और कार्यपालिका की सर्वीच्चता को बनाए रखने के लिए 
अधिक आवश्यक समझा गया तथा इसकी अलोक प्रिय प्रवृत्ति को इसके पुनर्निर्माण 
के लिए तथाकथित बहाना माना गया। 86 में प्रारंभ किए गए छद॒म प्रतिनिधि 
पद्धति के अंतर्गत विधानमंडल कार्यपालिका के हाथों में नितांत विनम्र निकाय रही | 
यह, नामांकित सदस्यों द्वारा गठित की गई थी अतः विधान मंडल में डिवीजन 
उस तथ्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था। प्रत्येक विधायी निकाय में एक व्यक्ति 
को ,भाग लेना चाहिए जब तक उसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त न हो जिसे आधुनिक 
बोलचाल में अधिदेश कहा जाता है। वह अधिदेश प्रायः उस प्राधिकार से आगे 
बढ़ता है जिसके प्रति वह अपनी सीट के लिए आभारी होता है। सरकारी और 
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गैर सरकारी नामांकित सदस्यों ने कार्यपालिका की सदभावना से विधानमंडल में 
अपना स्थान प्राप्त किया और इंस प्रकार विधानमंडल को उन कानूनों के बारे 
में कार्यपालिका को सहायता देनी थी जिसके बारे में मत विभाजन हुआ हो। 
कार्यपालिका सदैव उन नामांकित सदस्यों के सरकारी समूह ब्लाक) पर अपना 
नियंत्रण रखती थी जो कार्यपालिका के अधिदेशों के प्रति स्पष्ट रूप से आज्ञाकारी 
रहे क्‍योंकि कार्यपालिका की दृढ़ धारणाएं थीं अथवा उसी के एक भाग होने के 
नाते ऐसा था। ऐसे नामांकित गैर सरकारी सदस्य स्वतंत्र सदस्य नहीं थे जो 
कार्यपालिका की दृढ़ धारणा के विपरीत हों और अधिकांशतया वे कार्यपालिका के 
अनुकूल रहते थे। बजाए इसके उन्हें कार्यपालिका के सदस्यों के समान समझा 
जाए। परंतु यदि वे स्वतंत्र प्रकार के लोग होते फिर भी वे कार्यपालिका के सदस्यों 
को अपने अधीन नहीं कर पाए क्‍योंकि संवैधानिक कानून के उपबंध तथा उसके 
अधीन निर्मित प्रक्रिया के नियमों में वांछित प्रावधान नहीं था। अतः विधान मंडल 
नितांत रूप से इतना शक्ति हीन हो गया था कि वह कार्यपालिका को अपनी 
इच्छाओं के विपरीत दबाव डाल सके। 853 से 86] तक विधान मंडल ने 
विधायी तथा प्रशासकीय मामलों का निपटान किया। 86। से विधानगंडल केवल 
' विधायी प्रयोजनों के लिए कार्य करता रहा। उस सीमा के फलस्वरूप विधानमंडल 
प्रश्न पूछने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने अथवा बजट पर मत विभाजन के लिए आशभ्रह 
करने से वंचित रहा गया। विधानमंडल अपने जीवन के प्रथम तीस वर्ष में सोलह 
अवसरों से अधिक अवसरों पर अपने वार्षिक बजट पर भी बहस नहीं कर सका 
और इन अवसरों पर इसलिए बहस कर पाया क्योंकि कुछ नवीन कर विधान 
के लिए आवश्यक कार्य था तथा वह कार्य नामांकित सरकारी ब्लाक की सहायता 
से सदैव कार्यपालिका निभाती रही क्‍योंकि कार्यपालिका ने प्रत्येक प्रकार का विधान 
किया जिसे वह आवश्यक समझती थी। 892 के भारतीय परिषद अधिनियम 
(इंडियन काउंसिल एक्ट) के अधीन बनाए गए प्रक्रिया के नियमों द्वारा सर्व प्रथम 
विधानमंडल वार्षिक वित्तीय वक्तव्य पर बहस करने का अधिकार तथा विभिन्‍न 
विषयों पर प्रश्नों करने का अधिकार प्राप्त कर सका। परंतु इसमें संदेह किया 
जा सकता है कि क्या विधानमंडल को शक्तियों की रियायतें उस स्थिति को पुन: 
बनाए रखने के लिए थीं जो उसके अधिकार क्षेत्र में थीं तथा ऐसा आधिपत्त्य 
[853 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था। 

यहां तक कि लार्ड मार्ले के सुधार भी. कार्यपालिका पर विधांनमंडल की 
: स्वतंत्रता तथा शक्ति के वास्तविक कानून के मामले में कम रहे। उन्होंने प्रत्यक्ष 
अथवा चयन के अनुसार 909 में नामांकन में सुधार किए, उन सुधारों में 
विधानमंडल के संविधान के आधार के रूप में सैद्धांतिक रूप से चुनाव को स्थान 
दिया गया। इसके साथ ही विधान मंडल की प्रक्रिया को उदार किया गया ताकि 
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सदस्यों को प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न पूछने, वित्तीय वक्‍ृतव्य और सामान्य लोक 
हित के मामलों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शक्ति प्रदान की जाए। परंतु थोड़ा 
सा विश्लेषण यह बत्ताने के लिए पर्याप्त है कि कार्यपालिका की सर्वोच्चता को 
हानि पहुंचाए बिना विधानमंडल के उदारीकरण का पुराना प्रयास एक आंशिक 
प्रयास था॥ कार्यपालिका की यह सर्वोच्चता विधानमंडल में नामांकित सरकारी 
कर्मचारियों का स्थाई बहुमत तथा प्रक्रिया के नियमों के नियंत्रण द्वारा बरकरार 
रखी गई। यद्यपि विधानमंडल के 'गठन के आधार के रूप में ]892 के अधिनियम 
द्वारा चुनाव स्वीकार किया गया था” चुने गए सदस्य अल्पमत में थे ताकि वे 
उन लोगों की इच्छाओं को प्रभावकारी नहीं बना पाए जिन्होंने उन्हें चुना था। 
उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार था यदि कार्यपालिका उन्हें अनुमति देती | 
परंतु कार्यपालिका उन्हें निभाने के लिए बाध्य नहीं थी। वे सिफ्रारिशें मानी जाती 
थीं और वे कार्यपालिका पर बाध्य नहीं थीं। इस सीधे अवरोध से कार्यपालिका 
और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के बीच मन मुटाव पैदा हो गया। निश्चित 
रूप से यह 909 के सुधार कार्य की दृष्टि से ठीक नहीं थे। 909 के पूर्व 
जो कुछ भी संघर्ष था, वह विधानमंडल के बाहर प्रकट होता था। चुनाव और 
प्रक्रिया के नियमों द्वारा विधानमंडल पूर्ण रूप से हतोत्साह हो गया था। वह कोई 
शरारत नहीं कर सकता था। फिर भी 909 के सुधारों द्वारा इस बात का प्रयास 
किया गया कि विधानमंडल को स्वतंत्र बनाया जाए और इसके साथ ही उसे 
हतोत्साह भी किया जाए। यह प्रयास कितना ही उत्त्तम क्‍यों न हो, इससे 
कार्यपालिका और लोगों के मस्तिष्कों में उत्तेजित करने वाली शक्तियों के बीच 
अति गहन संघर्ष को उभारने में सहायता मिली। चुनाव प्रक्रिया या विधानमंडल 
को शासित करने वाली क्रियात्मक प्रक्रिया प्रोफेसर रेडलिच के कथनानुसार 


न्जन्ज्च्ल््््छछछसनणणाजणाााममऋऋ न है] 
). आयरिश होम रूल के समर्थन द्वारा उदारीकरण के नेता के रूप में विश्वविख्यात लार्ड 
मार्ले ही थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों को प्रारंभ करते हुए कहा था” यदि मुझे 
यह पता' होता कि मेरे दिन या तो सरकारी अथवा शारीरिक रूप से बीस गुना होते जैसी 
कि संभावना की जाती है तो में भारत में संसदीय पद्धति के लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए खेद प्रकट करता। भारत में संसदीय पद्धति वह लक्ष्य नहीं है जिसके लिए में एक 
क्षण भी आकांक्षा करूं। 
फिर भी यह चयन की पद्धति थी। 86] के अधिनियम और 897 के अधिनियम में केवल 
यही अंतर था कि 86] के एक्ट के अधीन कार्यपालिका सरकार को समुदाय के वर्गों 
की सलाह पर नामांकित करना था जैसा कि उस मामले में सहायता करने के सक्षम होने 
की संभावना है। परंतु चूंकि सरकार इस बात पर बाध्य नहीं थी कि चुने गए व्यक्ति को 
नियुक्त करे फिर भी दूसरा छिपा हुआ ही क्‍यों न हो, कार्यपालिका द्वारा वस्तुतः नामांकित 
समझा जाना चाहिए जैसा कि पहला था। 
3, कानून के अनुसार परिषद के अध्यक्ष अर्थात गयसराय थे परंतु उन्हें कार्यकारी परिषद की 
सलःह पर निरपवाद रूप से कार्यशील माना जाता है। 


(> 


परिवर्तन की आवश्यकता , द 27] 


राजनीतिक दबाव का माप है जो संसदीय तंत्र के तनाव को व्यक्त करती है 
और इसका प्रभाव पूरे प्रांत पर होता है।!' यह संभव है कि यह दबाव का माप 
सर्वप्रथम था तो बुरी दशा में निर्मित हुआ है अथवा भंग हो गया है जो वास्तविक 
तनाव का अशुद्ध पठन प्रस्तुत करता है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत 
के मामले में कार्यपालिका ने समय-समय पर और विशेषकर 909 में विधानमंडल 
के चुनाव तथा कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन किए, वे उद्देश्य की दृष्टि से अच्छे 
नहीं थे तथा इस बात का प्रयास किया कि राजनीति की घोर उत्तेजना के 
फलस्वरूप खतरनाक दबाव को छिपाया जा सके ताकि स्थिति के बारे में अशुद्ध 
पठन प्रस्तुत किया जाए। जब तक विधानमंडल के संदस्य कार्यपालिका से अधिदेश 
प्राप्त करते रहे, जबकि तथ्य यह था कि सभी नामांकित सदस्य थे, तब तक 
यह युक्‍क्ति भलीभांति कार्य करती रही, इसके साथ ही उन निवचित सदस्यों की 
प्रविष्टि होती रही जो जनता से अधिदेश प्राप्त कर चुके थे अतः इस युक्‍क्ति की 
कमजोरी स्पष्ट हो गई। निर्वाचित सदस्यों की अवमानना ने उन्हें प्रक्रिया का 
सैद्धांतिक आधार के रूप में मान्यता प्राप्त महान आधारभूत सिद्धांतों में बाधा डालने 
तथा उन्हें चुनौती देने की ओर उन्मुख किया। अब यदि किसी पार्टी ने कार्यवाहियों 
के चलाने के नियमों -- वाक स्वातंत्र्य अथवा लोगों के बहुमत के बारे में सदस्यों 
में असमानता की शिकायत की तो यह राष्ट्र के जीवन में कुछ गंभीर दोषों के 
अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाला खतरनाक संकेत है। यदि कोई ऐसा संघर्ष उत्पन्न 
होता है तो किसी राजनेता को यह जानने के लिए है कि क्या उसे प्रतिनिधि 
विधान सभा की प्रक्रिया में सुधार अथवा देश के संविधान में सुधार करना है। 


यदि विधान सभा में उस कठोर विपक्ष और क्रांति के संकेत थे जो अफलित 
प्रयासों से उत्पन्न होते हैं तो विधानमंडल के बाहर ऐसी भावना शीघ्र ही उभर 
रही थी जिससे शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्कों में शीघ्रता से राष्ट्रीय चेतना और 
राजनीतिक शक्ति की इच्छा हर वक्‍त बढ़ रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि 
अपनी सीमित शक्तियों के साथ विधानमंडल अपर्याप्त सुरक्षा वाला पाया गया। 
इस तथ्य के सिद्ध होने के फलस्वरूप उन लोगों ने जिन्होंने देश के राजनीतिक 
पुनर्निर्माण के विचारों को त्याग दिया था, इस बात पर सहमति प्रकट की कि 
प्रक्रिया में केवल सुधार करके काम नहीं चलेगा। केवल संविधान में सुधार से 
देश को अराजकता से बचाया जा सकेगा 


! फिर भी भारत के संविधान में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तावित 
सुधारों में काफी विविधता थी। इस परिप्रेक्ष्य में एक योजना पर ध्यान दिया जाए 
यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग नें प्रतिपादित की थी और 
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सारांश में इस योजना को कांग्रेस-लीग योजना कहा जाता है। इस योजना के 
अनुसार केन्द्रीय विधानमंडल में चुने गए सदस्यों के +/5 भाग के बहुमत की 
मांग की गई थी। जहां त्तक कार्यपालिका का प्रश्न है यह मांग की गई थी कि 
कार्यपालिका के कुल सदस्यों में से आघे सदस्य भारतीय होने चाहिए और उनका 
चयन विधान मंडल के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। विधानमडल 
को पूर्ण वित्तीय और विधायी शक्तियां उपलब्ध थीं। इतना ही नहीं प्रस्तावों द्वारा 
पारित इसकी सिफारिशें कार्यपालिका पर बाध्य मानी जाती थीं। इस प्रकार भारत 
की जनता की ओर से यह प्रमुख भारतीय राजनीतिक संगठनों के दावों की 
नवीनतम, सबसे पूर्ण और सबसे प्राधिकृत प्रस्तुति थी। परतु जब हम योजना का 
विश्लेषण करते हैं तो यह भारतीय राजनीतिज्ञों की अकिंचन राजनीतिक प्रतिभा 
पर प्रकाश डालती है। यह योजना ब्रिटिश भारत (ब्रिटिश इंडिया) में उत्तरदायी 
सश्कार की पूर्ति के लिए निर्मित की गई थी। परंतु व्यवहार की दृष्टि से यह 
उत्तरदायी सरकार का साधन ही नहीं थी अपितु श्रेष्ठ सरकार के उद्देश्यों की 
अल्प सेवा के लिए भी अपर्याप्त थी। इस योजना ने यह नहीं बताया कि क्‍या 
विधान मंडल की अपनी इच्छानुसार कार्यपालिका के निर्माण अथवा उसे समाप्त 
करने की शक्ति होगी। यदि इस योजना में यह बात उठाई गई होती तो इस 
योजना को उत्तरदायी सरकार की योजना माना जा सकता था। परंतु इस योजना 
में कार्यपयालिका पर दबाव डालने की बात उठाई गई जो विधानमंडल के आदेशों 
के अनुसार देश के शासन को चलाने के लिए अस्थानान्तरीय थी। यह योजना 
लार्ड मार्ले की बृहद योजना का एक अंश थी। उन्होंने सरकार में भारतीय तत्व 
को प्रारंभ किया ताकि कार्यपालिका के सरकारी विधायिकी अंग के माध्यम से जो 
कुछ होता है उसके अलावा भारतीय मत और भारतीय परामर्श का कार्यपालिका 
में प्रभाव बढ़े | जिन लोगों ने कांग्रेस-लीग योजना बनाई थी उन्होंने कार्यपालिका 
और विधानमंडल में भारतीय तत्व की केवल वृद्धि की और उसमें ऐसे उपबंध 
शामिल कर दिए जिनका उद्देश्य यह था कि चरितार्थ किए बिना परामर्श को 
नियंत्रण में परिवर्तन करना था कि उस समय क्‍या होगा यदि कार्यपालिका ने 
विधानमंडल की इच्छाओं से बाधित होने से इन्कार कर दिया। इस परियोजना 
का सारांश एक कार्यपालिका बनाना था जिसमें विभाजित अधिदेश था और वैध 
रूप से यह संसद के प्रति उत्तरदायी थी और व्यावहारिक रूप से विधानमंडल 
के प्रति उत्तरदायी थी। यह स्पष्ट था कि इस प्रकार अधिदेशों के विभाजन से 
विधानमंडल को इस योग्य बना दिया गया था कि वह कार्यपालिका को हटाने 
की शक्ति के बिना उसे निष्क्रिय कर सकती थी। मतदाताओं से अपील द्वारा 








!. यह ईस्ट इंडिया कान्स्टीट्यूशनल रिफार्मस (संवैधानिक सुधारों) में है ।98 का कमांड 
)98, पृ. 98 
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किसी संघर्ष के मामलों में विधानमंडल को परिवर्तित करने के लिए किसी भी 
संवैधानिक उपाय के बिना सरकार के लिए यह दायित्त्व था कि वह ऐसे मामले 
में तब कार्य करे जहां वह विधानमंडल की इच्छाओं का आदर नहीं कर पाए। 
योजना अविश्वस्त थी जेसाकि इससे पूर्व भारत्तीय संविधान में सुधार करने के 
प्रयत्न किए गए थे। क्योंकि इस योजना में कार्यपालिका और विधानमंडल ने अपने 
अधिदेश प्राप्त किए थे और वे अलग-अलग शक्तियों के प्रति उत्तरदायी थे। यह 
योजना अविश्वस्त इस लिए थी क्गाोंकि इसने इस संभावना की उपेक्षा की कि 
दो अधिदेश परस्पर सहमत नहीं हो सकते ओर ऐसी दशा में संघर्ष होगा। यह 
संघर्ष गैर-संसदीय कार्यपालिका मे अतर्निहित था। संसदीय कार्यपालिका के साथ 
संसदीय सरकार का स्वरूप इसे बचाने का एकमाज्र मार्ग था। 





इस दृष्टिकोण से 20 अगस्त, 9]7 की घोषणा भारतीय संविधान के विकास 
के इतिहास में अधिक महत्वपूर्ण है। उस तारीख को भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ 
स्टेट फार इंडिया) ने हाउस आफ कामन्स में यह घोषणा की थी कि “महामहिम 
की सरकार की जो नीति है उससे भारत सरकार पूर्णतया सहमत है, इस नीति 
के अनुसार भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाख्रा और र्वशासी संस्थाओं के 
शने: शनै: विकास में भागीदार होना चाहिए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के समन्वित 
भाग के रूप में उत्तरदायी भारत सरकार का प्रगतिशील आर्विमाव हो। उन्होंने 
यह निर्णय किया है कि इस दिशा में ठोस कदम यथासंभव शीघ्रता से उठना 


“मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना की प्रगति क्रमिक अवस्थाओं में ही 
उपलब्ध हो सकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार दोनों पर ही मारत 
के लोगों के कल्याण और उन्नति का दायित्व निर्मर करता है अतः उन्हें प्रत्येक 
उन्नति के समय और साधन का न्यायाधीश होना चाहिए तथा उन्हें उन लोगों 
से प्राप्त सहयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए जिन पर सेवा के नए अवसर 
इस प्रकार प्रदत्त होंगे तथा उस सीमा तक होंगे जिसमें उसे प्राप्त हो कि 
उनके उत्तरदायित्व की भावना में विश्वास निहित है।' 





यह महत्त्वपूर्ण घोषणा एक युग के अत को व्यक्त करती है तथा एक नए 
युग का सूत्रणात करती है। इस निश्चय ने ही उस पुरानी संकल्पना को त्याग 
दिया जिसके अंतर्गत कार्यपालिका ने जैसा ठीक समझा विधानमंडल की इच्छाओं 
की जानकारी ली जिरो देश के प्रशासन में बढ़ता हुआ भाग और प्रभावित करने 
वाली तथा आलोचना करने के बढ़ते हुए अवसर भी दिए गए परंतु सरकार को 
नियंत्रित करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। नई संकल्पना के अधीन यह उद्देश्य 
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था कि विधानमंडल को सरकार बनाने अथवा समाप्त करने की शक्ति प्रदान की 
गई थी ताकि जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार स्थापित हो। 
देश की राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर नीति में ऐसे परिवर्तन के अनुकूलन 
में परस्पर संबंध, प्रशासनिक विधायिका और वित्तीय व्यवस्था में सुदूरगामी परिवर्तन 
निष्ठित थ। 99 के सुधार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभ किए गए प्रांतीय वित्त्त 
की पद्धति उस समय लागू पद्धति के अंतर्निहित दोषों द्वारा उत्पन्न नहीं हुई 
थी। दूसरी ओर यह पद्धति उत्कृष्ट रूप से व्यावहारिक थी। वे प्रभावित हुए 
क्योंकि यह पद्धति कुल मिला कर उस महान क्रांति के असंगत थी जिसने उस 
अधिनियम द्वारा देश की सरकारी पद्धति को प्रभावित किया। 

इन परिवर्तनों की प्रकृति, उनके विस्तार तथा उनकी पर्याप्तता आगामी दो 
अध्यायों की विषय्-सामग्री होगी। 


] 
परिवर्तन का स्वरूप 


भारत में भावी ब्रिटिश नीति के लक्ष्य के रूप में 20 अगस्त, 9]7 की घोषणा 
उत्तरदायी सरकार के प्रगतिशील स्थिति के बारे में थी तथा उस घोषणा को प्रभावी 
बनाने क॑ लिए संवैधानिक सुधारों के बारे में मांटेग्यू -चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने उपायों 
का सर्वेक्षण किया। इस रिपोर्ट में एक गुण यह निहित था कि राजनीतिक सुधारों 
की कांग्रेस-लीग-योजना उस मान्यता के सिद्धांत को शामिल नहीं कर सकी 
जिसके लिए वे इतने अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे। भारत में उत्तरदायी 
सरकार के उदघाटन के बजाए इस योजना ने देश में सरकार की संसदीय शासन 
प्रणाली के अधीन गैर संसदीय कार्यपालिका सो देश को लाद दिया था। 
कांग्रेस-लीग राजनीतिज्ञ अपनी भूल के प्रति अश्वस्त रहे, यह उनकी प्रशंसा की 
बात है, उन्होंने संयुक्त रिपोर्ट में दिए गए प्रस्तावों के पक्ष में अपनी योजना को 
त्याग दिया। परतु उसके बदले में उन्होंने एक साथ अधिकांश राजनीतिक संस्थाओं 
में न्यूनाधिक पूर्ण उत्तरदादी सरकार के प्रारंभ करने की मांग की। परंतु नए 
संविधान के निर्माताओं ने बताया कि घोषणा में प्रगतिशील शब्द पर जोर देना. 
इतना अवश्य अधिक था यदि बहुत न था जितना उत्तरदायी शब्द पर दिया 
गया था।' 


इस विचार की सामंजस्यता में यह निर्णय लिया गया कि घोषणा में दिए गए 
लक्ष्य क॑ चरितार्थ करने की प्रगत्ति गें ठोस कदम के रूप में प्रांतीय सरकारों में 
सीमित प्रकृति की उत्तरदायी सरकार को प्रारंभ किया जाए। कंन्द्रीय रारकार के 
समान भारत में प्रांतीय सरकारें अनुत्तरदायी सरकारें थीं। प्रांतीय विधान मंडलों 
में संविधान में किए गए परिवर्तन ठीक उसी प्रकार के थे जैसे कि कन्द्रीय विधान 
मंडल के थे। इन दोनों में यह प्रावधान किया गया था कि कार्यपालिका को ऐसा 
बनाया जाए कि कार्यपालिका के नियंत्रण में उत्तरदायी हुए बिना विधानमंडल से 
परामर्श किया जाए। केवल एक अवसर पर सरकारों के दो तंत्रों की संरचनाएं 


[. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल की संयुक्त चयन समिति की रिणेर्ट, पृ. 203, 99, पी.एस. 
पेश 7 
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थीं, उनमे से एक प्रांतीश थी और दूसरी केन्द्रीय जो कुछ अलग-अलग आधार 
पर निर्मित हुई थीं और ]909 क मार्ले- मिंटो सुधारों में जिनका उल्लेख किया 
जा चुका है। उन सुधारों के अधीन कन्द्रीय विधान मंडल उन रारकारी सदस्यों 
के आधिपत्य में था उिन्‍्होंने कार्यपालिका के सदस्यों के साथ चैम्बर में स्थाई 
बहुमत बना लिया था। प्रात्तीय विधान मंडलों में रारकारी सदस्यों के रथाई बहुमत 
का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था। कन्द्रीय विधानमंडल की तुलना में प्रांतीय 
विधान मंडलों के संविधान में अंतर की दूसरी बात दोनों सरकारों की बजट 
प्रक्रियाओं में निहित थी। प्रत्येक केलेंडर वर्ष के प्रारंभ में वित्त सदस्य केन्द्रीय 
विधान मंडल में अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ अपने प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत्त 
करता था। बाद में किसी दिन वह ऐसी अन्य व्याख्याए किया करता था उिनहें 
वह आवश्यक समझता था। इन अनुमानों पर विधानमंडल के सदस्य अपने प्रस्ताव 
प्रस्तुत करते थे जिनका संबंध (क) कराधान में परिवर्तन का प्ररताव (खी ऋण 
का प्रस्ताव अथवा (ग) स्थानीय सरकार के अतिरिक्त अनुदान से होता था। भारत 
सरकार के बज्ट क॑ विचार-विमर्श की पहली अवस्था उस समय समाप्त हो जाती 
थी जब इन प्रस्तावा पर मतदान हो जाता था। दूसरी अवस्था उस समय प्रारंभ 
होती थी जब अनुमानों पर ग्रुप (रामूह) द्वारा विचार किया जाता था। इस अवस्था 
' में भी सदस्यों को यह छूट थी कि वे राजस्व और व्यय के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत 
' करें कितु प्रतिबंध यह था कि उन विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जा सकते 
थे जो विधानमंडल में प्रक्रिया के नियमों क अनुसार विचार विगर्श के लिए वर्जित 
थे। प्रस्ताव प्रस्तुत और मतदान होने के बाद वित्त सदरय पूरी बहस पर विचार 
करता था और ऐसे परिवर्तन करता था जिन पर उसकी सहमत्ति होती थी और 
इसके बाद अंतिम बजट प्रस्तुत करता था। इसके बाद तीसरी अवस्था में वित्त 
सदस्य कुछ प्रस्तावों को स्वीकार करने के कारण बताता था और बजट की बहस 
के दौरान जिन सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाता था उनके भी कारण बताता 
था। इसके बाद बजट पर आम बहस होती थी परंतु अंतिम बजट प्ररतुत करने 
अथवा मत लिए जाने के बाद किसी भी प्ररताव के प्रस्तुत करने की अनुमति 
नहीं दी जाती थी। प्रांतीय विधान मंडलों में बजट की प्रक्रिया कुछ अलग होती 
थी। पहली अवस्था में प्रांतीय अनुमानों का कच्चा मसौदा प्रारंभ किया जाता था 
और इसके साथ ऐसी अनुसूची संलग्न की जाती थी जिसमें सभी परियोजनाएं 
जिनका व्यय पांच रुपये से अधिक होता था शामिल की जाती थीं। इसे दो भागों 
में विभाजित किया जाता था, प्रथम भाग में सभी आबंडित अर्थात्त अनिवार्य और 
व्यय की मगदें होती थीं तथा दूसरे भाग में आअनाबंटित अर्थात्‌ अनावश्यक और व्यय 
की मर्दे शामिल की जाती थीं। भारत सरकार को बजट का मसौदा प्रस्तुत किया 
ज्ञता था जो प्रांतीय सरकार के परामर्श से राजस्व क॑ अनुमान ठीक करती थी 
और कुल ऐसे व्यय को निर्धारित करती थी जो प्रांतीय सरकार के लिए उपलब्ध 
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किए जाते थे और यदि आवश्यकता होती तो अनुसूची के प्रथम भाग की मदों 
में परिवर्तन किया जाता था। जब परिवर्तित राजस्व और भारत सरकार द्वारा 
निर्धारित कूल व्यय के आंकड़े प्रांतीय सरकार को बताए जाते थे तो प्रांतीय सरकार 
की पहली अवस्था समाप्त हो जाती थी। दूसरी अवस्था उस समय प्रारंभ होती 
थी जब प्रांतीय सरकार द्वारा बजट का मसौदा प्रांतीय विधानमंडल की समिति 
को प्रस्तुत किया जाता था। समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की 

बराबर की संख्या होती थी। सरकारी सदस्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाते 
थे और गैर सरकारी सदस्य उनके साथियों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। प्रातीय 
वित्त की कार्यपालिका के प्रमारी सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती थी। समिति की 
कार्यवाहियां अनौपचारिक और निजी होती थीं तथा बहुमत से निर्णय लिए जाते 
थे | समिति का संबंध उस अनुसूची के दूसरे भाग तक ही सीमित होता था जिसमें 
व्यय की अनावश्यक म्दे शामिल की गईं थीं कितु शर्त यह थी कि यह भारत 
सरकार द्वारा निर्वाचित कुल व्यय रो अधिक नहीं होंगे। लेकिन यह उसके घंटबढ़ 
करने लए स्तंभ थी तथा इसमें समय-समय पर नई मदें शामिल की जाती 
थीं। उसके परिवर्तन के निष्कर्ष निकालने पर समिति ऐसे परिवर्तनों की सूचना 
देती थी जो उसने अपनी सरकार के लिए बनाए थे। इसके साथ ही प्रांतीय बजट 
की दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती थी। तीसरी व्यवस्था उस समय प्रारंभ होती 
थी जब प्रांतीय अनुमान कुल मिला कर वित्त के प्रभारी सदस्य द्वारा प्रांतीय विधान 
मंडल को प्रस्तुत किए जाते थे। इसके बाद बजट पर पूर्ण सदन की समिति 
में विचार किया जाता था और बहस किए गए अनुमानों के प्रत्येक गुण पर प्रस्ताव 
प्रस्तुत किए जाते थ। जब सभी प्रस्तावों पर बहस हो जाती थी और उन पर 
मतदान कर लिया जाता था तो इस बहस के परिणाम को प्रांदीय सरकार को 
प्रेषित किया जाता था। परंतु ये प्रस्ताव बाध्य नहीं थे। चौथी अवस्था उस समय 
प्रारंभ होती थी जब प्रांतीय सरकार अंतिम बजट प्रस्तुत करती थी और इस बारे 
में कारण सरपष्ट करती थी कि कतिपय मदें क्‍यों स्वीकार की गई और विधानमंडल 
हारा शेष राझाव क्‍यों अस्वीकार किए गए। इसके बाद एक बहस की जाती 2 
परंतु कोई भी प्रस्ताव इस अवस्था में सही नहीं होते थे तथा विधान मडल बजट 
पर विभाजित नहीं होता था। इसे उसी प्रकार स्वीकार कर लिया जाता था जैसा 
कि कार्यपालिका ने पारित किया था। 





विधान और केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की प्रक्रिया में इन अंतरों से यह 
अनमान नहीं लगाना चाहिए कि प्रांतीय सरकारें केन्द्र के अपने विधान मंडलों में 
कम उत्तरदायी नहीं थीं। यह तथ्य है कि 909 से प्रांतीय विधान मंडल में सरकारी 
सदस्यों का बहुमत नहीं था जैसा कि केन्द्रीय विधान मंडल में बहुमत था और 
यह ऐसा मामला नहीं था कि कार्यपालिका से इसके व्यावहारिक परिणामों का 
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संबंध हो किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टि से गैर सरकारी 
और सरकारी सदस्यों से नामांकित सदस्यों और गैर नामांकित सदस्यों में अंतर 
था तथा सरकारी सदस्य केवल सतही थे। दोनों ही उस सरकार से अधिदेश 
प्राप्त करते थे जो विधानमंडल में उन्हें सीटें दिया करती थीं और सरकार के 
नामांकित सदस्यों के रूप में वे अपना मत दिया करते थे ताकि सैद्धांतिक रूप 
से ऐसा न भी हो तो भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रांतीय सरकार विधानमंडलों में 
इतना अधिक स्थाई बहुमत रखती थी जेसी कि केन्द्रीय सरकार सैद्धांतिक और 
व्यावहारिक रूप से रखती थी। प्रांतीय सरकार की बजट प्रक्रिया ने कार्यपालिका 
पर विधानमंडल के अधिक नियंत्रण के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए 
गए सुधार से अधिक निश्चित सुधार नहीं किया। दोनों ही मामलों में लक्ष्य यह 
था कि विधानमंडल के सदस्यों को बजट की आवश्यकताओं के संदर्भ में इस 
प्रकार के परिवर्तन के प्रश्न पर पहले ही बहस का विशेष अधिकार था। प्रांतीय 
बजट के मामले में इस विशेष अधिकार को साम्राज्यिक बजट की तुलना में पहली 
ही अवस्था में कार्यान्वितत करने की अनुमति थी परंतु इस तथ्य की दृष्टि से यह 
कहा जा सकता है कि प्रांतीय बजट पर विधान मंडल के प्रस्ताव और साम्राज्यिक 
बजट पर केन्द्रीय विधान मंडल के प्रस्ताव अपनी-अपनी कार्यपालिकाओं की केवल 
सिफारिशें ही थीं। इन दोनों सरकारों की बजट प्रक्रिया में अंतर केवल यही था 
कि एक कार्यपालिका की अपेक्षा दूसरी कार्यपाल्रिका पर अधिक नियंत्रण नहीं किया 
गया। यह भी व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय विधान मंडल को प्रातीय बजट 
के अनावश्यक भाग को बनाने के विशेषाधिकार की अनुमति दी गई थी। अतः 
विधान मंडल को कार्यपालिका पर अधिक नियंत्रण नहीं दिया गया था। सर्वप्रथम 
प्रातीय सरकार अनावश्यक व्यय के वर्ग से आवश्यक व्यय के वर्ग को किसी भी 
मद में स्थानांतरण द्वारा इस बजट के कार्यक्षेत्र को प्रतिबंधित कर सकती थी। 
इसके अलावा लोकवित्त्त के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित बजट प्रक्रिया के कुछ 
नियमों के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से समिति की शक्तियों को प्रतिबंधित किया 
गया ताकि वैकल्पिक अथवा अतिरिक्‍त व्यय की योजनाओं को प्रस्तुत किया जाए। 
यह ठीक ही शर्त रखी गई थी कि आवर्ती व्यय में निहित योजनाओं को आवर्ती 
राजस्व और आवर्ती व्यय की वृद्धि की दर के संबंध में निहित आवर्ती व्यय ही 
प्ररतावित किया जा सकता था। इस नियम के कारण समिति को ऐसे प्रस्ताव 
छोड़ने पड़ते थे जिनमें आवर्ती व्यय निहित होता था परंतु जो अपने दृष्टिकोण 
से वांछनीय होते थे। दूसरी ओर इसी प्रकार के प्रस्ताव कार्यपालिका द्वारा तैयार 
किए गए जिन्हें भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की मुक्त युक्‍्ति से 
कार्यपालिका द्वारा सरलता से कार्यान्वित किया गया। इसका परिणाम यह था कि 
नए नियमों के अधीन प्रस्तुत सभी प्रांतीय बजटों में इस आबंटित निधि की राशि 
समिति के विवेक पर छोड़ दी गई और इसमें से बजट के कूल व्यय का कुछ 
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ही अंश नगण्य था ताकि प्रात्तीय पिधानमडल के अधीन किसी भी वास्तविक माज्रा 
में प्रांतीय कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाना था। 


परंतु कोई भी वास्तविक उत्तरदायी सरकार भारत में केन्द्रीय सरकार और 
अलग अलग प्रांतीय सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों में पूर्ण परिवर्तन किए बिना 
प्रांतों में प्रारंभ नहीं की जा सकी। इन दोनों के बीच संबंध 99 के अधिनियम 
के पारित होने के पूर्व मौजूद था और प्रांतीय सरकारें पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार 
के अधीन थीं | इस अधीनता के बधन में हम तीन श्वंखलाएं अर्थात विधायी, वित्तीय 
और प्रशासकीय श्ृंखलाए देख राकते हैं| इन तीनों श्रृंखलाओं में हमने यह देखा 
कि वित्तीय श्रृंखला कितनी कसकर बंधी हुई थी। भारत सरकार का राजस्व और 
व्यय पर नियंत्रण ऐसे संसदीय कानूनों द्वारा किया गया था जिन्होंने भारत के 
राजस्वों को एक माना था और कूल मिला कर उन्हें भारत सरकार के प्रयोजनों 
के लिए लागू किया गया था। यह सत्य है कि इस उपबंध का इतनी कठोरता 
से अर्थ नहीं निकाला गया ताकि अखिल भारतीय या प्रांतीय विशेष प्रयोजनों की 
आय के विशेष स्रोतों के विनियोग को बचाया जा सके। अन्यथा वित्त की प्रातीय 
पद्धति का विकास असंभव ही होता। परंतु उसने वास्तव में प्रांतीय रारकारों को 
उस प्रभाव से वंचित रखा जिनका संबंध उन राजस्वों के आंतरिक बैध अधिकार 
से था जो उन्होंने एकत्र किए थे। भारत सरकार ने पूर्णतया ब्रिटिश भारत में 
आरोपित कर निर्धारण पर नियंत्रण किया। इसमें ये स्थानीय कर नहीं थे जिन्हे 
स्थानीय निकायों ने एकत्र किया था। कानून द्वारा ही कराधान किया जाता था 
परंतु कानून ने भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति क॑ बिना प्रांतीय विधान मंडल को 
यह विचार करने से वर्जित कर दिया गया था कि 


“उस समय लागू कोई भी कानून भारत क॑ लोग ऋण अथवा सीमा शुल्क 
अथवा कोई भी कर या शुल्क को प्रमावित करने वाला और गवर्नर जनरल 
इन काउंसिल के प्राधिकार द्वारा भारत सरकार के सामान्य प्रयोज्नों पर 
आरोपित करने वाला होगा।' 
यह अखिल भारतीय आवश्यकताओं फे लिए अखिल भारतीय राजस्व के 

वैधानिक रहननामे के स्वाभाविक परिणाम हैं। कानून प्रांतीय विधान मंडल को ऐसे 
कराधान के नए स्रोत के लिए प्रांतीय प्रयोजनों के उपयोग से प्रतिबंधित नहीं करेगा 


]7 शारतौोय स्वैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, सी.डी. 909, 98, अध्याय 5 

2. फिर भी एक स्पष्ट अपवाद है। भारत में भू-राजस्द बिना किसी विधायिका की स्वीकृति 
के एकत्र किया गया। विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र से भू-राजस्व के अलग करने से 
व्यावहारिक रूप से किसी भी नियंत्रण से शुद्ध लोक राजस्व के 40 और 50 प्रतिशत के 
बीच का भाग अलग हटा दिया गया। 
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जिसकी खोज के लिंए उसमें पटुत्ता है। परतु ऐसे मामले में परियोजना को कार्य 
रूप में परिणत करने से पूर्व भारत सरकार के वित्त विभाग की अनुमति लेनी 
होगी और यह अनुमति उस समय तक नहीं दी जाएगी जब तक कि निकटता 
से यह विचार न कर लिया जाए कि क्या इसने केन्द्रीय सरकार के कराधान 
के स्रोतों का अतिक्रमण किया है। कानून का ऐसा उपबंध है जिसकी यह 
आवश्यकता थी कि :- 





“किसी भी गवर्नर अथवा गवर्नर इन काउंसिल [प्रांत का) को गवर्नर 
जनरल आफ इंडिया इन काउंसिल की पूर्व अनुमति के बिना नए कार्यालय 
के खोलने अथवा कोई वेतन, अनुग्रह राशि अथवा भत्ता देने की शक्ति नहीं 
होगी | 
मारत सरकार को प्रांतों के व्यय पर नियंत्रण करने का ऐसा अधिकार दिया 
गया है जो निदेशों की संहिताओं की श्रृंखला के तंत्र द्वारा प्रयोग में लाया गया 
था यथा सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स, सिविल एकाउंट कोड, पब्लिक वर्कव्स कोड 
और इसी प्रकार के अन्य कोड। इन संहिताओं में वित्त तंत्र यथा लेखा परीक्षा 
और लेखाओं की एकरूपता का रख रखाव, लोक धन का अभिरक्षण, प्रेषण, 
अर्थव्यवस्था और इसी प्रकार के अन्य मामले आंशिक रूप से वर्णित हैं परंतु इन 
संहिताओं ने प्रांतीय सरकारों की शक्तियों पर निश्चित रूप से अवरोध लगाए, 
ये अवरोध नई नियुक्तियां करने अथवा पारिश्रमिक बढ़ाने और अन्य मामले यथा 
भर्ती, पदोन्‍नति, छुट्टी, विदेश सेवा और पेंशन के संबंध में लगाए गए। इन विषयों 
पर भारत सरकार ह्वारा समय-समय पर दिया गया कंस-लॉ की चयनिका भी 
वस्तुत: उन संहिताओं में शामिल की गईं जिनका अनुपालन प्रातीय सरकारों द्वारा 
किया जाना चाहिए। यदि कराधान और व्यय की उनकी शक्तियों पर कठोरता 
से नियंत्रण किया जाना था तो ऋण लेने की शक्ति भी प्राती को कभी नहीं 
सौंपी गई। यह स्मरण दिलाने वाली बात है कि पोर्टट्रस्ट और नगरपालिकाएं 
निश्चित सीमाओं में ऋण ले सकती थी परंतु चूकि भारत के राजस्व वैधानिक 
रूप से अभिभाज्य थे तथा भारत सरकार क॑ प्रयोजनों क॑ लिए दिए गए ऋणों 
के लिए दायित््वपूर्ण थे। प्रांतीय सरकारें ऐसी प्रतिमृूति क अलग संसाधन नहीं 
रखती थीं जिनमें रो वे ऋण ले राकें। 

प्रांतीय वित्त की प्रस्तावित सीमाओं में प्रात्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के 
नियंत्रण से मुक्त नहीं थी। उसका कारण यह था कि प्रांतीय बदोबस्त प्रातीय 
राजस्वों पर ही आधारित नहीं थे अपितु प्रांतीय आवश्यकताओं पर भी आधारित 
थे और इन पर केन्द्रीय नियंत्रण अनिवार्य था। भारत सरकार किसी भी प्रांत को 
दिवालिया होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। परंतु यदि भारत सरकार किसी 
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भी प्रांतीय दिवालियापन क लिए उत्तरदायी थी तो वह ऐसी स्थिति में थी कि 
प्रांतीय व्यय पर नियंत्रण कर सके। जहा तक राजस्व का संबंध है, जब तक 
उसमे से भारत सरकार ने एक भाग लिया तो भारत सरकार का यह पक्का इरादा 
था कि प्रांतों के बजट अनुमानों में न केवल हस्तक्षेप किया जाए अपितु प्रशासन 
के अलग-अलग मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाए। उदाहरणार्थ मारत सरकार 
की भू-राजरव में रुचि ने अनिवार्य रूप से राजस्व बंदोबरत की ओर गहन पर्य्वेक्षण 
की ओर उन्मुक्त किया तथा यह नियंत्रण उन मामलों में अधिक कठोर हो गया 
जहां राजस्व के स्रोत यथा सिचाई्‌ के प्रसार विकास पूंजी लागत पर निर्मर थे। 


प्रांतीय सरकारों की विधायी शक्तियां इसी प्रकार कानूनी प्रतिबंधों के अधीन 
रही | जहां तक कानून के स्थाई उपबंधों का संबंध है निस्संदेह ऐसा कोई विस्तृत 
क्षेत्र नहीं था जहां प्रातीय विधान मंडलों की विधायी क्षमत्ता वैध रूप से मुक्त 
गरी। परंतु वास्तव में स्थानीय विधान मंडलों की शक्ति दो तरीकों से कम की 
गई | सर्वप्रथम सभी प्रांतीय विधान मंडलों के अस्तित्व को कुछ ही वर्ष हुए थे 
और कुछ प्रांतीय विद्यान मंडल बिल्कुल ही नए थे यदि इनकी तुलना गवर्नर जनरल 
के केन्द्रीय विधान मंडल की आयु से की जाए तो इस क्षेत्र का एक बड़ा भाग 
अन्यथा उनके लिए खुला होना चाहिए और उस निकाय के कार्यों से आच्छादित 
था जिसने देश के लिए अधिकांशतया विधान की सहवर्ती शक्ति सदैव बनाए रखी । 
- परतु विधान के मामले में सरकारों के लिए जो क्षेत्र खुला हुआ था वह इस त्तथ्य 
से अधिक प्रतिबंधित कर दिया गया कि अखिल भारतीय विधान निर्माण पर नियंत्रण 
करने क॑ लिए भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) तथा संसद की शक्ति कार्यकारी 
निर्देशों द्वारा लागू की गई थी जिराने प्रांतीय सरकारों के लिए यह आवश्यक 
बना दिया था कि वे विधान निर्माण के लिए अपनी सभी परियोजनाओं को प्रारंभ 
करने से पूर्व भारत रसारकार और भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ रटेट) से पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करें। यह कहना सत्य है कि ये निर्देश निजी सदस्यों 
के विधेयकों पर लागू नहीं किए गए परंतु विधान मंडल की अनुमति से विधे 
प्रस्तुत किया जा राकता था तथा प्रातीय सरकार कई मामलों में ऐसी रिथिति मे 
होती थी कि यदि वे सफलतापूर्वक ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने के लिए विचार 
करती प्रांतीय सरकारों के निर्देशों द्वारा भारत सरकार ऐसी स्थिति में हो जाती 
थी कि वह ऐसे निजी प्रांतीय विधान निर्माण पर नियंत्रण कर सकती थी जैसी 
कि वह प्रांतीय सरकारों के विधेयकों पर प्रभावकारी रूप से अपना नियंत्रण 
रखती थी। 

प्रशासन के वास्तविक कार्य को चलाने के लिए प्रत्येक प्रातीय सरकार को 
कानून के अनुसार इस बात की आवश्यकता थी कि वह भारत सरक आदेशों 
का पालन करे और भारत सरकार को उन सभी मामलों में त्था कार्यवाहियों के 
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बार में निरंतर और ईमानदारी से सूचित करती रहे जो उसके मत के अनुसार 
सरकार को रिपोर्ट किए जाने चाहिए अथवा जिसके लिए भारत सरकार को सूचना 
की आवश्यकता हो। इसका कारण यह था कि कानून के अंतर्गत प्रत्येक प्रांतीय 
सरकार ऊपने से संबंधित सभी मामलों में उधीक्षण, निदेश और नियंत्रण की दृष्टि 
से भारत सरकार के अंतर्गत रखी गई थी। भारत सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण 
उस सरकार द्वारा एकरूपता के छित में कार्यान्वित किया जाता था। यह स्पष्ट 
है कि कई मामलों में भारत एकता और अखंडता की दृष्टि से अविभाजित देश 
है जहां अधिकांश कार्य एकरूपता के आधार पर सम्पन्न किया जाता है। भारत 
सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) द्वारा दी गई शर्तों पर इंग्लैंड से जो रिव्रिल कर्मचारी 
नियुक्त किए गए थे उन्होंने प्रांतीय सरकारों के आदेशों को कार्यान्वित किया परंतु 
उन्हें प्रभावित करने वाले कई प्रश्न प्रांतीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हो सके | 
इराके अलावा भारत भर में व्यापार, उद्योग और विज्ञान के विकास को दृष्टिगत 
रखते हुए भारत सरकार ने समरूप नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्‍वयन का पक्ष 
लिया। यहा तक कि समग्र भारत में एक ही कानून द्वारा वाणिज्य और उद्योग 
उसी के विवेक पर छोड़ दिया गया जिसका संबंध ऐसे मामलों यथा सांखियिकी, 
पेटेंट, कापीराइट, बीमा, आयकर, विस्फोटक पदार्थों और खगन आदि के प्रशासन 
से था। प्रशासन के मामलों में स्थापित आधारों का अनुसरण करने के लिए प्रांतीय 
सरकारें कन्द्रीय सरकार के अधीन ही नहीं थी अपितु वे नई नीति की पहल करने 
के लिए भी सरक्‍तत्र नहीं थीं। केवल भारत सरकार का ही यह कर्त्तव्य था कि 
वह नीति बनाएगी तथा नए आदेश जारी करके समग्र भारत में सुधार करेगी । 
इन आदेशों को प्रभावकारी बनाने के लिए इनके साथ प्रांतीय रारकारों को प्रचुर 
अनुदान दिए जाते थे और उन्हें स्पष्ट रूप से नई नीति के कुछ विशेष लक्षण 
को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से इंगित किया जाता था। भारत सरकार को ऐसे 
नए परामर्श देने वाले अथवा निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की प्राय: नियुक्ति 
नहीं करती थी जिनको यह देखना होता था कि पद्धति में यकायक जो नई ऊर्जा 
प्रवाहित की गई है उसका चुने गए लक्ष्यों के लिए अच्छा रख रखाव हो त्तो 
उन्हें ठीक ढंग से निदेशित किया जाए 

जब तक प्रातीय सरकारें भारत सरकार के प्रति ऐसे गुणों से बाध्य बनी रहीं 
तक तक प्रातो में उत्तरदायी सरकार नहीं बन राकी। कोई भी सरकार एक बार 
- और एक साथ दो स्वागियों की रोवा नहीं कर सकती। 


























प्रातीय सरकारों को भारत सरकार के अधीन रखना! तथा विद्यानमंडल के 


. ऊधीनता की कोटि के बारे में यह ध्यान देना चाहिए कि वह प्रांतों की प्रतिष्ठा के अनुसार 
विविध रूप की थी। देखिए संयुक्त रिपोर्ट ए. 37-45. 
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प्रति उत्तरदायी बनाना सैद्धांतिक रूप से असंगत था और व्यावहारिक दृष्टि से 
दूषित था। यह बात नितांत विचारणीय है कि ऐसे दोहरे शासन में कुछ मामलों 
में प्रांतीय विधान मंडल की इच्छाएं भारत सरकार से मेल नहीं खा पात्ती थीं। 
ऐसे अवसरों पर प्रांतीय सरकार यह नहीं जानती थी कि वह किसकी आज्ञा का 
पालन करे | यदि वह विधान मंडल की इच्छाओं का सम्मान करती थी तो वह 
भारत सरकार के प्रति अपने कर्त्तव्य में असफल रह जाती ,थी। वास्तव में ऐसे 
संघर्ष का एक मामला रिकार्ड किया गया था।' 

मार्ले-मिंटों सुधारों के समय एक ऐसा अवसर आया जब बंबई की सरकार 
भारत सरकार से इस बात के प्रयास करने में असफल रही कि शिक्षा विभाग 
के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रभार की स्वीकृति दी जाए। ये प्रस्ताव 
स्थानीय रूप से लोक प्रिय थे तथा एक चुने गए सदस्य ने बम्बई के विधानमंडल 
में इन्हें स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखा। उसके बाद बम्बई सरकार ने यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जो सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया और एक बार 
फिर से प्रस्ताव इस आधार पर भारत सरकार को भेजे गए कि इन प्रस्तावों को 
विधानमंडल का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। परंतु भारत सरकार और भारत सचिव 
सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया) ने यह निर्णय किया कि ये युक्‍्तियां व्यवस्था 
से परे हैं और यह बताया :- 
“स्थानीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि प्रस्तावों को व्यवहार में लाने 
के लिए भारत सरकार के निर्णय को अपने पूर्ण प्राधिकार से स्वीकार करे | 
अर्थात इस प्रस्ताव का विरोध किया जाना था चाहे इसे सैद्धांतिक रूप से 
विधान मंडल की सहमति क्यों न प्राप्त हो गईं | 

अधीन रखने के बंधन इतने सशक्त थे जिन्होंने प्रांतों को केन्द्रीय सरकार 
से जकड़ लिया था और जो प्रांतीय स्वशासन के मार्म में मुख्य अवरोध थे। यदि 
प्रांतीय सरकार को प्रांतीय विधान मंडलों के अधीन करना है तो पहला काम यह 
करना था कि उन शक्तियों को समाप्त कर देना था जो भारत सरकार प्रांतीय 
वित्त, प्रांतीय विधान मंडल और प्रांतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए रखती 
थी। संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट के लेखकों ने ठीक ही लिखा :- 

“हमें वर्तमान संरचना को समाप्त करना है। कम से कम नई संरचना 
का निर्माण करने से पहले इसके क॒ऊछ भाग को तो नष्ट करना ही है। हमारा 
काम हस्तांतरण, सीमांकन की रेखाएं खींचने और दीघविधि के बंधनों को 
तोड़ने के लिए है। भारत सरकार को प्रदान करना चाहिए और प्रांतों को 

।. संयुक्‍त रिपोर्ट, पृष्ठ 75-76 
2. सयुकत रिपोर्ट, पृ० 0] 
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प्राप्त करना चाहिए। इसलिए प्रांतों के स्वशासन को चलाने क॑ लिए ऐसा 
करना उनका जीवन दान देना होगा। 


केन्द्रीर 


अत: प्रांतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच कार्यों 
और वित के संतोषजनक विभाजन में निछ्ठचित था। इन दोनों में से कार्यों का 
विभाजन तुलनात्मक रूप से सरल था। कार्यों के आवश्यक विभाजन को 
सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने कुछ सिद्धांत बनाए जी इंस प्रकार 
हैं नं 
”'/ कछ ऐसे विषय हें जो समय भारत सरकार के सीधे प्रशासन 
के 3'तर्गत आते हैं। भारत सरकार इनके प्रशासन के लिए अलग कर्मचारियों 
का वर्ग रखती है और इसमें प्रांतीय सरकारों का कोई भाग नहीं होता है 
इरा वर्ग की सरलता से पहचान कर ली जाती है और अधिकांशतया इसमें 
कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि इसमें किन विषयों को सम्मिलित किया 
जाएगा। इस विचार के दूसरे पक्ष में स्थानीय रुचि की अधिकता वाले मामले 
हैं जिनकी दशाए प्रांतों में अलग-अलग होनी चाहिए और सामान्य रूप से 
कहा जाए तो उन्हें प्रांतीयकरण के लिए उपयुक्त विषयों के रूप में मान्यता 
दी जाएगी | 
“8 परंतु इस चरमगरीमा के वर्गों के बीच एक बड़ा ऊनिश्चित क्षेत्र है कि 
वर्गीकरण के सिद्धांतों को निश्चित करने से पूर्व इन वर्गों की और गहन जांच 
की आवश्यकता है| इनमें वे रभी मामल समाहित होते हैं जिसमें भारत सरकार 
का इस समय विदाई और प्रशासकीय क्षेत्र में अंतिम नियत्रण है परतु भारत 
सरकार व्यावहारिक रूप से प्रातीय सरकारों के साथ विभिन्‍न ऊशों में वास्तविक 
प्रशासन में भाग लेती है। कई मागलों में अभ्यासुगत प्रतिनिधि का विस्तार 
पहले ही काफी बडा है। इन पर लगाई गईं भारत सरकार की कसौटी 
कि क्या प्रांतीय सरकारों के मामले में ये भारत सरकार के एजेंट हैं अथवा 
क्या (इस्तक्षेप करने की शक्तियों के संबंध में निचला कहा जाता है) उन्होने 
अपने प्राधिकार को स्वीकार किया। इस कसौटी को लागू करने मे मुख्य 
निर्धारित कारक पहले से ही व्यवहार में लाए गए प्रतिनिधान का अश नहीं 
होगा परंतु यह विचार है कि क्या कुल मिला कर (अथवा एक प्रात से कहीं 
अधिक सभी घटनाओं के हितों में) भारत के हित अथवा दूसरी ओर प्रातो , 
के हित वास्तव में प्रभावी होगा। 
विचारबिंदु यह है कि किसी भी एजेंट के लिए प्रतिनिधान पहले से ही विस्तृत्त 
हो सकता है परंतु उस परिस्थिति में एजेंसी के तथ्य को अस्पष्ट नहीं करना 








[. भारत सरकार द्वारा कार्य समिति के लिए ज्ञापन अनुबंध 2, समिति की रिपोर्ट, दर्ष 9॥9 
कमांड ॥03 
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चाहिए अथवा अपनी हरी अतर्निहित शक्ति में मान्य एजेंट की ओर अग्रसर होना 
चाहिए |" 


ये सिद्धांत जिनमें यह कहा गया था कि “यदि प्रांत्यतर हित विषय पर 
आधिपत्य रखते हैं तो उन्हें केन्द्रीय समझना चाहिए, “बल्कि "ऐसे सभो विषय 
जिनमें प्रांतों के हित आवश्यक रूप से आधिपत्य रखते हैं, प्रांतीय होने चाहिए । 
इसके संबंध में प्रांतीय सरकारों ने अपने ही प्राधिकार को स्वीकार कर लिया है। 


उन्हें उस कार्य समिति द्वारा स्वीकार लिया गया था जिस ने अखिल भारतीय 
और प्रांतीय विषयों के बीच विभाजन किया था। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें 
अल्प संसोधनों के साथ इस बात में निहित थीं जिसे [9]9 के भारत सरकार 
के अधिनियम की धारा 45 (क) के अंतर्गत हस्तांतरण नियमावली कहा जाता है 
जिसने उत्तरदायी सरकार की नीति को प्रभावी बनाया और जो देश के संवैधानिक 
कानून का एक भाग था ताकि इसके द्वारा प्रातों के विषय ऐसी सेवाएं बन गए 
जिन पर प्रांतों ने अपनी ही मान्यता प्राप्त प्राधिकार को लाभ उठाया जबकि उन्हें 
833 से पूर्व यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। हस्तांतरण नियमावली के अनुसार 
घोषणाएं की गई जो इस प्रकार हैं :- 


प्रांतीय विषय 


. स्थानीय स्वशासी शासन :- इसके अतर्गत एक प्रात में स्थानीय स्वशासी 
शासन के प्रयोजन हेतु स्थापित किए गए नगर निगमों, इम्पूवमेंट ट्रस्टों, जिला 
परिषदों, स्वास्थ्य के माइनिंग बोर्ड तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के गठन और 
उनकी शक्तियों से संबंधित मामलों, केंटूनमेंट एक्ट, 9॥0 के अंतर्गत सम्मिलित 
मामलों को छोड़कर: जो भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्याधीन 
हैं. निम्नलिखित मामले :- 


(क) उधार लेने के लिए ऐसे प्राधिकारियों की शक्तियां जो प्रातीय सरकार 
की नहीं हैं, और 





ख) ऐसे प्राधिकारियों द्वारा कर लगाना जो अनुसूचित कर नियमावली की 
अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं है। 


के 


2 चिकित्सा प्रशासन .-- इसमें चिकित्सालय, औषधालय और पागल खाने 
तथा चिकित्सा-शिक्षा सम्मिलित है। 


२. जन रवास्थ्य और रवच्छता तथा जन्म-मरण के आंकड़े... भारतीय 
विध्यानमंडल के विधान के अधीन छत के और संक्रागक रोग जिन्हे भारतीय विधान 
मंडल के किरी अधिनियम द्वारा ऐसा घोषित किया जाए। 
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4. ब्रिटिश भारत में तीर्थ यात्री | 
5 शिक्षा :- कितु 
(क) इसमें निम्नलिखित विषय शामिल नहीं होंगे, अर्थात 


() बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा ऐसे 
अन्य विश्वविद्यालय जो ऐसे नियमों के लागू होने के बाद बनाए गए हैं, जिन्हें 
गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा केन्द्रीय विषय घोषित किया गया है और (2) 
महामहिम की सेना अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के ऐसे 
सदस्यों के बच्चों के लाभ के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा बनाए गए 
चीफस कालेजों तथा ऐरो अन्य संस्थान,और 

(ख) भारतीय विधान मंडल द्वारा विधान बनाने क॑ अधीन निम्नलिखित 
विषय :- 


() इन नियमों के लागू किए जाने के बाद गठित विश्वविद्यालयों के 
प्रतिष्ठान का नियंत्रण संविद्यानों और कार्यकलापों का नियमन, 


(#) जिस प्रांत में विश्वविद्यालय स्थित है उस प्रांत से बाहर [वेश्वविद्यालय 
क्षेत्राधिकार की परिभाषा और 

(॥) इन नियमों में लामू किए जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के 
लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय और बंगाल प्रेसीदेंसी में माध्यमिक शिक्षा 
के नियंत्रण और संगठन | 


6. लोक निर्माण कार्य :- इसके अंतर्गत निम्नलिखित म्दे शामिल की गईं 
हज आर 

(क) प्रांत के प्रशासन के सबंध में किसी भी प्रयोजन के उपयोग किए मए 
अथवा उपभोग में आए नए प्रांतीय भवनों का निर्माण और उनका रख रखाव और 
प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम (ऐंशियंट मान्यूमेंटस प्रिजरवेशन एक्ट), 904 
की धारा 20) में परिभाषित प्राचीन स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐतिहासिक स्मारकों 
की देखभाल जो कुछ समय के लिए उस अधिनियम की धारा 36) के अधीन 
संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं बशर्ते कि गवर्नर जनरल इन काउसिल भारत 
के गजट में अधिसूचना जारी कर ऐसे स्मारकों को इस उपबध से अलग न 
कर दे | 





(ख) सड़कों, पुलों, नौकाघाटों, सुरंगों, रज्जुमार्गों, सेतु तथा गवर्नर जनरल इन 
काउंसिल द्वारा सैनिक महत्व के घोषित संचार माध्यमों को छोड़ कर अन्य सचार 
माध्यमों पर नियंत्रण, उनका निर्माण तथा रख रखाव तथा उन पर विशेष व्यय 


| 
ही 
>--] 
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जैसा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल निर्घारित करे । 
(ग) नगर पालिका के क्षेत्रों में ट्रामवेज, और 


(घ) प्रांतीय विधान मंडल द्वारा किए गए प्रावधानों से लाइट त्तथा फीडर रेलवे 
और एक्स्ट्रा म्यूनिसिपल ट्रामवेज का निर्माण तथा प्रबंधन एवं रख रखाव, भारतीय 
विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्याधीन ऐसी रेलवे अथवा ट्रामवे जो मुख्य 
लाइन के साथ भौतिक रूप रो जुड़ी हुईं है अथवा मुख्य लाइन के साथ-साथ 
उसी समान गेज पर बनाई गई है। 

(7) जल आपूर्ति-सिचाई और नहरें, जल निकासी तथा तटबंध जलागार और 
पनबिजली; भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्याधीन अंत:प्रांतीय 
मामलों से संबंधित मामले तथा एक प्रांत के दूसरे राज्य से संबंधित मामलों को 
प्रभावित करने वाले मामले | 

(8) भू-राजस्व प्रशासन :- जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अतर्गत वर्णित 
किए गए हैं :- 

(क) भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रह। 


(ख) भूमि अभिलेखों, राजरव के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण, अधिकार के 
अभिलेखों का रख रखाव | 

(ग) भूमि राजस्व, जमीदारों और काश्तकारों के संबंध, लगान की उगाही 
संबंधी कानून | 

(घ) प्रतिपालक भारग्रस्त तथा कुक परिसंपत्तियों के अधिकरण»न्यायालय, 

(ड) भूमि सुधार और कृषि ऋण। 

(च) सम्राट की भूमि का उपनिवेशीकरण तथा निपटान और भू-राजस्व का 
हस्तांतरण, और 

(छ) सरकारी परिसम्पत्तियों का प्रबंध । 

(9) अकाल सहायता। 


(।0) कृषि :- अनुसंधान सस्थान, प्रायोगिक और प्रदर्शन कार्य, उन्‍नत तरीकों 
को प्रयोग में लाकर कृषि, शिक्षा की व्यवस्था, नाशक कीडों, मकोड़ों तथा पादप 
रोगों से सुरक्षा जो नाशक कीड़ों, मकोड़ों तथा पादप रोगों से सुरक्षा के संबंध 
में भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्याधीन व्यवस्था के अंतर्गत 
हैं जैसा कि भारतीय विधानमंडल के अधिनियम द्वारा घोषित किया गया है। 


288 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाहुमय 


) सिविल पशु चिकित्सा विभाग :- पशु चिकित्सा प्रशिक्षण, पशु नसल 
का सुधार और पशु रोगों का निवारण जो पशु रोगों क॑ संबंध में भारतीय विधान 
मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्याधीन हैं और जिसका विस्तार ऐसा हो जो 
भारतीय विधानमंडल द्वारा अधिनियम में घोषित किया गया है। 


(।2) मत्स्यपालन। 
(।3) सहकारी समितियां। 


(]4) वन :- शिकारियों से परिरक्षण शामिल हैं, आरक्षित वनो के काटने के 
संबंध में भारतीय विधान मंडल द्वारा पाए गए विधान की व्यवस्था के अध्याधीन | 


(]5) भू-अधिग्रहण, भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था 
के अध्याघधीन | 


(]6) आबकारी :- कहने का अभिप्राय यह है कि अल्कोहल की मदिरा और 
नशीली दवाओं के उत्पादन, निर्माण, उनको कब्जे में रखने, उन्हें लाने ले जाने, 
क्रय और विक्रय पर नियंत्रण तथा ऐसी वस्तुओं पर आबकारी शुल्क और लायसेंस 
फीस लगाना परंतु इसमें अफीम, इसके निर्यात के लिए इसकी खेती करने, निर्माण 
करने और विक्रय पर प्रतिबंध का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। 

(7) न्याय का प्रशासन :- प्रांत में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का 
गठन, उनकी शक्तियां, उनका रख रखाव तथा संगठन, भारतीय विधान मडल द्वारा 
बनाए गए विधान के अध्यधीन उच्च न्यायालय, प्रमुख न्यायालय तथा न्यायिक 
आयुक्‍तों के न्यायालय शामिल हैं। 

(8) प्रांतीय विधि रिपोर्ट्स | 

(9) महा-प्रशासक और सरकारी ट्रस्ट : - भारतीय विधान गडल द्वारा बनाए 
गए विधान की व्यवसथा के अध्यधीन | 








(20) गैर अदालती स्टाम्प :- भारतीय विधान गंडल टड्वारा बनाए गए विधान 
की व्यवस्था के अध्यधीन और न्यायिक स्टाम्प भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए 
गए विधान की व्यवस्था क॑ अध्यधीन उच्च न्यायालयों में उनके मूल क्षेत्राधिकार 
के अंतर्गत वादों तथा कार्यवाहियों क॑ सबंध में लगाए गए न्यायालय की फीस | 





(2) प्रलेखों तथा दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन :- भारतीय विधान मडल द्वारा 
बनाए गए विधान की व्यवस्था के अधीन | 
(22) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रेशन :- ऐसे वर्गों के लिए भारतीय 


न 


न मंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के अध्यधीन जेसा कि भारतीय 
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विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए । 

(23) धार्मिक एवं धमार्थ सस्थान।| 

24) उन खनिज संसाधनों का विकास जो सरकारी सम्पत्ति हैं, भारत सचिव 
सेक्रेटरी आफ स्टेट) द्वारा बनाए गए या स्वीकृत किए गए नियमों के अधीन 
परन्तु जो खान के विनियमन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते है। 

(25) उद्योगों का विकास :- इसमें औद्योगिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा 
सम्मिलित है । द 

(26) औद्योगिक मामले : इसमें निम्नलिखित शीर्ष सम्मिलित है ++. 

(क) कारखाने, द 

ख) श्रम विवादों का निंपटान; 

(ग) विद्युत; 

(घी ब्यालर्स; 

ड) गैस; 

(च) धुएं से प्रदूषण और 

(छ) श्रमिकों का कल्याण और भविष्य निधि, औद्योगिक बीमा (सामान्य 
स्वास्थ्य और दुर्घटना) और आवास, भारतीय विधानमडल द्वारा बनाए 
गए विधान के अनुसार शीर्ष (क), (ख), (ग), (घ) और (छ) के अधीन 
व्यवस्था | द 

(27) भंडार और लेखा सामग्री :- आयातित भंडार और स्टेशनरी के मामले 
में ऐसे नियमों के अधीन व्यवस्था जो भारत सचिव (सेक्रेटरी! आफ स्टेट इन 
काउंसिल) द्वारा निर्धारित किए जाए । 

(28) खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट :- आयात और निर्यात 
व्यापार के संबंध में भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अधीन व्यवस्था 
के अनुसार | 

(29) माप और तौल :- इसके मानक के बनाए गए विधान के अधीन व्यवस्था 
के अनुसार | 

(30) पत्तन :- उन पत्तनों के सिवाय उिन्‍्हें गवर्नर जनरल इन काउसिल 
द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अथवा भारतीय विधान मंडल द्वारा जिन्हें बड़े 
पत्तन घोषित किया जाए | 
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(3]) अंतर्देशीय जल मार्ग :- इसमें पोत परिवहन और नौचालन सम्मिलित 
हैं जब तक कि उन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा केन्द्रीय विषय घोषित 
न किया जाए परतु भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान द्वारा अंतर्देशीय 
भाष चालित पोत घोषित किया गया है| 


(32) पुलिस :-- रेलवे पुलिस को शामिल करते हुए रेलवे पुलिस के मामले 
में इसक॑ संबंध में शेषाधिकार की सीमा और रेलवे क॑ अशदानों की शर्तें जैसा 
कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल निर्धारित करे अर्थात :- 


(की 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


() 


(च) 


बाजी लगाने और जुआ खेलने के बारे में विनियमन, 

पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाना | 

जंगली पक्षियों और पशुओं की सुरक्षा, 

भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के विषय 
पर नियन्त्रण लगाना। 

मोटर गाड़ियों का नियंत्रण, ब्रिटिश इंडिया में वैध लाइसेंसों के संबंध 
में भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के अधीन 
और 

नाटक प्रदर्शनी तथा सिनेमा की फिल्में दिखाने पर नियंत्रण, प्रदर्शन 
के लिए फिल्मों की स्वीकृति के संबंध में भारतीय विधान मंडल द्वारा 
बनाए गए विधान की व्यवस्था के अधीन विषय | 


(34) समाचार पत्रों, पुस्तकों और मुद्रणालयों पर नियंत्रण :-- भारतीय 
विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के अधीन | 


(35) अपमृत्यु विचारक। 


(36) वर्जित क्षेत्र | 


(37) अपराधी जन जातियां :- भारतीय विधान मंडल द्वारा विधान के अधीन | 


(38) यूरोपीय स्वेच्छाचारिताः- भारतीय विधानमंडल द्वारा विधान के अधीन! 


(39) जेल बंदी (सरकारी बंदियों के अतिरिक्त) और सुधारगृह, भारतीय विधान 
मंडल द्वारा विधान के अधीन। 


(40) कांजी हाउस :- और पशुओं के अनाधिकार प्रवेश पर रोक। 
(4) खजाने की क्षतिपूर्ति | 
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(42) पुस्तकालय (इम्पीरियल पुस्तकालय के अतिरिक्त) और संग्रहालय :- 
(भारतीय सग्रहालय, इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय और विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, 
कलकत्ता के अतिरिक्त) तथा चिड़ियाघर । 


(43) प्रांतीय सरकारी मुद्रणालय | 


- (44) चुनाव :- भारतीय और प्राततीय विधान मंडलों के लिए चुनाव ऐक्ट की 
धारा 64(]) और 72 क(4) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन। 

(45) चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक योग्यता और मानकों के नियम व 
विनियमन :- भारतीय विधान मंडल द्वारा विधान के अधीन । 

(46) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा :- अर्थात स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित 
आय और व्यय की सरकारी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा। 

(47) अखिल भारतीय और प्रांतीय सेवाओं के सदस्यों का नियंत्रण जैसा कि 
नियम 40 द्वारा परिभाषा की गई है :- प्रांत में सेवारत और अखिल भारतीय 
सेवाओं के सिवाय प्रांत में लोक सेवाओं का नियंत्रण जो मारतीय विधान मंडल 
धह्वारा विधान के अधीन है। 


(48) प्रांतीय राजस्व के स्रोत्त - पिछले शीर्षों में सम्मिलित नहीं किए गए 
चाहे :- 

(क) अनुसूचित कर--नियमावली की अनुसूचियों में सम्मिलित किए गए कर, 
अथवा 

(ख) ऐसे कर जो अनुसूचियों में सम्मिलित नहीं किए गए, जो ऐसे प्रांतीय 
विधान द्वारा या उनके अंतर्गत आरोपित होते हैं जिसके बारे में गवर्नर 
जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। 

(49) धन उधार देना : प्रांत की पूर्ण साख पर घन उधार लिया जाता है 
जो स्थानीय सरकार (धार लेने वाले) नियमावली के उपबंधों के अधीन होता 
हे। 

(50) दंड के विधान द्वारा जुर्माना दंड अथवा कारावास किशी भी प्रांतीय 
विषय से संबंधित प्रांत के कानून को लागू किए जाने से किसी ऐसे विषय के 
मामले में भारतीय विधान मंडल द्वारा विधान के अधीन व्यवस्था, जिसके बारे में 
इन नियमों के अंतर्गत सीमा आरोपित की जाती है। 

(5]) कोई भी मागला जो केन्द्रीय विषय के अंतर्गत आता हो, प्रांत में केवल 
स्थानीय अथवा निजी प्रकृति के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा घोषित 
किया जाता है। 
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(१2) केन्द्रीय विषय से संबंधित मामले जिनके संबंध में किसी नियम द्वारा 
अथवा उसके अंतर्गत स्थानीय सरकार को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। 
केन्द्रीय और प्रातीय सरकारों के बीच राजस्व संसाधनों के आबंटन का दूसरा 
नाम तुलनात्मक दृष्टि से कठिन था। ऐसे मामलों में जिनमें यह प्रस्ताव किया 
गया था प्रातों को भारत सरकार स॑ स्वतंत्र बनाने का मुख्य कार्य एक समस्या 
थी कि उन्हें अपने प्राधिकार को प्राप्त करना चाहिए जो कानून द्वारा स्वीकार 
किया गया था, संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट के लेखकों के लिए यह कहना 
स्वाभाविक था कि :- | 
“हमारा प्रथम उद्देश्य. ....केन्द्र सरकार के संसाधनों को प्रांतों के 
संसाधनों से बिल्कुल ही अलग करने के लिए कुछ साधन जुटाने है।' 
इसलिए उस दिशा में पहला कदम “विभाजित शीर्षों" अथवा साझे के 
राजस्व बजट का उन्मूलन करना था क्‍योंकि आम सहमत्ति यह थी कि जहां 
तक कन्द्रीय सरकार को प्रांतों क॑ घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट 
थी वहां पर आम सहमति थी कि खयह प्रांतीय स्वतंत्रता के साथ मनमुटाव 
की स्रोत थी तथा उसके साथ असंगत थी। परंतु इस प्रकार के पूर्ण अलगाव 
को पद्धति को दो मुख्य कठिनाइयों का सामना करना घड़ा। पहली कठिनाई 
लाभाश शीर्षों के निपटान के संबंध में हुई। वे जिन्हें सौंपे जाए? पूर्ण अलगाव 
की योजना के समय ऐसो राजस्व के शीर्षों के बारे में विचार किया गया 
जो समीषप्य कुछ प्रातों में विभाजित किए गए थे और ये शीर्ष थे : भू-राजरव, 
स्टाम्प, आबकारी, आयकर और सिंचाई | संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट के 
लेखकों ने प्रस्तावित किया! :- (पृष्ठ 293 पर फूट नोट देखें) 

“कि स्टाम्प शुल्क से प्राप्त राज्स्य पहले ही से पूर्व अंकित उपशीर्ष 
सामान्य और न्यायिक के अंतर्गत विभेदकारी था और प्रथम को भारतीय बनाया 
जाना चाहिए तथा दूसरे को प्रांतीय प्राप्ति बनाया जाना चाहिए। अंततोगत्वा 
यह व्यवस्था वाणिज्यिक स्टाम्प के मामले मे आरक्षित की जाएगी जहां यह 
स्पष्ट रूप से दरों की विसंगति को दूर करने के लिए वांछनीय है और इससे 
प्रातों को खुली छुटूटी मिल जाएगी कि वे अदालत शुल्क के स्टाम्पों का 
लेन-देन कर सकेंगे तथा इस प्रकार उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए 
अतिरिक्‍त साधन उपलब्ध करा सकंगे। आबकारी इस समय बम्बई, बंगाल और 
असम में पूर्णतया प्रांतीय शीर्ष है और अब हमें ऐसा कोई भी वैध कारण 
दिखाई नहीं देता कि इसे भारत भर में क्यों न प्रांतीय बना दिया जाए... 
कह भू राजस्व सबसे बड़ा शीर्ष होता है इस शीर्ष को इस समय भारत और 
सभी प्रातीय सरकारों में बराबर के भागों में विभाजित किया जाना चाहिए 
सिवाय इसके कि बमा को आधे से अधिक भाग प्राप्त होता है और संयुक्त 
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को कम प्राप्त होता है... अब ग्रामीण क्षेत्रों के कुल प्रशासन से भू-राजस्व 
का निर्धारणं और वसूली से निकट से संबंधित है कि इन्हें प्रांतीय प्राप्ति बनाने 
के लाभ स्पष्ट हैं........इसके अलावा, व्यय तथा बड़े सिंचाई निर्माण कार्यों पर 
व्यय स्पष्ट कारणों से भू-राजस्व से संबंधित है और यदि उस शीषे की प्राप्तिया 
प्रांतीय बनाई जाती है तो ताकिक रूप से यह निष्कर्ष निकलता हे कि प्रांतों 
को दुर्भिक्ष सहायता और रक्षात्मक निर्माण कार्यों को अधिक दागित्वों का भार 
वहन करना चाहिए.........हमें बताया गया कि प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों के 
उदय होने पर यह ठीक ही होगा कि प्रांतीय सरकार को भारत सरकार (मानो 
यदि शीर्ष अब भी विभाजित थे यह ऐसा करने में सक्षम थी) की सहायता 
पर निर्भर होना था जब इसकी भू-राजस्व नीति की अलोचना की गई |! परन्तु 
यह इसलिए है कि क्‍योंकि ऐसी संपत्ति को आंका जाए या उसका मूल्य 
भू-राजस्व बनाया जा सके | द 


सरकार की भू राजस्व नीतति को लोकप्रिय नेताओं ने सदैव सही या गलत तरीके से संदेह 
की दृष्टि से देखा है और इस नीति के बारे में सदैव आलोचना का खतरा रहा है। भय 
की दृष्टि से इस नीति को प्रेय प्रांतीय विधान मंडल के अधीन निष्ठाहीन' बना दिया 
है जिसके नियंत्रण में प्रांतीय विषय के रूप में था, इसने भारत सरकार अधिनियम की 
9]9 की धारा 2() के अधीन रिजर्वेशन आफ बिल्स रूल्स द्वारा व्यवस्थित किया था 
कि किसी भी गवर्नर के .प्रांत का गवर्नर जनरल के विच्चार के लिए किसी बिल को सुरक्षित 
रखेगा जिस पर इससे पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं मिली है और जो प्रांत की 
'विधायी परिषद द्वारा पारित किया गया है तथा गवर्नर को उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत 
किया जाता है यदि बिल गवर्नर के समक्ष लाया जाता है और इसमें आगे दिए गए ये 
उपबंध होते हैं :- 
(डी किसी प्रांत के भू-राजस्व को प्रभावित करने के लिए हों अथवा 
ऐसी अवधि या अदधियां निर्धारित करे जिनमें कोई भी अस्थायी रूप 'से बसी हुईं 
गू-सम्पत्ति (जागीर) या भू-सम्पत्तियां बनाई जाए अथवा बढ़ाई जाए या 
(४) भू-राजस्व के निर्धारण को इतना सीमित कर दिया जाए कि विभाजित शीर्षों को केवल 
वित्तीय कार्य साधक समझा जाए 
(9) सामान्य सिद्धांतों का भौतिक दृष्टि से संशोधित किया जाए जिन पर अभी तक भू-राजस्व 
का मल्यांकन किया गया है यदि इस प्रकार का निर्धारण सीमांकन अथवा संशोधन प्रात 
के लोक राजसवों को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए गवर्नर के सामने प्रस्तुत 
किए जाते हैं| 
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जब तक कि वे बने रहे और प्रांतीय सरकार का अनुसरण करने के लिए 
नें भारत सरकार के साधन के रूप में देखा जाए कि हम आश्वस्त महसूस 
करते हैं कि उनका उन्मूलन कर देना चाहिए। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि सिचाई्‌ 
के साथ भू-राजस्व को पूर्णतया प्रांतीय प्राप्तिया बना दिया जाए। उससे यह निष्क 
निकलता है कि प्रांत दुर्भिक्ष राहायता और रक्षात्मक सिंचाई निर्माण कार्यों पर व्यय 
के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हो जाएंगे... एक शेष शीर्ष आयकर है| हम अधिक 
शक्तिशाली कारण देखते हैं जो इसे भारतीय प्राप्ति बना सके। सर्वप्रथम देश भर 
में एक समान दर बनाए रखने की अवश्यकता है। विशेष रूप से वाणिज्यिक 
विश्व के लिए ऊलग-अलग प्रांतों में अलग अलग दरों की असुविधाएं व्यक्त होती 
! | दूसरे किसी बड़े शहर में व्यवसाय केन्द्र के राथ बहुशाखी उद्यमों में ऐसा 
प्रांत जिसमें कर अदा किया जाता है, आवश्यक रूप से ऐसा प्रांत नहीं हो सकता 
जिसमें आय ही होती है। 


हमें वास्तव में यह बताया गया है कि आयकर भू-राजस्व का केवल औद्योगिक 
अथवा व्यावसायिक पूरक होता है तथा दूसरे का प्रांतीयकरण किया जाता हें जबकि 
पहले का भारतीयकरण किया जाता है इसका अर्थ यह है कि ऐसे प्रांतों को बम्बई 
जेसे प्रांत से अधिक प्रारंभिक लाभ दिया जाता हे छिनकी सम्पत्ति मुख्यतया ऊधिक 
कृषि पर आधारित है जैसी कि संयुक्त प्रात और मद्रास की कृषि सम्पत्ति होती 
है और जिसमें अत्यधिक वाणिज्यिक और ओऔद्योगिक हित निहित होते हैं। एक 
अन्य अधिक व्यावहारिक गथ्य यह है कि प्रांतीय एजेंसी द्वारा कर की वसूली की 
जाती है और यदि प्रांतीय सरकारों को कोई प्रोत्साहन नहों दिया जाए तो वसूल 
की गई राशि पर प्राप्तियों के भाग अथवा कमीशन का छद॒म रूप से भाग होत 
हे, अतः वसूली में मध्यम गति की प्रकृति होगी और इसके फलस्वरूप प्राप्तिया 
में कमी होगी। हम रवीकार करते हैं कि इन तरककों में बल है परंतु हम इस बात 
के लिए तैयार नहीं हैं कि उन तर्कों को राजरव के पूर्ण विभाजन के मार्ग में 
लाया नहों जाए। एक प्रांत और दूरारे प्रांत में समानता का व्यवहार कुल मिला 
कर यथा संभव होना चाहिए। जहां तक कि पूर्णरूपेण बंदोबर्त का प्रश्न है और 
यह संभव नहीं है कि राजस्व के अलग-अलग शीर्षों की समानता के सिद्धान्त 
का विस्तार हो | यदि यह पत्ता लगे कि प्राष्तियां कम होती जाती हैं तो कर वसूली 
के लिए अखिल भारतीय एजेंसी बनाना आवश्यक होगा। परन्तु हमें स्पष्ट रूप 
से इसे विभाजित शीर्ष के रूप में रखने को वरीयता देनी चाहिए। साराश में 
हम इस समय भारतीय और प्रातीय शीर्ष रखना चाहते हैं परतु हम प्रथम प्रकार 
में आयकर और सामान्य स्टाम्प तथा दूसर प्रकार में भू-राजस्व सिंचाई, आबकारी 
और अ»दालती स्टाम्प रखना चाहते हैं। उसके बाद कोई भी शीर्ष विभाजित नहीं 
रहेगा | 
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अतः प्रस्ताव के अनुसार सभी वर्तमान राजस्व के स्रोतों को केन्द्रीय और प्रांतीय 





सरकारों में पूर्णतया वित्तरित करने के बाद भारत सरकार के बजट में घाटा आना 
आवश्यक था। इस घाटे की पूर्ति कैसे की जाए यह दूसरी कठिनाई थी जिसमें 
राजस्व के अल्ग-अलग शीर्षों की पद्धति द्वारा विभाजित शीर्षों की पद्धति को 
बदलना था। संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट के लेखकों को उस जटिल समस्या 


के 
ड्स 


की 


समाधान के लिए उनके सर्वेक्षण की अवधि में कई योजनाएं प्रस्तुत की गई। 


बारे में उन्होंने कहा' :- 


“इसकी पूर्ति के लिए एक मार्ग यह है कि वर्तमान बंदोबस्तों के आधार 
पर रख रखाव किया जाए परतु भारत सरकार को विभाजित शीर्षों के अपने 
भाग के बजाय बढ़ते हुए राजस्व का कुछ भाग भारत सरकार को आबंटित 
किया जाए। परतु यह युक्‍क्ति उन प्रांतों के बीच सभी वर्तमान असमानताओं 
को रुढ़िबद्ध बना देगी जो उनमें से कुछ स्थाई बंदोबस्त के कारण विचारणीय 
हैं, जबकि भारत सरकार के वित्त में अधिक अनिश्चितता का तत्व भी प्रारंभ 
करेगी | दूसरा यह कि हमें प्रति व्यक्ति के आधार पर चहुंमुखी अंशदान लेना 
चाहिए। परंतु समयोचित उपाय से भी प्रांतीय संसाधनों और प्रांतीय 
आवश्यकताओं की अऊसमानता के कारण कर निर्धारण की दरों में प्रांतों के 
बीच अवांछनीय विभिन्‍नताओं को मिटाया नहीं जा सकेगा। एक तीसरी योजना 
यह थी कि सकल प्रांतीय राजस्व के आधार पर चहुमुखी प्रतिशत को गाना 
जाना था। अन्य बातों के साथ यह भी विवाद के लिए खुला है कि इससे 
अनेक प्रांतों में बृहद घाटे हो जाएंगे। चौथ, उस प्रस्ताव पर विचार किया 
और उसे रद्द कर दिया कि जिन प्रातों के पास अतिरिक्त अंशदान है वे 
भारी और अव्यावहारिक होने के कारण अन्य प्रांतों की अस्थाई रूप से सहायता 
करे | 


रिपोर्ट के लेखकों द्वारा सिफारिश की गई योजना इस प्रकार थी।॥ : 





“सकल प्रांतीय राजस्व और सकल प्रांतीय वाय के बीच अंतर के प्रतिशत 
के रूप में भारत सरकार को प्रत्मेक प्रांत से >अशदान का निर्धारण | 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रात के अनुदान सकल राजस्व 
अतिरिक्त राशि पर कर निर्धारण जब सभी विभाजित शीर्ष अपने अनुमान 


व] 


रिपोर्ट, पृष्ठ 68 


रिपोर्ट, पृष्ठ 59 
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सामान्य व्यय पर अलग से आबंटित हैं जिनमें दुर्भिक्ष सहायता और स्वरक्षित सिंचाई 
के व्यय शामिल हैं। वर्ष 97-]8 के बजट के आंकंडों के आधार पर यह पाया 
गया कि इसे 87 प्रतिशत! कर निर्घारण की आवश्यकता होगी ।' जो प्रांतीय लाभ 
पर होगी ताकि भारत सरकार के बजट में 363 लाख रुपये के घाठे की पूर्ति 
की जा सके जो विभाजित शीर्षों की पद्धति के उन्मूलन द्वारा उत्पन्न होने की 
संभावना है। 


(रुपये लाख मे) 








प्रात सकल राकल सकल अंशदान शुद्ध 
प्रात्रीय प्रांतीय प्रातीय (स्तंभ 4 प्रातीय 
राजस्थ व्यय अतिरिक्त का 87 लाभ 
लाभ प्रतिशत) 
मद्रास ।3,3] ९,4) 4.,9] 4,28 63 
4+बड्‌ 00, 00 | 90 ,0॥ ५५ 3 
बगाल एव 6,75 79 69 [() 
संयुक्त प्रांत ॥,22 हक 3,75 ३,27 48 
पंजाब ५ 64 8,]4 2,590) हा 39 
बमी 7.69 6,08 . [,6| !,40 2] 
बिहार और 
उड्धीसा 4, 04 3,५59 45% ३० ( 
सेंट्रल प्राविंसेज 4+,2 ३,/] 4। 36 श 
ऊसम ।,7] हे /] 8 ३ 
योग 6४,289 2 ,64 5 ,64 [3,63 2] 








। . कर निर्धारण की समान दर का प्रस्तावित आरोपण कुछ दिचित्र है क्‍योंकि रिपोर्ट के लेखकों 
ने पैरा 206 में विरोध प्रकट किया है कि “अंशदान की समानता अव्यावहारिक थी” आदि। 
संयुक्त रिपोर्ट का पैरा 205 $#तिपूर्ण हैं। यह अंशदानों की समानता के विरुद्ध विरोध 
करता है जो वही है जैसा कि उस योजना में स्वीकार किया गय्या हे जिसकी सिफारिश 
की गई है। 


2 ऐसा तरीका जिससे प्रस्तावित योजना व्यावहारश्कि रूप से बनाई गई, आगे दिए गए आंकड़ों 
से एकत्र किया जा सकता है जैसा कि रिपर्ट कलकता संस्करण (पृ. 34) में दिया 


पु 


गया है और वर्ष 9]7-]8 के बजट आंकड़ों पर आधारित है :- 


जी 
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टिप्पणी :' पंजाब के आंकड़े स्तंभ 5 में कम कर दिए जाने चाहिए और प्रत्येक मामले 


में स्तंभ & के आंकड़ों में 3५ लाख की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ऐसा लगातार प्रतिकर 
दिया जा सके जो 94 में भारत सरकार के शेष में एक करोड़ के समानुदेश के लिए प्राप्त 
करने का प्रांत का अधिकार हो। 

इन सिफारिशों के करने के समय रिपोर्ट के लेखक यह अवलोकन करने के 
लिए सावधान रहे! 


“हमें एक चेत्तावनी देनी है। आपातकाल की परिस्थितियां पैदा हो सकत्ती 
है जिसका सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही कर लगाने 
की व्यवस्था नहीं की जा सकती, और ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार के लिए 
यह छूट होनी चाहिए कि वह प्रावधानों पर विशेष पूरक कर लगा सक। हमें 
यह भी कहना चाहिए कि हमारे प्रस्ताव: अधिकांशतया युद्ध के आंकड़ों पर 
निर्भर हैं, उन्हें इसके बाद संशोधन के लिए खुला रखना चाहिए; परतु छः: 
वर्ष की अवधि तक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। राथ ही तात्कालिक बहस 
को बचाने के लिए योजना को इस बीच प्रांतों के साथ संवैधानिक समझौता 
के एक भाग के रूप में समझा जाना चाहिए। यह उस समसामयिक आयोग 
का कर्त्तव्य होना चाहिए जिसकी नियक्ति के बारे में हमारा प्रस्ताव है ताकि 
आयोग अपने दस वर्ष के कार्य अनुभव के बाद संवैधानिक परिवर्तनों के विकास 
की जांच करे और भारत सरकार को प्रांतीय अंशदान के प्रश्न की पुनः जांच 
पड़ताल करे |! 


इन प्रस्तावों को प्रांतीय सरकारों को उनकी राय जानने के लिए भेजा गया। 
किसी ऐसी योजना की आपत्तियों ने स्वयं ही तत्परता से सुझाव दिए जो कूछ 
प्रांतों को अन्य प्रांतों की तुलना में केन्द्रीय सरकार की अधिक लागत वहन करने 
के लिए थी। मद्रास और संयुक्त प्रांत ने अपने लाभ का क्रमश: 47.4 प्रतिशत 
तथा 4. प्रतिशत भाग भारत सरकार को दिया। जबकि बम्बई और बंगाल ने 
अपने लाभ का क्रमशः 9.6 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत भाग दिया। इस विषय 
की असमानता इतनी स्पष्ट लगती थी कि जिन प्रांतों के लिए अधिक भार सौंपा 
गया, उन्होंने अधिक विरोध किया। भारत सरकार इस चीत्कार की संगतता से 
इतनी अधिक प्रभावित थी कि उसने भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) को पत्र 
लिखा जिसमें कहा गया? :- ह क्‍ क्‍ 


&>«->->«+«»+म+म+म+ »म+»»+ «कक --+-+ न +-+3+3+33५3 4 सा पूछ कर---*म रू +3+444रस्‍ननन॒क क॒ू- न +न+ 4-93 चर 


]. रिपोर्ट, पृष्ठ ॥70 : 
2. भारतीय संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में उठाए गए प्रश्न पर, पृ. 4949 का कमांड 23, 
दिनांक 5 मार्च 99 (धरा 6) जे 
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हमें सिफारिश की प्रारंभिक अंशदानों को अस्थाई रूप से मान्यता देनी 
चाहिए और यथासंभव शीघ्रता के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए त्ताकि अंशदानों 
के मानक और समाज स्तर निर्धारित किए जा सकें.......इस पूरे प्रश्न को 
सगझदारी के साथ जांच पडताल की आवश्यकत्ता है। इस स्थिति की कठिनाई 
रिपोर्ट में पहले ही देखी गईं और प्रथम कानूनी आयोग द्वारा जांच पड़ताल 
के लिए वचन दिया गया परंतु हम प्रस्ताव करते हैं कि वित्तीय संबंधों की 
समिति का गठन किया जाए, चाहे वह आपके अथवा हमारे द्वारा हो, और 
जो इस विषय पर पूर्णतया सलाह दे सके ताकि प्रत्येक राज्य को सही तरीके 
से मालूम हो सके कि वह नए शासन के प्रारम्भ होने पर किस स्थिति में 
है। 


और अब इस सिफारिश की पुष्टि' उस संसद की रांसुक्त चयन समिति द्वारा 


की गई जिसने सुधार विधेयक पर विचार किया। तदनुसार भारत सचिव (सेक्रेटरी 
आफ स्टेट) ने लाड मेस्टन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो इन बातों 
पर सलाह देगी :- 


(क) वित्तीय वर्ष 92-22 के लिए विभिन्‍न प्रांतों द्वारा केन्द्रीय सरकार को 
अशदान का भुगतान करे, 

(ख) इसके बाद प्रांतीय अंशदानों में सुधार किए जाएं ताकि उनका समान 
वितरण हो सक॑ जब तक यह अखिल भारतीय घाटा समाप्त न हो, 

(ग) प्रातीय ऋण लेखाओं का भावी वित्त पोषण, और 

(घ) क्या बबई की सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व का कोई भाग ऊपने 
पास रखेगी? 


लगभग सात्त सप्ताह की जाच के बाद समिति ने रिपोर्ट प्रस्तत की | उसके 


विचारार्थ विषय के खंड (क) पर परामर्श देने में उस योजना पर अपना असात्तोष 
व्यक्त किया जो केन्द्रीय राजकोष को अपने अंशदान के रूप में अपने लाभ के 
निर्धारित समान अनुपात प्रांतों से लेने के लिए संयुक्त रिपोर्ट में दी गई थी। 
इस योजना के विरुद्ध मुख्य आपत्ति पर जोर दिया गया कि कुछ प्रांतों में कोई 
लाभ नहीं हुआ था और अपने अनुदानों के अपने-अपने कोटा के भुगतान के बाद 
अन्य प्रांतों/ में कोई अतिरिक्त राशि नहीं बची थी। समिति में यह निर्णय किया 
और यह निर्णय सही भी था कि 


[., 








भारत सरकार विधेयक पर संयुकत चयन समिति की रिपोर्ट (भाग 5, वाक्य खंड 4, पैरा 
9०, 9]9 का हाउस आफ कामन्‍्स रिटर्न 203 पृ. 2 

भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया) द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट जो भारत 
में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों के प्रश्न पर परामर्श दे सके, 909 
का कमांड 724, अध्याय 3 
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“किसी भी मामले में कोई अंशदान ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रांत को 
उस बात पर बाध्य करे कि वह तदर्थ रूप से नए कर लगाए जो हमारे 
विचार से प्रचुर सामान्य संसाधनों के विशुद्ध प्रशासकीय पुन॑व्यवस्था के 
फलस्वरूप अविचारणीय होंगे | 
समिति ने अशदान के उपलब्ध कराने में सीमित विचार द्वारा अपने को बाध्य 
महसूस किया जिसके फलस्वरूप उसने यह उत्तरदायित्व महसूस किया कि प्रत्येक 
प्रांत को न्‍्यायोचित कार्यशील लाभ छोड देना चाहिए।' इसने ऐसे लाभ को वरीयता 
दी जिसकी यथा संभव प्रांत की सामान्य वित्तीय स्थिति के संबंध तथा उसके 
ससाधनों पर अधिक सन्निकट दावों में गणना की जा सके |” 

त्येक प्रांत को लॉग का त्याग करने की आवश्यकताओं का पालन करने 
के और नए कराधान लागू करने की आवश्यकता को बिना नई परिषदों का 
उदघाटन करना चाहिए। 

समिति ने यह समझा कि सबसे समान योजना यह होगी कि समान अंशदान 
न लिए जाएं जैसा कि संयुक्‍त रिपोर्ट में सलाह दी गई थी। परंतु प्रांतों के लाभ 
के असमान अंशदान लिए जाएं जिनका उन पर दायित्व था। 

समिति ने अपनी योजना की निष्पत्ति के बारे में यह विचार व्यक्त किया कि 
प्रातीय लाभ की वृद्धि एक आवश्यक कदम था। इसके बिना इसने अपने कार्य 


।. वित्तीय संबंध समिति की रिपोर्ट में यह रर्क दिया गया है कि अंशदानों के थोपने की 
योजना और संयुक्त रिपोर्ट नें सुझाई गई योजना के बीच अंतर अंशदानों के आधार पर 
है, इसका आधार बढ़ती हुई काम में लाई शक्ति का आधार है। जबकि संयुक्त रिपोर्ट 
की कूल प्रांतीय अतिरिक्त राशि थी। वित्तीय संबंध समिति ने विशेष रूप से उस विधि 
की आलोचना की जो संयुक्त रिपोर्ट मे प्रस्तावित को गई थी ताकि कूल ब्रांतीय राजस्व 
और कूल प्रांतीय व्यय के बीच अंतर की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक प्रांत से. अंशदान 
का मूल्यांकन किया जा सके। उस योजना और केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच 
राजस्व के नए वितरण के अधीन प्रांतों की बढ़ती हुई व्यय की शक्ति के अनुसार प्रतिशत 
लागू करने के लिए समिति की योजना के बीच अधिक अंतर नहीं दिखाई देता। इस 
मूल्यांकन के दो अलग-अलग अआधार है और इससे सानान्य अभिव्यक्ति विदित होती है 
(देखिए केन्द्रीय कोश में प्रांतीय अंशदानों के संबंध नें प्रस्ताव पर माननीय राय बहादुर 
बख्शी सोहन लाल का भाषण, विधान सभा बहस, खड़ 5, सख्या 8 पृ. 508) अलबतता यह 
एक भूल है क्योंकि व्यय करने की शक्ति साधारणतया बड़ी अतिरिक्त राशि का दूसरा 
नाम है। सागिति द्वारा किया गया परिवर्तन समान अंशदान के स्थान पर असमान अंशदान 


की च 


के प्रस्ताव में था। इसके मूल्यांकन के आधार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 
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को व्यर्थ समझा। प्रांत्तीय लाभ के बढ़ाने का केवल एक ही उपाय था कि पहले 
ही से प्रातीयकृत संसाधन के अलावा स्ाम्राज्यवादी राजस्व के कूछ अन्य संसाधन 
आबंटित किए जाएं। आयकर के प्रांतीयकरण के लिए एक ऐसे मामले पर विरोध 
महसूस किया गया जो विचारार्थ विषय के वाक्य खंड घट) में सम्मिलित किए 
गए थ। जहां तक बम्बई का संबंध था, समिति संयुक्त रिपोर्ट के तर्कों से प्रभावित 
हुई। एक विकल्‍प के रूप में उसने सिफारिश की कि सामान्य स्टाम्पों का 
प्रातीयकरण किया जाना चाहिए ताकि अदाजलती स्टाम्पों के साथ प्रांतीय लाभ के 
बढ़ाने के साधन बन सकें। अखिल भारतीय सूची से प्रांतीय सूची में इन सामान्य 
स्टाम्पों क स्थानांतरण का प्रभाव प्रांतीय संसाधनों में वृद्धि करना था और केन्द्रीय 
सरकार के संसाधनों को कम करना था। समिति ने स्वीकार किया कि वर्ष 99- 
9०2 में दस करोड़ रुपये का घाटा रहा जिसमें भारत सरकार! द्वारा अनुमानित 6 
करोड़ का पिछला घाटा सम्मिलित है। इसके अलावा सामान्य स्टाम्पों से + करोड 
की हानि रही जिसमें समिति ने प्रांतों को राजस्व दिया। यह राशि कुछ समाधानों' 
के अधीन रही | इन समाधानों के फलस्वरूप 983.06 लाख रुपये का स्पष्ट घाटा 
हुआ। इस विचार का कड़ाईं से पालन करने में समिति ने आगे दिए गए अनुपात 
निर्धारित करने की पद्धति अपनाई जिसके लिए समिति का आदर करना अनिवार्य 
समझा गया और इस दिशा में 9 प्रांतों को वर्ष [90-22 में 983 लाख रुपये 
की राशि को पूरा करने के लिए अंशदान दिए :- 
प्रारंभिक अंशदान (लाख रुपये में) 








प्रांत राजस्व के वितरण सनिति द्वारा निर्धारित अंशदानों के भुगतान 
के अधीन व्यय करने सिफारिश किए गए के बाद शेष को 
की शक्ति का अंशदान व्यण करने की 
बढ़ाया जाना शक्ति का बढाया 
मंद्रास 576 3,498 2 ओह 
बाबईं 93 56 हक, 
त्रगाल ।,04 63 4] 
संयुक्त प्रांत 3.97 2 4) कक 
पंजाब 2.89 हम , [4 
बिहार और 
उड़ीसा ४ शून्य 5] 
बर्मा >ब5 64 [,82 
सेंट्रल प्रोविसेज ५2 हक ३६) 
असम 49 ॥5 हैक । 
योग ]8.50) .. 9.83 आ 0 आओ अ..# #&ऋ0ख09$9$9४झआ अल 





का कमाड़ 334 दिवरण 3३ 
2. ये समायोजन बर्मा नें मिलिटरी फोर्स, पेंशन और वेत्तन भत्तों के बारे में थे। सी.एफ. 
फाइनेंशियल रिलेशंस कमेटी की रिपोर्ट, पैरा [0 


'>अँ 


परिवर्तन का स्वरूप । 30! 


प्रारंभिक ऊंशदानों का यह अनुपात समिति द्वारा किसी भी विधि से ऐसा नहीं 
था कि इसे आदर्श मानदंड माना जाए और जिस पर प्रांतों को समान आधार 
पर अंशदान दिए जाने के लिए कहा जाए।" वास्तव में प्रारंभिक अशदानों के 
संबंध में सिफारिशें करने के लिए समिति ने शशदानों की....... पर कम ध्यान 
दिया और इस बात पर अधिक ध्यान दिया :- 


“कराधान के स्थापित कार्यक्रम तथा विधायी और प्रशासकीय आशाएं और 
»गदतें जो बिना गंभीर शरारत के गत वर्षों से व्यापक रूप से भिन्‍न (जैसे समान 
अनुपात को स्वीकार किया जाना चाहिए) अंशदानों के अधिक समान उनुपात भे 
यकायक समायोजित किए गए। तदनुसार यह आवश्यक है कि यदि इरा अंशदानों 
का अनुपात उसके साथ बहुत कम संबंध रखना चाहिए जो आदर्श रूप से समान 
होगा ।” परंतु समिति ने भी यह मान्यता दी कि “इन प्रकार का आरभिक अनुपात 
केवल संक्रमण के रूप में बचाया जा सकता है। यह आवश्यक है परतु यह 
आवश्यक ही है ताकि प्रातों को समय दिया जा सके कि वे नए वातावरण में 
अपने बजट का रामायोजन कर सकें और हमारा यह स्पष्ट मत है कि अशदानों 
की कोई भी योजना रांतोषजनक नहीं हो सकती जो न्यायोचित समय में घाटे 
के भारत को अधिक सामान रूप रो वितरण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं 
करती है। 


इसलिए समिति प्रारंभिक अंशदानों से भिन्‍न मानक अंशदानों के प्रश्न को 
विचार करने के लिए आगे बढ़ी। ऐसे भार के समान वितरण के लिए आदर्श 
आधार का होना चाहिए इस बारे में समिति काफी आश्वस्त थी, क्योंकि समिति 
ने बताया कि +- 
'“प्रातों के बीच समता लाने के लिए आवश्यक हे कि भारत सरकार का 
अनुसरण करने के लिए प्रत्येक प्रांत का कुल अंशदान उराके योगदान की 
क्षमता के सानुपातिक होना चाहिए। द 


इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने के लिए दो प्रश्न निहित ५ 
भारत सरकार का अनुसरण करने के लिए प्रांत का कितना अंशदान होना चहिए? 
दूसरे, प्रांत को अंशदान करने के लिए क्षमता का मापदंड क्या है? पहले के बारे 
में समिति ने लिखा कि :- 

"भारत सरकार के कोष में प्रांत का कूल अंशदान भविष्य में घाटे की 
पूर्ति हेतु होगा जिनगें उसके प्रत्यक्ष अंशदान निहित होंगे और इसके साथ 
इसके अप्रत्यक्ष अंशदान होंगे (जैसा कि वर्तमान में है) और ये सीमा शुल्क 
आयकर, नमक कर आदि के माध्यम से एकत्र किए जाऐँगे।”, 
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अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार के लाभ के लिए 
सीमा में करों का दंबाब रहा। दूसरे के बारे गें समिति ने यह निर्णय किया कि:- 


'प्रांतों को अंशदान देने की क्षगता” उसकी कर निर्धारण की क्षमता होती 
है जो उसके कर दाताओं की आय के जोड़ पर निर्मर करती है अथवा उसके 
कर दाताओं की औसत आय उनकी संख्या से गुणा की जाती है 
समिति इस तथ्य की स्वीकृति में निष्कपट थी कि जो आंकड़े उपलब्ध थे 

वे प्रत्यक्ष मात्रा लाभ मूल्यांकन के लिए पर्याप्त न थे या उस कूल निवल अंशदान 
का मूल्यांकन होता है जो प्रांत ने भारत सरकार को किए अथवा अंशदान के 
लिए उसकी क्षमता रही तथा निर्णय किया कि +- 


जब तक किसी ऐसे सूत्र के बताने का यत्न न किया जाए जो अंशदानों 
के मानक अनुपात का आधार हो और जिसमें निश्चित आंकड़ों के द्वारा वर्ष 
प्रतिवर्ष स्वतः प्रयोग की क्षमत्ता है।' 


फिर भी समिति ने उस आदर्श आधार को नहीं छोड़ा जब उसने गानक 
अशदान निर्धारित करने का चयन किया था। उसने यह कहा :- 


"ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं उनके सर्वेक्षण के बाद और प्रांत की परिस्थितियों 
की गहन जांच के बाद हम उन अंशदानों के नियत अनुपात की सिफारिश 
क॑ योग्य हो जाते हैं जो हमारे मत में किसी भी घाटे के भार के मानक 
और सम वितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अनुपात्त के मानने में हमने 
भारत सरकार के कोष में प्राततों के अप्रत्यक्ष अंशदानों पर विचार किया है 
और विशेष रूप से सीमा शुल्क तथा आयकर के दायित्व को समझा है। हमने 
प्रांतों को तुलनात्मक कर निर्धारण योग्य क्षमताओं की जांच की है। यह जांच 
उनकी कृषि और औद्योगिक संपत्ति तथा उनकी आर्थिक अवस्थाओं के अन्य 
सबंधित पक्षों को लेकर की है उिसमें विशेष रूप से दुर्भिक्ष के लिए उनका 
दायित्व दिया जाना चाहिए कि हमने उनका कर योग्य क्षमताओं पर विचार 
किया है जो वर्तमान समय में हैं अथवा जो निकट भविष्य में होंगी, अपितु 
कृषि और उद्योग की दृष्टि से प्रसार और विकास के लिए प्रत्येक प्रांत की 
क्षमता पर भी विचार किया है और खनिजों तथा वनों जैसे अपूर्ण विकसित 
सम्पत्तियों के बारे में भी विचार किया है। हमने राजस्व के वर्तमान शीर्षों 
के लचीलेपन पर भी विचार किया है जो प्रत्मेक प्रांत के लिए और कर 
निर्धारण क॑ लिए उसकी सम्पत्ति की उपलब्धता हेतु सुरक्षित किए जाएंगे। 


9. 


अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार अनुमान लगाने के बाद प्रत्येक परिस्थिति 
पर जो बल दिया गया उसके अनुसार समिति ने आगे दिए गए अनुपात की 


परिवर्तन का स्वरूप 3()3 
सिफारिश की जैसा कि भारत सरकार के बजट में घाटे को पूरा करने के 
लिए प्रांतों के तुलनात्मक अंशदान के लिए समान आधार का प्रतिनिधित्व करते 
हें :- 


स्थाई अंशदान 





... प्रात ः .. घाटे में अशदान का प्रतिशत 
मद्रास / 
बंबई 3 
बंगाल [9 
संयुक्त प्रांत द 0 
पंजाब ') 
बर्मा 67 
बिहार और उड़ीसा 0 
सेंट्रल प्रोविंसेज ः 
असम )/2 
जा जोग.. .......  र॒ररर [७6060.__+*/ऑऔ|_ 00 





समिति इस बात पर सहमत हुई कि पर्याप्त समयावधि होनी चाहिए ताकि 
प्रांतों को इस मानक अनुपात' के अनुसार समान अंशदान देने के लिए कहा 
जाए तो इससे पहले नई परिस्थितियों के अनुरूप वे अपने बजट का 
समायोजन कर सकें परन्तु समिति ने यह विचार किया कि समायोजन के 
लिए जो समयावधि दी गई है उसको अनुचित रूप से नहीं बढ़ाया जाना 
चाहिए | द 

प्रारंभिक अनुपात के बारे में समिति ने कहा “कि हमने जो अनुपात 
प्रस्तावित किया है वह व्यावहारिक रूप से आवश्यक है परंतु उन प्रांतों को 
अधिक अवधि के लिए उस भार के वहन करने की आवश्यकता नहीं है अथवा 
प्रांतीय बजटों के विस्थापन को रोकने की आवश्यकता से अधिक विस्तार देने 
की नहीं है जिन्हें इसके अंतर्गत भुगतान करने के लिए कहा जाएगा और 
जिन्हें समता से अधिक भुगतान करना चाहिए।” इसलिए समिति ने प्रस्ताव 
किया: #८ 

“किसी भी ऐसे घाटे के लिए मानक अनुपात के अनुसार अशदान किए 


. मानक अनुपात की दिशा में वित्तीय संबंध समिति द्वारा अपनाए गए आधार की आलोचना 
देस्बिए पैरा 2, रायबहादुर के.वी. रेड्डी का सुधार जायुकत, शिमला का 'लिखा गया पत्र 
[920 का कमांड 974, पृष्ठ 58, सी.एम.डी पृ. 974,920. 
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जाने चाहिए जिससे कि अशदान के सातवें वर्ष और मानक अनुपात के प्रारभ 
से संक्रमण की प्रक्रिया तक अंशदान के दूसरे वर्ष में लगातार भुगतान किए 
जाएं और इन्हें प्रतिवर्ष 6 समान भागों में भुगतान किया जाना चाहिए।” 
समिति की सिफारिशों के अनुसार 7 वर्ष के लिए अंशदानों के प्रारभिक 
माध्यमिक. और अंतिम अनुपात आगे की तालिका में दिखाए गए है :- 
अंशदान के प्रथम, वर्ष से प्रांस्म होकर लगातार सात वर्ष के घाटे में 
अंशदान का प्रतिशत। 
(सम अर्ध भाग ज़्ञक) 





प्रात पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवा 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष 

मद्रास 35५८. 327८. 290//  257१८ 23 20 ही 
बम्बई पु है, ४ ५४ ]0! 2 3 
बंगाल (८2 8! ]0' | कै ]5 [7 9 
संयुक्त प्रांत 24.7: 237 227/: 2] 2() ]9 8 
पंजाब (8५ 6' ]:5 3५% [2 07! 9. 
बसा (६ 6 62... 6! 6! 672). 6592 
बिहार और 

उड़ीसा शुन्य (' ३ हर 7. 8: [() 
सेट्ल प्रोविसेज है, 2! है ३। |. 47 ५ 
असम 2 32 ह है है . 2 ८ 279 





इन सिफारिशों को भारत सरकार और भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) 
द्वारा रवीकार किया गया। परंतु ज़ब नियम जिनमें वे निहित थे, उस रासदौोय 
संयुक्त चयन समिति के समक्ष लाए गए, जो भारत सरकार अधिनियम के अतर्गत 
बनाए गए नियमों के मसौदे के संशोधन के लिए नियुक्त की गई थी तो समिति 
ने प्रांतों सो राजस्व और अंशदान के आबंटन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 
संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट! में मान्यता प्रदान की जो इस प्रकार है :- 
“उस समस्या की जटिलता, जिससे वित्तीय संबंध रामिति का निपटना 

था और किसी असंभव समाधान के लिए जो लगभग सभी स्थानीय सरकार 

को मान्य हो वह बहुत कठिन था। यह विश्वास करती हे कि इस प्रस्ताव 


). भारत सरकार के अधिनियम पृ, 72 के अंतर्गत बनाए गए प्रारूप नियमों में संशोधन करने 
हेतु गठित संयुक्त समिति की दूसरी रिपोर्ट, 4920, थ. 2-3 


परिवर्तन 


का स्वरूप 3()5 


का असंतोष जैसा कि प्रस्ताबों ने पैदा किया है केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों 
के बीच संसाधनों के वितरण के लिए अनिवार्य है और उन असमानताओं को 
दूर करना असंभव है जो दीर्घावधि के परिणाम हैं तथा ऐतिहासिक अवहैलना 
के कारण हैं।” समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि” फिर भी नीति के आधार 


पर 


उन अवरोधों द्वारा पैदा की गई निराशा को दूर करना है जिनसे प्रांतों 


के लिए अशदान की पद्धति भी बनाई गई है। इस भार को कम करने के 
लिए साधनों के बारे में समिति ने सुझाव दिया :- 


]. 


कि 


“कि आय पर कर निर्धारण से राजस्व की वृद्धि का कुछ भाग सभी 
प्रांतों को दिया जाना चाहिए जहां तक यह वृद्धि निर्धारित आय की. 
राशि में वृद्धि के कारण हो ।” क्‍ 

“कि किसी प्रांत द्वारा देय प्रारंभिक अंशदान में वृद्धि बिल्कूल नहीं की 
जानी चाहिए परंतु कुल अंशदान में शनैः शनैः: कमी करना वित्त संबंध 
समिति द्वारा सिफारिश किए गए सैद्धांतिक मामलों को प्राप्त करने की 
प्रमुख साधन होना चाहिए |” तदनुसार हस्तांतरण नियमों में यह व्यवस्था 
की गई है कि : 

(5) भारतीय आयकर अधिनियम, 9]8 के अधीन जमा किए गए 
आयकर का एक भाग प्रत्येक स्थानीय सरकार को आबंदटित किया 





. _ जाएगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण में 3 पाई प्रति रुपये 


आबंटित की जाएगी जिसका संबंध एकत्र किए जाने वाले निर्धारित 
आयकर से है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट पाइयों की संख्या की इस प्रकार 
गणना की जाएगी ताकि स्थानीय सरकारों को प्रारंभ में ही ऐसी राशि 
मिल सके जो" लगभग 400 लाख की “राशि होगी। ह 


[| हस्तांतरण नियम 5 से संबद्ध आगे दिए गए उपबंध के अधीन यह व्यवस्था की गई थी :- 


(2) 


(3 


की 


(#) 


इस आबंटन के फलस्वरूप प्रत्येक स्थानीय सरकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को 
एक ऐसी राशि का नियत वार्षिक समनुदेशन करेगी जो वर्ष 920 2] में स्थानीय 
सरकार को प्रोद्मूत हुई थी (उस वर्ष में विशेष आयकर और यदि स्थापनाओं की 
लागत के प्रांतीय भाग को कम करने के बाद यदि उस वर्ष में उप नियम (]) के 
अंतर्गत पाई गई दर निर्धारित की गई और कर की वसूली में असमान्य रूप से देर 
हो जाए तो समुचित छूट की व्यवस्था की जाएगी। 

किसी प्रांत में रखी गई विशेष आयकर की स्थापनाओं की लागत स्थानीय सरकार 
और गवर्नर जनरल इन कौंसिल द्वारा क्रमशः 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के अनुपात 
में वहन की जाएगी। 

यदि किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित समनुदेशन के संबंध में उप नियम (2) और (3) 
के अघीन स्थानीय सरकार द्वारा देय कूल राशि और विशेष आयकर स्थापनाओं की 
लागत उप नियम () के अधीन आबंटित आयकर के भाग की राशि से अधिक हो 
तो उस वर्ष के लिए नियत समुदेशन ऐसी अधिक राशि द्वारा किया माना जाएगा। 
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(]7) वित्तीय वर्ष 492]-22 में स्थानीय सरकारों द्वारा गवर्नर जनरल इन 
काउंसिल को अशदानों का भुगतान किया जाएगा जो इस प्रकार होगा:- 


प्रात का नाम ,, अंशदान लाख रुपये में 
मद्रास 3,0 
बम्बई 56 
बगाल (3) 
सयुकत प्रात 2,40 
पंजाब 75 
बर्मा 64 
सेंट्रल प्राविसेज हक 
असम ]5 


(8) वित्तीय वर्ष 922-23 से आगे 983 लाख का कुल अंशदान अथवा 
गवर्नर -जनरल-इन-काउंसिल द्वारा निर्धारित कोई भी कग राशि स्थानीय सरकारों 
द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भुगतान की जाएगी जैसा कि पूर्व नियम 
में बताया गया है। यदि किसी वर्ष के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल पूर्व 
वर्ष में देय राशि की तुलना में अंशदान की कुल राशि में रो अपेक्षाकृत “कम 
राशि निर्धारित करता है तो यह कमी उन स्थानीय सरकारों के अंशदानों से पूरी 
की जाएगी जिनके गत पूर्व वार्षिक अंशदान आगे दी गई उस अपेक्षाकृत कम 
राशि में दिए गए अनुपात से अधिक हो जाता है जैसा कि कुल अंशदान निर्धारित 
किया गया है, इस और प्रकार की गईं कोई भी कमी ऐसी अधिक राशि के 
सानुपातिक होगी :- | 





]५ 
मद्रास बा शत भाग 
बम्बर्ड _ कि भाग 
रु रा भाग 
बंगाहो मा भाग 

५) 
संयुक्त प्रांत नल्््पर भाग 
पजाब रा भाग 

५) 
बर्मा है 5 भाग 


परिवर्तन का स्वरूप ८8 ह। 


(9) आपातकाल की स्थिति में किसी भी प्रांत की स्थानीय सरकार से 
गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा यह आवश्यकता हो सकती है कि वह किसी 
वित्तीय वर्ष में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी 
जो पिछले वर्ष से अधिक होगी । 


प्रांतीय और केन्द्रीय वित्त को अलग कर यथासंभव पूर्ण बनाने के लिए दो 
अन्य मामलों का समाधान किया जाना है। दोनों ही पूंजी के लेन-देन के साथ 
जुड़े हुए था। एक प्रांतीय ऋण लेखा का प्रश्न था। उस लेखा से उस निधि 
का प्रतिनिधित्व हुआ जिससे प्रांतीय सरकार ने कृषि ऋण, ऋणी किसानों को 
ऋण, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों आदि को ऋण दिए। यह पूजी 
भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी जैसी आवश्यकता हुई थी और इसे 
वापिस किया गया था जैसा कि, उसका पुनर्भुगतान किया गया हो। प्रांत ने भारत 
सरकार को प्रति वर्ष औसत पूंजी पर ब्याज अदा किया। प्रांतीय सरकार ने ऊची 
दर पर ब्याज के भुगतान से बचने के लिये अशोध्य ऋण का भुगतान किया । 
इस बात पर आमतौर से सहमति हुई कि सुधार योजना का यह स्वाभाविक परिव्यय 
था कि प्रांतों को अपने भावी वित्त के लिए अपने ही ऋण का लेन-देन करना 
चाहिए और उनके तथा भारत सरकार के बीच में इस प्रकार के स्वाभाविक सयुक्‍त 
खानों को यथासंभव शीघ्रता से बंद कर देना चाहिए। यह मामला वित्तीय सबंध 
समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इस दिशा में उसकी सिफारिशों के आधार 
पर हस्तांतरण नियमावली के नियम 23 द्वारा यह व्यवसथा की गईं कि :- 


“एक अप्रैल 92] को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को देय किसी भी प्रात 
के प्रांतीय ऋण लेखा से लिया गया अग्रिम ऋण भारत के राजस्व से स्थानीय 
सरकार को दिया गया ऋण समझा जाएगा ओर इस पर ब्याज की वही दर 
लगेगी जो 3 मार्च 492 को लागू थी। ब्याज की राशि ऐसी तारीखों को 
देय होगी जिन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल निर्धारित करें| इसक अलावा 
स्थानीय सरकार गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को प्रति वर्ष ऋण के मूलधन 
के भुगतान की किश्त अदा करेगी और यह किश्त इस प्रकार निर्धारित की - 
जाएगी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किन्हीं विशेष कारणों से अन्य निर्देश 
दें तो इस कल ऋण की 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भुगतान 
कर दिया जाएगा। यह स्थानीय सरकार के लिए विकल्प होगा कि वह नियम 
किस्त से अधिक राशि का किसी वर्ष भुगतान करे | 
दूसरा प्रश्न सिंचाई कार्यों पर पूंजी-व्यय के उत्तरदायित्व का था। प्रांतीय ऋण 

लेखा के मामले के अनुसार इसमें भी यह समति की गई कि सिंचाई कार्यो को 
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प्रांतों के नियंत्रण में देगा और स्थानीय सरकार को इसके व्यय के लिए जिम्मेदार 
ठहराना प्रात्तीय वित्त की पूर्व विभाजन की योजना से असंगत होगा अतः: यह इस 
संबंध में! नियम यह है कि 
() गव-र-जनरल-इन काउंसिल द्वारा विभिन्‍न प्रांतों में उत्पादक और 
सुरक्षात्मक सिचा३ निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया पूंजी धन और स्थानीय 
सरकारों के प्रबंध के ऐसे निर्माण कार्यो के लिए समय-समय पर ऋण निधियों 
से दी गई धन राशि ऋण समझी जाएगी। भारत के राजस्व से स्थानीय 
सरकारों में ऋण के रूप में मानी जाएगी। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दरें 
इस प्रकार निर्धारित की जाएंगी अर्थात्‌ :- 

(क) परिव्यय की स्थिति में वित्तीय वर्ष 496-47 के अंत तक ३3,३25५2 
प्रतिशत _ 

(ख) वित्रीय वषे 96-7 के बाद लगाया; गया परिव्यय पर औसत ब्याज 
दर वह होगी जो गवनर जनरल इन कॉौंसिल द्वारा उस वर्ष के अंत 
में खुले बाजार से लिए गए ऋणों पर ब्याज की औसत दर निर्धारित 
की गई हो। 

(2) ब्याज ऐसी. तारीखों पर देय होगा जैसा कि गवर्नर जनरल इन 
काउंसिल निर्धारित करें । 
वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी डगमगा गई थी कि प्रांतीय सरकारें 
और केन्द्रीय रारकार इस तरह एके साथ बंध गई थीं जिससे उत्तरदासी सरकार 
बन ही नहीं सको। जैसे ही प्रांतों ने सेवाओं तथा आबंटित स्रोतों पर अपना ही 
वीकृत प्राधिकार प्राप्त किया, इससे उन्होंने यह पाया कि उन्हें अपने ही गाम 
से ऋण लेने की रवतंत्रता होनी चाहिए जिसका अधिकार उन्हें अभी तक नहीं 
था। इसके फलस्वरूप सुधार अधिनियम के अधीन स्थानीय सरकार के ऋण लेने 
संबंधी नियमों' को कतिपय शर्तों? के अधीन बनाया गया। स्थानीय सरकार अपने 





! हस्तांतरण नियम 24 
2. भारत सरकार अधिनियम, 9]9 की धारा 2(2) के अंतर्गत नियमावली | 
3.  ([) स्थानीय सरकार द्वारा गदनर जनरल इन काउंसिल की स्वीकति (यदि भारत में ऋण 
लिए जाएं) के बिना अथवा (यदि भारत के बाहर ऋण लिए जाएं) सेक्रेटरी आफ स्टेट 
[न काउंसिल की स्वीकृति के बिना कोई ऋण नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जनरल 
इन काउसिल अथया सेक्रेटरी आऊ रटेट इन काउंसिल जैसी स्थिति हो, किसी भ॑ 
ऋण लेने की स्वीकृति के लिए इश्य की राशि अथवा कोई या सभी शर्तों को स्पष्ट करेगा 
. जिनके अधीन ऋण लिया गया है| 
(2) भारत सचिव सेक्रेटरी आफ स्टेट) की स्वीकृति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र गवर्नर 
जनरल इन काउंसिल के माध्यम से प्रेषित: किया जाएगा।| | 


परिवर्तन का स्वरूप क्‍ १009 


आबंटित राजस्व की जमानत पर निम्नलिखित प्रयोजनों में किसी प्रयोजन के लिए 
ऋण ले सकती है +- 


(क).. स्थाई सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना के संबंध में भौतिक 
प्रकार की स्थाई परिसम्पति अथवा किसी निर्माण व्यय अथवा अधिग्रहण (उसमें 
भूमि का अधिग्रहण निर्माण कार्यों और उपकरण की देख-रेख राम्मिलित है|) 
पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए बशर्ते कि :- 


(0) प्रस्तावित व्यय इतना अधिक है कि इसे न्यायसंगत रूप से चालू राजरव 
से पूरा नहीं किया जा सकता ओर 


(॥) यदि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ऐसा लगे कि परियोजना से होने 
वाली आय उनके आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रतिशत से कम 
है तो ऋण के परिशोधन के लिए रहननामे के प्रबंध किए जा 
सकते है 


(खो. ऐसे सिंचाई कार्यों पर किसी ,भी श्रेणी के व्यय को पूरा करने 
के लिए जो अधिनियम के पारित होने से पूर्व लागू नियमों के अधीन ऋण 
की निधियों से पूरे किए गए हैं। 


गो. दुर्भिक्ष अथवा अभाव के समय सहायता कार्यों को चालू रखने 
तथा उसके स्थापना पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए। 


घ) प्रांतीय ऋण लेखा का विकत्तपोषित करने के लिए और 


(डी)... इन नियमों के अनुसार लिए गए ऋणों के भुगतान करने अथवा 
समाहरण करने के लिए अथवा गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा दिए गए 
ऋण का भुगतान करने के लिए 


वित्तीय और प्रशासकीय व्यवस्था को समाप्त करने के बाद केवल विधाय तंत्र 
शेष रहे जिसने अभी तक प्रांतीय स्वायत्तता के विकास को रोके रखा था। यह 
विधायी तंत्र- जैसा कि पहले वर्णित किया गया है उस सिद्धान्त के माध्यम से 
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कार्यान्वित किए गए जिसके लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हुई तथा बाद मे 
भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता हुईं। सुधार अधिनियम के अधीन बनाए 
गए नियमों द्वारा उन प्रातों की विधाई शक्तियों के स्वतत्र अभ्यास के लिए एक 
क्षेत्र का चयन किया गया जिसमें उस सिद्धांत की व्यवस्था की गई थी। जहां 
तक कर लगाने संबंधी विधान के क्षेत्र का संबंध है यह व्यवस्था की गई कि! :- 
"प्रांत में विधायी परिषद गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना 
अनुसूची । में सम्मिलित किसी कर को स्थानीय सरकार के प्रयोजनों के लिए 
आरोपित करने के किसी कानून के बनाने अथवा उसे कार्यान्वितत करने के 
लिए विचार कर सकती है।” अनुसूची में कर लगाने की मदें शामिल की 
गईं हैं जो इस प्रकार हैं :- 
. कृषि प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानी वाली 














भूमि पर कर | 

2. किसी संयक्‍त परिवार में उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार अथवा अधिग्रहण 
कर | 

3. कानून द्वारा स्वीकृत बाजी लगाने अथवा जुआ खेलने पर कर । 

4... विज्ञापनों पर कर | 

९. मनोरंजन पर कर | 


6. किसी विशिष्ट विलासिता की वस्तुओं पर कर।| 

7, रजिस्ट्रेशन फीस | 

8... ऐसे शुल्कों के अलावा स्टाम्प शुल्क जिसकी राशि भारतीय विधान गंडल 
द्वारा निर्धारित की जाती है। 











हो गई है। कर विधान में बताए गए नियमों के मामले में पूर्व रवीकृति की 
आवश्यकता नहीं थी। 


गैर-कर विधान के मामलों में ऐसे नियमों की आवश्यकता की जिनमें पूर्व 
रवीकृति की आवश्यकता थी। पूर्व स्वीकृति' के नियमों की आवश्यकताओं में इस 


!. भारत सरकार अधिनियम, 99 की धारा 0(3)(क) के अधीन नियमावजी अनुसूचित कर 
नियम | 

2. भारत सरकार ऊेे अधिनियम 99 को धारा 0(3) एल स्थानीय विधान मंडल पूर्व स्वीकृति 
नियम के अंश्र्गत नियम। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रांतीय विधेयक को पूर्णगामी 
स्दीकृति की आवश्यकत्ता नहीं फिर भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह उपरोक्त नियमों 
के तहत कानून बन गया है क्योकि इसे प्रांतीय विधायिका की स्वीकृति भिल गई है चूंकि 
उपरोक्त अधिनियम की घारा [2() के तहत बने नियम जिन्हें रिजर्वेशन आफ़. बेल्स रूल्स 
कहा जाता है के अन्य नियमों के तहत प्रांत का गवर्नर कुछ को रिर्जव रखेगा और अन्य 
कूछ को रिजर्द रख सकता है जिन पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए 
ताकि वे कानून बन सके यद्यपि उन्हें पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहों है। 








परिवर्तन का स्वरूप | ३]] 


अंतर कर प्रभाव यह था कि कर-विधान के मामलों में प्रांतीय सरकार कुछ 
नामांकित कर ही लगा सकी | गैर-कर-विधान के मामले में यह कुछ भी कर सकी 
कितु प्रतिबंध यह थां कि इससे कुछ कानूनों का उल्लंघन नहीं होगा। इस अंत्तर 
के कारण स्पष्ट थे। प्रांतीय कराधान के आधार को विस्तृत करने का अर्थ यह 
है कि साम्राज्यवादी कराधान को लघु बनाना है। इस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव 
गैर कर विधान के मामले में सरकार की ओर प्रवाहित नहीं हो सका चाहे प्रांतों 
की गैर-कर विधायी शक्तियां कितनी ही अधिक क्‍यों न हों। प्रांतों को दिए जाने 
वाले कराधान की शक्ति विधायी शक्ति देने की अपेक्षा बहुत अधिक सीमित और 
कठोर थी। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गत स्वीकृति 
के संबंध में नियमों ने विधायी प्रात्तों को सैद्धांतिक और र व्यावहारिक स्वायत्तता देने 
के मामले में तंत्र को ढीला कर दिया। 


यह स्वायत्तता प्रांतों की नई बजट प्रक्रिया में भली भांति प्रतिबिंबित होती है। 
पुराने शासन के अधीन प्रांतीय बजट भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा पारित 
किए जाते थे, प्रांतीय लेखाओं की समीक्षा महालेखाकार द्वारा की जाती थी और 
भारत सरकार के महालेखा परीक्षक लेखाओं की जांच किया करते थे और विनियेग 
रपटें भारत सरकार के वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाती थीं यह सभी नए शासन 
के अधीन परिवर्तित हो गया है। प्रांतीय बजट भारत सरकार के' वित्त विभाग द्वारा 
पारित न होकर अब सुधार अधिनियम' के तहत प्रत्येक प्रांत में गठित वित्त विभाग 
द्वारा तैयार किया जाता है और प्रांतीय विधान मंडल द्वारा एक मद के बाद पूरी 
मद पर मतदान कराया जाता है।' 


प्रातों के लेखाओं की समीक्षा अभी भी जारी'हैः तथा उनकी लेखा परीक्षा भारत 
सरकार के अधिकारियों द्वारा की' जाती गत है। परत नए शासन के अंतर्गत ऐसी 


आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजने के बजाय अब लोक लेखा 
समिति को भेजी जाती है। लोक लेखा समित्ति का गठन प्रांतीय विधान मंडल 
के सदस्यों मे से किया जाता है। प्रांतीय विधान गंडल ने रिपोर्ट के लिए बजट 
की स्वीकृति दी कि विधान मंडल द्वारा जिस राशि के लिए मतदान किया गया 
है वह राशि विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदानों क॑ काय क्षेत्र में व्यय की जाएगी। 











!. प्रांत के वित्त विभाग के गठन और उसके कार्ग्रकरण के लिए भारत सरकार के अधिनियम, 
]99 की धारा के अंतर्गत बने अंतरण नियमों का भाग 3 देखें | ु 

2. भारत सरकार के अधिनियम, 99 की घारा [5) के तहत बनाए गए प्रांतीय विधान 
परिषदों के लिए कार्य रांचालन नियमों के नियम 25 से 32 देखें | 


3, भारत सरकार के अधिनियम, 99 की घारा 9६6 डी () के तहत बनाए गए नियम। 
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इस प्रकार भारत में शासन के लिए कन्द्रीय और प्रांतीय क्षेत्रों को अलग-अलग 
किया जाता है। इस प्रकार के प्रशासकीय और वित्तीय मामलों का विभाजन कर 
भारतीय राजनीतिज्ञों और राजनेताओं का रवष्न था। विकेन्द्रीकरण के संबंधा में 
रायल कमीशन से पूर्व इस बात पर जोर दिया गया और स्वर्गीय श्री गोखले 
ने अपनी उस राजनीतिक कसीयत में इस बात पर जोर दिया जो उन्होंने अपने 
निधन से पूर्व लिखी थी। परंतु ये सभी परियोजनाएं गलत समय पर बनाई गई 
और इन्हें उस समय तक प्रभावी नहीं बनाया जा सका जब तक भारतीय संविधान 
के कानून में परिवर्तन न किया गया। अब यह परिवर्तन कर लिया गया है अतः 
प्रातीय स्वायत्तता का आदर्श वास्तविक हो जाता है। परंतु इस विषय में अध्ययन 
समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि इसके सफलतापूर्वक कार्य में किए 
गए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाए। 


]2 
परिवर्तन की समालोचना 


यह स्पष्ट है कि अच्छा प्रशासन अच्छे वित्त पर निर्भर करता है। क्योंकि वित्त 
“समग्र प्रशासकीय तंत्र का ईंधन है।” सुधार की' योजना का कोई भी पक्ष उन 
वित्तीय प्रबंधों जिनसे नई प्रशासन व्यवस्था आरम्भ होती है, की तुलना में अधिक 
समीपी और अधिक चिन्तामुक्त अध्ययन की मांग नहीं करता। इस प्रकार की परीक्षा 
की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि सुधार योजना के इस पक्ष की 
आम जनता या विशेषज्ञ द्वारा तुलनात्मक दृष्टि से बौद्धिक आलोचना बहुत कम 


हुई है। 


. _विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि क्‍या नए वित्तीय प्रबंधों को प्रशासकीय दृष्टि 
से व्यावहारिक कहा जा सकता है। प्रशासकीय भद्ग लोगों को रवतंत्र बनाने के 
लिए उन्हें पूर्णतया अपने ही संसाधनों से वित्तपोषित करना है और इसमें उन्हें 
एक-दूसरे पर निर्भर रहना है। अतः उन्हें सदैव अधिक महत्वपूर्ण रांबंध बनाना 
चाहिए ताकि नया वित्तीय प्रबंध सोचकर किया जाए। यह सत्य हैं कि इस लक्ष्य 
की प्राप्त सदैव संभव नहीं है। कछ मामलों में उनके कार्य करने में यह वरतुत्त 
सहायक हो सकता है कि भद्र लोग परस्पर आश्रित बनें क्योंकि पारस्परिक निर्भरता 
के लिए कम से कम सार्वजनिक वित्त के मामलों में निर्बाध सहयोग और शक्ति 
के लिए विचारणीय आधार प्रस्तुत कर सकता है। फिर भी जहां कहीं भी संभव 
हो प्रत्येक प्रशासकीय नीति के लिए वित्त में स्वतंत्रता लानी है। इसमें कोई संदेह 
नहीं हो सकता कि इस विचार से अशदानों की पद्धति विभाजित मदों की पद्धति 
से बेहतर होती है।.यह विभाजित मदों की पद्धति की मर्यादा क॑ लिए नहीं है। 
कई सहवर्ती अथवा अतिव्याप्त कर के कार्यक्षेत्रों की मौजूदगी सदैव कठिनाई का 
एक स्रोत होत्ती है जब प्रतियोगी कर के कार्य-छक्षेत्रों में जो राजस्व के विभिन्‍न 
क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक को पर्याप्त विधियों की अनुमति 
दी जाए। इसका कारण है कि राजस्व के स्रोतों का “विभाजन केवल पर्याप्तता 
के विचार द्वारा ही शासित नहीं होना चाहिए अपितु उपयुक्तता के विचारों द्वारा 
भी शासित होना चाहिए।” यह कराधान की क्षमता की समस्या है '“जेसा कि 
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प्रो० सेलिगमैन ने कहा है। 


“समस्या वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण है। योजना भले ही कितनी भी सुविचारित 
क्यों न हो अथवा न्याय क॑ मूल सिद्धांतों के समान कितनी ही पूर्णता लिए क्‍यों 
न हो परन्तु यदि कराधान व्यवस्था प्रशासकीय दृष्टि से कार्य नहीं करती है तो 
यह योजना से असफलता के गर्त में डूब जाएगी।' 


चाहे राजस्व के साधनों में विभाजन किया जाए फिर भी कुछ ऐसे भी है 
जो स्वाभाविक रूप से किसी कराघान के कार्यक्षेत्र द्वारा उपयोगिता के लिए अधिक 
उपयुक्त हैं “परनतु दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि कर का क्‍या आधार 
है? यदि कर का आधार संकीर्ण है तो अधिक संकीर्ण समाधान के कार्य-द्षेत्र द्वारा 
इसके उपयोग के पक्ष में तर्क अधिक सशक्त रहेगा। यदि इसका आधार व्यापक 
है तो अधिक व्यापक कराधान के कार्य क्षेत्र द्वारा इसकी उपयोगिता के पक्ष मे 
तक अधिक संतुलित होगा। परन्तु उपयोगिता के निर्देषों का अनुसरण करने के 
फलस्वरूप यह सदैव संभव नहीं हे कि प्रत्येक प्रशाराकीय राज्यतंत्र को अपने 
प्रयोजनों क॑ लिए पर्याप्त राजस्व प्रदान करने के लिए इसका विभाजन किया जाए। 
यह हो सकता है कि कोई विशेष कर किसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है जबकि 
उसकी गैदावार उस क्षेत्र के लिए आवश्यक न होने के बजाए किसी ऐसे दूसर 
क्षेत्र के लिए आवश्यक हो सकती है जो उस पर रोपित करने के लिए अयोग्य 
है ऊथवा दोनों क॑ लिए अंशत: »&गवश्यक हो सकता है। ऐसी दशा में पर्याप्तता 
के लक्ष्य किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? दो उपचार स्वयं ही दो सुझाव देते 
हैं। इनमें से एक का सबंध विभाजित शीर्षों की पद्धति के अपनाने से है और 
दूसरे का संबंध कई राज्यों के बीच अभाव को समविभाजित करना है और उसे 
इसको पूरा करने की ओर निश्चित अंशदान करना है!” 


विभाजित शीर्षों की पद्धति किसी भी दशा में भारतीय वित्त पद्धति के लिए 
विचित्र थी। इसको कई अन्य देशों द्वारा किसी एक रूप या अन्य रूप में स्वीकार 
किया गया है। उदाहरण के लिए इरुंग्लैंड में उत्तराधिकार कर को केन्द्रीय सरकार 
दारा निर्धारित किया जाता है परन्तु आय का एक भाग स्थानीय सरकार को 
आवटित किया जाता हे। यही बात इस्लैंड में कुछ अन्य करो के मामले में भी 
सही है। साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी में कतिपय अप्रत्यक्ष करों की आय संघीय 
और राज्य सरकारों के बीच विभाजित की गईं थी। कनाडा में यह सर्वविदित 


.. कराधान संबंधी निबंध (आठवा संस्करण ]9]3) अध्याय 2, राज्य और संघीय वित्तीय संबंध | 


इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि यद्यपि नई भारतीय पद्ठटति विशेषतया अंशदानों की 
व जय के लु्नस््ज ६3७ जन वतपजत श्दो 5५ पत ज्यक्न 4-5५ ना न ण़ाक्ताचता जज नी कि-कनन नन्कति जे जा अरुण ज शिखा जो » पाजा काफीनओिीओओर 
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है कि प्रांतीय राजस्व का अधिकांश भाग उन करों की आय से प्राप्त होता है 
जो संघीय सरकार द्वारा लगाए जाते है। भारत में राजस्व के विभाजित शीर्षो 
की पद्धति के विरुद्ध पक्षपात अंशत: खेदजनक है क्योंकि यह इस विचार पर 
आधारित है कि यह राजस्व के विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध है। जिन लोगों 
ने इसका विरोध किया! उन्होंने कहा कि इसमें व्यय के विभाजित शीष॑ निहित 
हैं जिसमें प्रांतों की व्यय करने की शक्तियों में बाधा डाली गई और भारत सरकार 
को प्रत्यक्ष रूप से अपने बजट अनुमान में हस्तक्षेप करने योग्य बनना दिया तथा 
भारत सरकार ने अपनी प्रत्येक पाई पर निगाह रखी। विभाजित शीर्षों की पद्धति 
को निसंदेह इन आपत्तिजनक लक्षणों द्वारा स्पष्ट किया गया है, परन्तु व्यय का 
विभाजन राजस्व के विभाजन का आवश्यक सहवर्ती ।नहीं है और नहीं यह उसका 
आवश्यक प्रसंग है कि ऐसा राज्य क्षेत्र को किसी भी आय के अनुमानों की गणना ' 
में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसने कर की आय में भाग लिया परन्तु उसका 
प्रशासन नहीं किया। यदि इसके बुरे लक्षणों को अलग कर दिया जाए तो राजस्व 
के विभाजित शीर्षों की पद्धति साधारणत्या एक दूसरा नाम है जिसको प्रोफेसर 
सेलिगमैन ने आय की पृथक्करण पद्धति और आय का विभाजन बताया है'इस 
पद्धति के स्तर में किसी एक कर क्षेत्र द्वारा राजस्व के विशेष स्रोत के विशिष्ट 
मूल्यांकन सम्मिलित हैं फिर भी इसमें अन्य कर क्षेत्र की आय के एक भाग का 
समविभाजन होता है। राजस्व के विभाजित शीर्षों की पद्धति स्रोतों कं पृथक्‍करण 
की पद्धति समाप्त नहीं की जाती जिसका केवल कारण यह है आय का विभाजन 
होता है। विभाजित शीर्षों की ऐसी पद्धति में पृथकता होती है क्योंकि कर का 
निर्धारण अलग-अलग किया जाता है जो पृथकता का सार होता है और यह 
विशेषकर एक कर क्षेत्र में होता है और आय का विभाजन इस प्रकार विनियमित 
किया जा सकता है कि वास्तविक प्रथकता से असंगतता को आवश्यकता 
नहीं हैं। 
अंशदानों की पद्धति वही करती है.जजो विभाजित शीर्ष पद्धति का लक्ष्य होता 

है। विभाजित शीर्षों की पद्धति के समान यह उपयुक्तता तथा पर्याप्तता की 
परीक्षाओं के उत्तर देती है और इसके लिए प्रशासित किए जाने वाले कर उस 
क्षेत्र द्वारा दिए जाते हैं जो ऐसा करने के लिए सबसे सहज होते हैं और कराधान 
क्षेत्र द्वारा कोई राशि गैर कराधान क्षेत्र को देकर पर्याप्तता की भी परीक्षा दी 
जाती है। आवश्यक रूप से विभाजित शीर्षों णी पद्धति और ऊंशदानों की पद्धति 
एक समान होती है। इन दोनों में केवल यह अंतर होता है कि जहां तक आय 
के समविभाजन का संबंध है उनमें से एक मदवार प्रबंध है जबकि दूसरा कुल 
| आर.सी.डी., मिट आफ एवीडेंस, खंड 6, क्यू 2507-25020; खंड 7, क्यू 3553], 
35225-2%9 | 
सामने उंदघरण अध्याय ॥, राज्य और स्थानीय राजस्व की पथकता, विशेषकर पृष्ठ 
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राशि का प्रबंध है इसलिए वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों में से किसी 
का चयन किया जाए। परन्तु यह मामला किसी अपयश की पद्धति का अलग 
नाम देने के लिए ही नहीं है ताकि यह आशा की जाए कि इसके >च्छे प्रतिफल 
होंगें। अशदानों की पद्धति में विभाजित शीर्षों की पद्धति की तुलना में उच्चता 
का एक वास्तविक विचार बिन्दु है। यह न केवल निर्धारता की पृथकता की ही 
अनुमति देता है वरन्‌ विभाजित शीर्षों की पद्धति से कहीं अधिक पृथकतता पैदा 
करता है। विभाजित शीर्षो की पद्धति क अंतर्गत प्राप्त करने वाले पक्ष का कर 
निर्धारण में चितायुक्त संबंध होता है और राजस्व के विभाजित शीर्षा के प्रशासन 
में किसी शिथिलता के लिए कर का एकत्र किया जाना उसके हितों को विपरीत 
रूप से बाहय करता है; और इसलिए कर के प्रशासन में भाग लेने का दावा 
किया जा सकता है परन्तु अंशदानों की पद्धति के अतर्गत ऐसी संभावना का 
कोई स्थांन नहीं है। इसके भाग को उसी समय आश्वस्त किया जाता है जब 
वह कर-निर्धारण और एकत्र करने के कार्य से परे हो। इस प्रकार विभाजित शीर्षों 
की पद्धति के अंतर्गत पृथकता अंशदानों की पद्धति के अंतर्गत होती है। 


जब हम नए वित्तीय प्रबंधों की क्षमता का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह 
पता चलता है कि बड़ी आपत्तियां अंशदानों की पद्धति में उठाई जाती हैं परन्तु 
इनमें से कई आपत्तियां गलत समझी जाती हैं। यह याद रखना चाहिए कि भारत 
में प्रात्तों से केन्द्रीय सरकार को अंशदान उनकी व्यय करने की क्षमता के अनुसार 
विनियमित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह घाटे से निपटने के लिए व्यय का 
समविभाजन का यह तरीका पर्याप्तता के लक्ष्यों में सहायक होता है और यह बात 
स्पष्ट है परन्तु ऐसा क्‍या है जो इतना स्पष्ट नहीं है, परन्तु यह सब वहीं है 
जो ऊंशदानों की पद्धति का बड़ा गुण है। यह कसत्क्षेत्र के प्राप्त करने और 
देने में अर्थव्यवस्था को प्रोन्‍नत करता है। करू-श्षेत्र के योगदान में यह व्यर्थ का 
व्यय उसके भार को बढ़ाता है जबकि प्राप्त हुआ कर क्षेत्र में व्यर्थ का व्यय 
अंशदानों की वृद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रतिबिंबित होता है। फिर भी यह विरोध किया 
जाता है कि अशदान न्याय-विरुद्ध होते हैं, क्योंकि वे जनसंख्या पर ही आधारित 
नहीं थे और न ही क्षेत्र अथवा राम्पत्ति अथवा प्रांतों की क्षमता पर आधारित होते 
हैं। यह भी शिकायत की जाती है कि व्यय करने की शक्तियों के अनुसार अंशदानों 
की पद्धति विवेकहीन होती है क्‍योंकि यह अधिक प्रगतिशील प्रांतों में वांछनीय 
व्यय को निमंत्रित करती है। अलबत्ता बाद के अपने सामान्य स्वरूप में अंशदानों 
के व्यय के तरीके द्वारा समविभाजन के लिए वास्तविक आपत्ति है। परन्तु दूसरी 
ओर यह कहा जा सकता है कि यदि क्षेत्र वांछनीय लक्ष्यों के लिए अधिक व्यय 
के भार उठाने का इच्छुक हैं तो यह उस मामूली से अतिरिक्त भार का भय 
दिखाकर रोक देगा जो अंशदान में यृद्धि का परिणाम होगा। दूसरे, यदि यह पाया 
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गया कि अंशदान से ऐसा परिणाम पैदा हुआ तो इस प्रकार के व्यय की छूट 
देने के सरल औचित्य की स्वीकृति द्वारा इसे अनावश्यक बनाना संभव होगा जो 
आवश्यक समझे जाते हैं। इन व्ययों को कैसा होना चाहिए यह समायोजन का 
मामला होगा, जो अलग-अलग होगा। अंशदानों की उगाही के तरीके से व्यय के 
तरीके द्वारा समविभाजन की पद्धति के गुण अविकल रूप से सुरक्षित किए जाएंगे | 
और इसके स्वतः लक्षण समान रूप से भलीभांति कार्य करेंगे यदि सभी खर्चा 
के बजाय कुछ खर्चों को गणना के आधार के रूप में चुना जाए। 

फिर भी इस आपत्ति को अंशदानों की भारतीय-पद्धति के विरुद्ध उत्तेजित 
नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, अंशदान परिवर्ती धन-राशि नहीं है जैसा कि 
अन्य देशों की वित्तीय पद्धतियों के मामले में है। चूंकि प्रांत.केन्द्रीय सरकार के 
घाटे को पूरा करने के लिए अंशदायी होते हैं, इसलिए यह यांद रखना चाहिए 
कि वे केन्द्रीय घाटे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं चाहे वर्ष प्रति वर्ष कुछ 
भी क्‍यों न हो। दूसरी ओर, साधारण वर्षों में प्रांत 9.83 लाख रुपये के मानक 
केन्द्रीय घाटे को पूरा करने की दिशा में अंशदान कर सकते हैं। ऐसा मामला 
होने पर भी अंशदान प्रांतीय बजटों में अनिश्चितता का तत्व नहीं बनाते। दूसरे 
अंशदान केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय प्रबंधों के लिए स्थायी लक्षण 
नहीं हैं। अंशदानों की उगाही केवल अस्थायी रूप से विचार की जाती है ताकि 
भारत सरकार अपना वित्तीय उद्धार कर 'संके और भारत सरकार ने यह वचन 
दिया है कि वह ऐसी नीति का पालन करेगी जो यथा संभव कम समय में अंशदानों 
की समाप्ति कर सके | ऊंत में मानक राजस्व की तुलना में अंशदानों का अनुपात 
अथवा प्रांतों से किसी प्रांत का व्यय इतना अधिक नहीं है कि वहं अपनी वित्तीय 
पद्धेति का भारी दुःस्वप्न देखे तथा परिवर्ती मात्रा न होने के कारण यह नहीं कहा 
जा सकता कि प्रांतों द्वारा उस उपयोगी व्यय को नियंत्रित करे जो उन्हें ख्च 
करने का प्रस्ताव करते हैं। 

वास्तव में अंशदानों की उयाही को व्यय के समविभाजन तरीके से त्रुटियों 
के विरुद्ध कछ भी कहा जाए, यह इनकार करना कठिन होगा कि यह पद्धति 
विशेष रूप से समता की आवश्यकताओं का उत्तर देती है। वास्तव में इससे अन्य 
प्राप्तियों की अपेक्षा भार का अधिक समान! वितरण होता है। इंस बांत का न्यायोचिः 
रूप से अनमान लगाया जाता है कि व्यय जनसंख्या” अथवा क्षेत्र से कहीं अधिक 
संबंधित समुदायों की वास्तविक क्षमताओं के लगभग बराबर होते हैं। यह सिद्धात 
अपने आप में ही समान नहीं होता परन्तु ऐसी सावधानी बरती गई है कि 


'सरन-नकनननननपननननननननननननननन-+-मन++-+«++-नकनममन----नननन- जी --+-- -3--“ववआ मनन" न... 





!. देखिए-सेलिगमैन, सामने के उद्धरण का एृष्ठ 5360. 
साम्राज्य के अधीन जर्मनी में राज्यों से अंशदान जनसंख्या के आधार पर सनदिभाजित 
किए गए। यही स्थिति स्विटजरलैंड में है। 


3]8 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


अलग-अलग प्रांतों कं बीच उसके प्रयोग में समता लाई जाए। हम जानते हैं कि 
अशदान॑ इस प्रकार विनियमित किए जाते हैं कि धनी और गरीब प्रांतों में व्यय 
करने की शक्ति को सुरक्षित रख दिया जाता है त्ताकि वे अपनी उन अधिक 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकें जो मानक व्यय के लिए किसी “कड़े द्वारा 
पूरी नहीं की गई हैं। 

असमान अंशदानों के पक्ष में समान अंशदानों के रद्द करने का मुख्य उद्देश्य 
यह देखना था कि अंशदानों के भार ने किसी भी प्रांत को इस बात से वंचित 
नहीं किया कि वह अतिरिक्त व्यय को पूरा करे जैसा कि वह नितांत आवश्यक 
समझे | वास्तव में अंशदानों की कोई भी पद्धति भारतीय पद्धति की तुलना में 
अधिक साम्यता बनाने में गणना ही की जा सकती | 

अभी तक हमने इस बात की जांच की है कि क्‍या नवीन वित्तीय प्रबंध 
प्रशासकीय देय से व्यावहारिक और समान है। हमें अब यह देखना है कि क्‍या 
प्रबंध वित्तीय रूप से पर्याप्त सिद्ध हुए हैं? यह बात यांद रखी जाएगी कि वित्तीय 
संबंध समिति ने यह निर्णय किया कि देश के आम स्रोत्त प्रचुर मात्रा में थे, उसके 


लिए बुद्धिमत्तापूर्ण योजना की आवश्यकता थी ताकि प्रत्येक प्रांत के पास “व्यय 
करने की शक्ति” अथवा अतिरिक्त राशि पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। 


द (हजारों-रुपये में) 


प्रांत मानक अंक संशोधित बजट 
___._._.._.__[._.[॒॒_॒[॒[॒[॒[॒[॒[_॒_[_[_[_[_ [92-22 [92223 
मद्रास राजस्व व्यय बेशी 4,98,0. 5,58, 59 ![७,76,50 
और घाटा 4,07, ?( 7,5,93 7,8, 5५ 
४-4 ॥ ही है. (,3/, जैव 42 ,()5 
बम्बई राजस्व व्यय ]2,09,70 3,67,3 ]4,93 ,06 
बेशी और घाटा 3],55, 03 [6,52 , 80) ।5 42, 7 
54,67, 2,985 ,67 ५0, ] 
बंगाल राजस्व व्यय 8,5५,2४ 8,06,53. 0,55 86 
बेशी और घाटा 8,6],3 ।!,0,60 ]0,36,9() 
5.8५ 2 2%,/)7 8,96 
संयुक्त प्रांत राजस्व व्यय 2,29 88 [3 34. 37 )3,58,67 
बेशी और घाटा 2 ,06,56 4,59 87 3 85 , 65 
],23,32 [,25,56 6, 
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प्रांत मानक अंक सशोधित बजट 

92-22 ]922-23 

पंजाब राजस्व व्यय 9,73,5] 0,73,75 ।|,38,26 

बेशी और घाटा 9,[0,69 ]2,23,24 80 ,68 ,44 

62,82 !,49 48 ।,30, 8 

बर्मा राजस्व व्यय 8,24., 28 9,99 33 (00, (00, ५7 

. बेशी और घाटा 7,84, 78 0,27,53. ,90,70 

जा) 28, 6 | 88 है ही 3 

बिहार और राजस्व व्यय 4,300), 39 4,46,5 4,62,65 

उड़ीसा बेशी और घाटा 4,200, 70 4,85,97 5 ]3 8 

०(), 69 39 8० 5],5 

मध्य भारत राजस्व व्यय 4,35,37/ «. 3, |+,6() ह कक ७७ कर 0. 

(सेण्ट्रल बेशी और घाटा 4, 38 ,8() 4] ,76 ५.70 ॥]7 

प्राविन्‍न्सेज) 3.43 20.96 36,94 

असम राजस्व व्यय ].8],46 «< <४,०,2 2,206 ,()6 

बेशी और घाटा ,78, 25 2,9,45 2,22 ,58 

हु 3,2] 8,33 (4,52 





समिति द्वारा जिस योजना की सिफारिश की गई थी, उसकी गणना को ऐसे 
अलबत्ता स्वीकार किया जाना था। परन्तु जब हम सुधारों, के प्रारंभ किए जाने 
के समय से अलग-अलग प्रांतों के बजटों का विश्लेषण करते है तो यह नितांत 
निराशाजनक लगता है। 


इस प्रकार वर्ष 922-23 के लिए नौ प्रांतों के अनुमानित राजस्व और लाभ 
पर विचार करते समय यह विदित हुआ कि केवल दो प्र॒तों अर्थात बर्मा और 
बंगाल के चालू राजस्व के बीच केवल संतुलन पाया गया और बाद में यह परिणाम 
भी प्राप्त नहीं हो सका परन्तु केन्द्रीय सरकार को अपने वार्षिक अंशदान के 
अस्थायी छूट! में निहित था तथा कराधान का कार्यक्रम बनाया गया ताकि 40 
लाख रुपये एकत्र किए जा सकें। शेष प्रांतों में वर्ष के घाटे बढ़कर कुल 7.74 
लाख रुपये हो गए। यह भारी घाटा नए-नए कराधान” से 3,52 लाख रुपये तक 
वित्तपोषित हुआ। और शेष घाटा बची हुई राशि से और जनता तथा केन्द्रीय 
सरकार से ऋण लेने से पूरा किया गया। परन्तु भारत सचिव (सेक्रेटरी ऑफ 
!. विधान सभा बहस, खण्ड 3 संख्या 8 
2. देखिए-भारत सरकार, वित्त विभाग का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को तारीख 3 
जुलाई 922 का पत्र संख्या 3 
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स्टेट) ने अपने डिस्पैच' में बताया कि “गत्त वर्षों क॑ एकत्रित राजस्व शेष से आंशिक 
रूप में प्रांतीय घाटों को वित्तपोषित करने की प्रक्रिया अब व्यावहारिक रूप से 
समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार शेष राशियां चालू वित्त वर्ष में सामान्यतया 
समाप्त हो जाएगी यदि प्रांतों की वित्तीय स्थिरता को भारत सरकार की वित्तीय 
अंतिम जोखिम के सरल कम नहीं आंका जाए तो जनता अथवा केन्द्र सरकार 
से सीधे ही ऋण लेकर प्रांतीय घाटों की श्रृंखला को जारी रखना असम्भव हो 
जाएगा | द 


इसका क्या समाधान है? अप्रैल 922 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित्त 
किया गया जिसमें केन्द्रीय सरकार और प्रांतों के बीच वित्तीय प्रबंधों से संबंधित 
विभिन्‍न मामलों पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया 
कि भारत सरकार और प्रांत स्थायी और परिचित आय पर प्रांतीय वित्त का ठोस 
पुनर्वारा सुनिश्चित करने हेतु समाधान ढूंढ़ने के लिए विभाजित हो जांए। प्रांतों 
ने सुधार अधिनियम द्वारा किए गए वित्तीय प्रबंधों के संशोधन द्वारा उनके संसाधनों 
में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर, भारत सरकार के प्रवक्‍ता के रूप में भारत 
सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) ने इस बात पर जोर दिया कि “व्यय में कमी करके 
और रांजस्व की वृद्धि की ओर उच्सुख होकर। साधनों के अपनाने से संतुलन 
प्राप्त किया जा सकता है।” 

परन्तु प्रांत अपने उन प्रस्तावों में एंक मत नहीं थे जो उन्होंने प्रबन्ध व्यवस्था 
में फेरबदल करने के लिए बनाये थे। बम्बई सरकार ने “विभाजित शीर्षों की पुरानी 
पद्धति को ' पूरा लागू करने का प्रस्तावः किया जबकि अन्य सरकारें इसके विपरीत 
: रहीं। परन्तु अधिकांश राज्य अंशदानों के उन्मूलन द्वारा सुरक्षित मुक्ति के पक्षधर 
थे। नए वित्तीय प्रबंधों की ओर प्रांतों की प्रवृत्ति है। वे विभाजित मदों की पद्धति 
तथा अंशदानों की पद्धति दोनों ही के विरुद्ध हैं। इससे दोनों ओर का लाभ 
उठाया जाता है और निश्चय ही वे ऐसा प्राप्त कर सकते थे यदि देश के वर्तमान 
संसाधनों की उचित रूप से देखरेख रखी जाती। वित्त की अपर्याप्तता सदैव राजस्व 
के संसाधनों की कमी. का परिणाम नहीं है ॥ राष्ट्रीय समृद्धि महान और विकसित 
हो सकती है तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि अबाध गति से आगे बढ़ सकती है।* 
यदि ऐसी परिस्थितियों में पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं किया तो इसका दोष सामाजिक 





3; देखिए--सेक्रेटरी ऑफ स्टेंट वित्त द्वारा ऊपर, बताए गए पत्र के उत्तर में डिस्पैच तारीख 
9 नवम्बर ]922 का संख्या 7 +..* 

4. सम्मेलन के परिणाम के सारांश के लिए देखिए भारत सरकार का पत्र सुपरा पृष्ठ 257 

5. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिस्पैच, सुपरा पृष्ठ 257 


परिवर्तन की समालोचना ॥ है. 


आय में निहित नहीं है। अलबत्ता यह सरकार का दोष है जिसके लिए कहन 
चाहिए कि वित्तीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय संसाधनों को संगठित करने और इन्हें 
व्यवस्थित करने में असफल हुए हैं। कुछ रीगा तक यही बात भारत सरकार के 
लिए सही है 


देश के राष्ट्रीय संसाधनों को सर्वेक्षण करते समय यह बात स्पष्ट ही गई है 
कि ऐसे दो स्रोत हैं जिन्हें सरकार उचित रूप से व्यवस्थित करने योग्य नहीं 
बनी है। इनगें से एक भू-राजस्व है। यह विख्यात है कि भू-राजस्व मारत सरकार 
का सबसे बड़ा संसाधन है। भू-राजस्व की उगाही के लिए प्रत्येक किसान को 
अंशदान देना होता है परन्तु उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारण की दर समय-समय 
पर बढ़ाई नहीं जाती। दूसरी ओर बंगाल और भारत के अन्य भागों में निर्धारण 
की दर स्थायी तौर पर 'तय की जाती है। इसके फलस्वरूप भारत के ऐसे भागों 
में, जो लम्बी अवधि की स्थिर सरकार तथा परिणाम स्वरूप पूंजी की वृद्धि का 
लाभ उठाते हैं, उन भागों की अपेक्षा समृद्धि में अधिक उन्नति प्राप्त की है। 
भू-राजस्व में व्यावहारिक रूप से कोई वृद्धि नहीं होती लेकिन भू-स्वामी अपनी 
अधिक बढ़ी हुई आय के साथ राज्य क॑ वित्तीय भार की वृद्धि में कुछ भी योगदान 
नहीं करते | लार्ड केनिंग के समय से स्थाई बंदोबस्त का लोगों की वित्तीय दश। 
सुधारने के लिए रामबाण के रूप में सुझाव दिया है। 860 के घोर दुर्भिक्ष के 
बांद भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल ने भारत के सभी भागों 
गें स्थाई बंदोबस्त के विस्तार की सिफारिश की। सर जान [बाद में लाड) लारेंस 
ने इस सिफारिश का समर्थन किया तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया, सर 
चार्स्वुड और सर रटेफर्ड नार्थकोट ने इस प्रस्ताव का अज्जुगोदन किया। 
सौभाग्यवश देश के लिए स्थाई बंदोबस्त को व्यापक बनाने का प्रस्ताव 883 में 
रद्द कर दिया गया। निस्संदेह कुछ लोगों ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण माना और 
इसके बाद अधिक समय तक स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में अपना आंदोलन जारी 
रखा परंतु वास्तविक शक्ति यदि इस आंदोलन में थी, किसी विदेशी और 
अनुत्तरदायी नौकरशाही के वित्तीय संस्थानों को सीमित करने के इरादे से ली 
गई थी। उस समय स्थाई बंदोबस्त के पक्ष मे जिन लोगों ने आंदोलन किया 
था उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि यह अनुत्तरदायी नौकरशाही किसी दिन 
लोगों के उत्तरदायी शासन को स्थाई बंदोबस्त में बदल देगी क्योकि नौकरशाही 
के अप्राधिकृत लाइसेंस को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी शासन रथापित करने 
की इच्छा की गई थी। इससे व्यवस्थित प्रगति के मार्ग में प्रवेश करने क॑ लिए 
लोकप्रिय सरकार की रवतंत्रता को बंधन में डाल दिया गया। एक घटिया सरकार 
अपनी वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है परंतु ऐसी सरकार अच्छी 
सरकार नहीं हो सकती यदि उसकी वित्तीय शक्तियों पर गंभीर सीमा हो इसलिए 
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यह अच्छी बात थी कि स्थाई बदोबस्त के अवगुण को भारत भर में फैलने की 
अनुमति नहीं दी गईं। परंतु यह अधिक अच्छा होगा यदि नवीन वित्तीय प्रबंधों 
की आवर्ती बंदोबस्त पद्धति से भू-राजस्व के स्थाई बंदोबस्त पद्धति को बदलने 
के लिए उपाय निकाला जाता। यह देश के सामान्य रुसाधनों के बढ़ाने का एक 
महत्वपूर्ण उपाय था और इसके द्वारा सभी संबंधित सरकारों को उपयुक्तता प्रदान 
की | इसके बजाए वित्तीय प्रबंध पर इस प्रकार विचार किए गए कि वे ऐसे प्रांतीय 
दबाव स्थाई रूप से व्यवस्थित प्रांतों के अधीन नहीं थे जो स्थाई बंदोबस्त पर 
पुनर्विचार करने के लिए उन पर दबाव के व्यावहारिक परिणाम को प्राप्त करते |" 





यदि ऐसा किया गया होता तो सभी के लाभ के लिए सामान्य संसाधनों को : 
बढ़ाया जाता। जैसी कि स्थित थी, स्थाई बदोबस्त के बचाए रखने के पक्ष में 
न केवल व्यवस्था की गई परंतु बंगाल जिसमें स्थाई रूप से बसे हुए भू-स्वामियों 
की संख्या सबसे अधिक थी, भारत सरकार को अशदान देने के लिए मुक्त कर 
दी गईं थी क्यांकि भारत सरकार पर अन्य उपायों से अपना घाटा पूरा करने 
के लिए दबाव डाला गया था। 


इसलिए भू-राजस्व एक ऐसा स्रोत था जिसे नवीन वित्तीय प्रबंधों के लिए 
पर्याप्तता प्रदान करने के छित में सुव्यवस्थित किया जा सकता था। एक अन्य 
स्रोत सीमा शुल्क का राजस्व है जिसे सरकार उपयोग करने से इन्कार करती 
है। वित्तीय नीति जो गदर से पूर्व के दिनों में अपनाई गई थी आत्मघाती प्रकार 
की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यह नीति इसी प्रकार की थी। यही बात 
गदर क बाद वित्तीय नीति के लिए सही है। गदर रो लेकर; इस समय तक 
भारत सरकार #भे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क 
से प्राप्त राजस्व को स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया और जब भारत सरकार 
ने इसका उपयोग किया तो अधिक अनिच्छा से उपयोग किया और कभी भी इसका 
भरपूर उपयोग नहीं किया, उन परिस्थितियों का वर्गन नहीं किया जाना है जब 
भारत सरकार ने खजाने की अत्यधिक मांग होने पर भी इस स्रोत से अपने राजस्व 
को वस्तुत: कम कर लिया | इस प्रकार की वित्तीय नीति के पक्ष में दिया गया 
प्रत्यक्ष कारण यह है कि सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व सैद्धांतिक रूप से गलत 
है, प्रत्येक व्यक्ति ज्मनता है कि भारत में सीमा शुल्क से राजस्व एकत्र नहीं किया 
जाता क्योंकि यह आशंका है कि इसके अंतर्गत भारतीय उद्योग अंग्रेजी उद्योगों 
के विरुद्ध सुरक्षित किए जाएंगे। यह बात निर्विवाद है कि भारत की पूर्ण नीति 
इंग्लैंड के निर्माताओं के हितों द्वारा अधिदेशित है और इसके कारण को जानना 


]. संयुक्त रिपोर्ट पृ० ॥7] 
वित्त वक्‍तव्य [880-8] के लिए पैरा 74 
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सरल है। भारत के लिए सर्वोच्च कार्यकारी भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार 
इंडिया) प्रत्यक्ष रूप रो इंग्लैंड के मतदाताओं का वशवर्ती है जिनकी मुख्य चिंता 
यह देखने की हैं कि उनके बाजार उनके विरुद्ध बंद नहीं किए गए हैं क्‍या 
सरक्षणात्मक नीति अच्छी है या बुरी--यह अलग प्रश्न है। इस समय इस बात 
पर ध्यान दिया जाना पर्याप्त है कि भारत सरकार अपनी वित्तीय शक्तियों पर 
हानिकारक परिसीमन के अधीन रही है जो राजस्व के स्रोत का उपयोग करने 
से वंचित करती है जो सर्वत्र वित्तीय रांसाधनों में सबसे लचीला और प्रचुर सिद्ध 
हुआ है। यदि ये परिसीमन न होते तो सभी संभाव्यता में वर्तमान वित्तीय अपर्याप्तता 
बिलकुल भी घटित न होती और विभाजित शीर्षों की पद्धति स्वीकार करने अथवा 

शदानों को आरोपित करने के लिए कोई आवंश्यकता न होती। देश के कर 
लगाने के संसाधनों का परिसीमन के कारण स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार 
के बजट का घाटा अनिवार्य है। यदि इस तथ्य को मान लिया जाए तो उस 
घांटे को पूरा करने के किसी तरीके को स्वीकार करना अनिवार्य था और इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि अपनाई गई पद्धति उस पद्धति से अधिक अच्छी है 
जिसने उसका स्थान लिया है। केन्द्रीय सरकार के वित्त की वर्तमान परिस्थितियों 
में अशदानों को तय किए गए मामले के रूप में समझना चाहिए। यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि अंशदानों के उन्मूलन से प्रांतीय वित्त की स्थिरता पुन 
प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रांतीय सरकारों का यह विचार 
प्रचलित हैं और इस प्रकार का विचार गैर सरकारी राजनीतिज्ञों के लिए भी है। 
!4 सितंबर 922 को भारतीय विधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 
यह उसी विचार पर आधारित था कि यदि भारत सरकार इन अंशदानों को समाप्त 
करना चाहती थी त्तो उसे शीघ्र ही प्रांतों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करना 
होगा। इस विश्वास को इस अनुदान द्वारा सशक्त किया गया कि सभी प्रांतों के 
सकल अनुमानित घाटे ने यह स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 922-23 में 372 ल 
रुपये का घाटा था और चूंकि प्रांतों द्वारा साम्राज्यवादी सरकार को कुल अंशदान 
98३3 लाख रुपये का था अतः इस राशि की छूट प्रांतीय बजटों में घाटे को पूरा 
करेगी | फिर भी यह कहना चाहिए कि 352 लाख रुपये का घाटा प्रांतों की सही 
स्थिति को नहीं बताता जैसा कि अधिनियम द्वारा किए गए वित्तीय प्रबंधों से प्राप्त 
किया गया है। यदि हम नए प्रबंध का अनुसरण करके प्रांतों की सही स्थिति 
जानना चाहते हैं तो हमें लगाए गए नए कराधान पर ध्यान देना चाहिए तथा 
साम्राज्यवादी खजाने में उसके अंशदान की छूट द्वारा बंगाल क॑ लाभ पर ध्यान 
देना चाहिए। इसके लिए समायोजन द्ठेतु प्रांतों की स्थिति आगे दी गई है यदि 
अंशदानों के बिना रहती :- 
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922-23 में प्रांतों की वित्तीय स्थिति 
(हजार रुपयों में) 








“ ब्रात | राजस्व. व्यय. लाभ या घाटा: 
मद्रास [5 ०० 00) [7,8,55 - [,9,55 
बम्बई ।4, 32 (06 ५.42,7 «है. ] 
बगाल 9,|]5,86 0,99 ,9() - ,84, (04 
संयुक्त प्रांत [3,58,67.... [3,85,65 - 28,98 
पंजाब ।,38,26 ]2,68 ,44 * | 300. 8 
बर्मा 0, 00,५57 ,90,70 ली है 
बिहार और उड़ीसा 4+,62,65 ५,3,8() ४“ 0] 7 
मध्य भारत 
सेंट्रल प्रोविरोज) ५,३35,23 हा पु - 36,94 
असम 2,0५5 ,06 2,22,58 ५ 
कूल घाटा हा गे - 8,66,60 





इस गणना के अनुसार प्रांतों का कुल घाटा लगभग 867 लाख रुपये होगा। 
परंतु हमें इस लेखे में कुछ अन्य समायोजन करने चाहिए।” यह सभव नहीं हुआ 
है कि सेंट्रल प्रोविंसेज क॑ राजस्व से वह राशि घटा दी जाए जो सेंट्रल प्रोविसेष 
की उत्पादक शुल्क की वृद्धि रो ली गई है। दूसरे वर्ष 922-23 के लिए सेंट्रल 
प्रोविंसेज के राजस्व में गत वर्षों के स्थगित राजस्व की वसूली सम्मिलित हे। 
यदि इन समायोजन को प्रांतों का कुल घाटा बनाया गया होता तो इससे एसा 
आंकड़ा निकाला जाएगा जो अशदानों की छूट द्वारा पूरा किया जाएगा। इसलिए 
हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यदि केन्द्रीय सरकार के बजट में इस प्रकार 
की छूट द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त घाटे को वित्तपोषित करने की समस्या की अवहेलना 
की जाए कि अंशदानों की छूट प्रांतों में वित्तीय ऊभाव को दूर करने के लिए 
अपर्याप्त साधन होगा। 


किंतु यदि प्रांतीय वित्त के संबंध में उत्पन्न कठिन स्थिति को अंशदानों की 
छूट से नहीं सुधारा जा सकता तो हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए 
और यह पूछना चाहिए कि ऐसे क्‍या कारण हैं जिनसे ऐशी स्थिति उत्पन्न हुई 
है। क्‍या प्रांतों के साधारण व्यय के कारण ऐसा हुआ है जो वास्तविकता से कम 
आंके गए थे? अथवा कया प्रांतों के साधारण राजस्व के कारण ऐसा हुआ है जो 
वास्तविकता से अधिक आंके गए थे? इस प्रयोजन के लिए सबसे पहले हमें यह 
जानना चाहिए कि क्या प्रांतों को आबंटित संसाधन प्रांतों की सामान्य आवश्यकताओं 
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की दृष्टि से वस्तुतः अपर्याप्त थे। आगे दी. गई तालिका में मानक प्राप्तियों और 

व्यय की तुलना की गईं है और व्यय से संभावित अग्रिम राशि को पूरा करने 
के लिए उनके बीच शेष मार्जिन को दिखाया गया है। 
द मानक राजस्व और मानक व्यय 

प्रांत मानक राजस्व मानक व्यय मानक व्यय की तुलना 

में मानक राजस्व 

का लाभ या घाटा 





मद्रास ]4,98 ,02 !4,07,20 90,82 
बस्बई 4: ०2० 54,67 
बगाल आर 35 8,6!,3 -5,8५5 
संयुक्त प्रात ]2,29,88 ,06,56 ,23,32 
पंजाब 9,73,5 9,0,69 62,82 
बर्मा ै 8,24,28 " 7,84,78 . 38,950 
बिहार और उड़ीसा 4,30,39 4,20,70 9,69 
मध्य भारत 

सेंट्रल प्रोविसेज) 4,359 ,37 4, 38, 8 () 5 
_असम___._.___:8.46 [78275 32।[ 





इस संबंध में यह स्पष्ट है कि दो प्रांतों को छोड़ कर मानक व्यय के ऊपर 
मानक राजस्व ने पर्याप्त गार्जिन छोड़ा है। केवल बंगाल और सेंट्रल प्रोविरोज 
में कोई मार्जिन नहीं था जिसका कारण यह था कि मानक व्यय मानक राजस्व 
से कुछ ही अधिक था। परंतु बंगाल के मामले में केन्द्रीय सरकार को अंशदान 
में छट द्वारा इस दोष को ठीक कर लिया गया और सेंट्रल प्रोविसेज के मामले 
में मानक राजस्व के ऊपर मानक व्यय की अधिकता वस्तुतः: बहुत कम थी। इसे 
छोड़ कर शेष प्रांतों में वास्तविक मार्जिन बहुत अधिक था। अब हमें वास्तविक 
आंकड़ों की ओर ध्यान देना चाहिए और उनकी मानक आंकड़ों से तुलना करनी 
चाहिए। सबसे पहले हम प्रांतीय बजटों के राजस्व के बारे में विचार करेंगे क्‍या 
मानक राजस्व से वसूल किया गया राजस्व कम हो गया है। आगे दी गईं तालिका 
में नए अधिनियम के, अंतर्गत किए गए वित्तीय आबंटन में प्रांतों की वसूल की 
गई प्राप्तियों की माने गए मानक आंकड़े की तुलना साधारण है :- 
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प्रातीय राजस्व 





प्रात मानक राजस्व गानक के ऊपर वद्धि 
मानक में कमी 
आओ .... 
के लिए के लिए 
रुपये रुपये रुपये 
मद्रास 4,98 ,02 (00,57 4(0,4-] 
बम्बई | 2 09, 70 ।,57,4 2,22,36 
बंगाल 8,55,28 3३],25 60,5५8 
संयुक्त प्रात 82,29 88 | आओ ],28,79 
पजाब 9 .73,5] ()), 5 8,64,75 
बर्मा ४ है 2. 28 ॥. 75 +)! ,76,29 
बिहार और उड़ीसा 4,300, 79 [5 76 ३32 26 
मध्य भारत 
(सेंट्रल प्रोविंसेज) 4,35 ,37 79,43 99 86 
असम ],8,46 22 60 23,60 


* विशेष रूप से नए कराधान 


ऊपर दी गए तालिका से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरता है जो तुरंत स्वीकार 
नहीं किया जा सकता अथात वसूल किया गया राजस्व किसी भी दशा में मानक 
राजस्व से कम नहीं हुआ है। फिर भी यह पूछा जा सकता है कि क्‍या वसूल 
किए गए राजस्व की वृद्धि प्रांतों के मानक राजस्व और मानक व्यय के अंतर्गत 
ग्नुमानित मार्जिन के बराबर हे? इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालने के लिए आगे 
दी गई तालिका रोचक है 


प्रांतीय राजस्व की वृद्धि 
प्रांत मानक मार्जिन वसूल की गई राशि की 
अधिकता या कमी 


मानक मार्जिन के ऊपर मभार्जिन 
97०]-29 के लिए [922.23 के लिए 


मद्रास द 90,82 आओ -50,4 
बम्बई द 54,67 ।,02,80 ],68,9 
बंगाल 5,085 25.40 "अर 3 
संयुक्त प्रात | 46 है [8,89 5,47 


परिवर्तन की समालोचना 


!+.> 
| 
नये 


प्रात मानक माउिनि वसूल की गईं राशि की 
््ि अधिकता या कमी 
मानक मभार्जिन ऊपर मार्जिन 
|92]-22 के लिए 972-23 के लिए 


पंजाब 62,982 37 33 [,0,93 
बर्मा 39,950. !१,35,55 . [,36,79 
बिहार और उड़ीसा 9,6५9 6.07... हक 
गध्य भारत 

(सेंट्रल प्रोविसेज) 35 76,00 96,453 
असंम त हो] 9, 39 20,39 





इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि मद्रास को छोड़कर वसूल किया गया मार्जिन 
मानक मार्जिन से कम नहीं हुआ है। वसूल को गई राशि की अधिकता मानक 
. मार्जिन से कहीं अधिक है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रांतों की वित्तीय 
कगी इस कारण है कि प्रांतीय राजस्व अवास्तविक सामान्य स्थिति तक पहुंचने 
में असफल रहा है। दूसरी ओर राजस्व प्रांतों के सामान्य व्यय को पूरा करने 
के लिए आवश्यकता से अधिक थे।| इस मामले के तथ्यों से भलीभांति निकाला 
गया निष्कर्ष केवल यह है कि प्रांतीय घाटे प्रांतों के व्यय में असाधारण वृद्धि! 
के कारण हैं। इस विचार के समर्थन में आगे दिए गए आंकड़े पर्याप्त साक्ष्य प्रदर्शित . 
करते हैं 


प्रांत मानक व्यय ' मानक के ऊपर वृद्धि 
-मानरू में कमी 

]92]-2”? के लिए 972-23 क॑ लिए 
मद्रास 84,07,20 ३,098 73 3,]] 35 
बम्बई !].55 3 777 3,87,4 
बंगाल ५,.७,।३ '. ?.49,47 ],75 77 
संयुक्त प्रांत .. पं हांह पहे 3,43,3] 2 79,09 
पंजाब 9, ]0,69 3 ६ लक 60० 
बर्मा 7,8,78 -. 2,42,73 4,05 ,92 
बिहार और उड़ीसा 4,20,70 जहा क। 9३,0 
मध्य भारत 
(सेंट्रल प्रोविंसेज) 4,38,80 ,02 ,96 * व ड . 
असम ।,78,25 72 8 44, 33 


!, इस तथ्य की सारांश में समीक्षा के लिए देखें-भारत सरकार के पत्र के सार। 
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इसलिए हम भारत सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) के इन विचारों की ओर उनन्‍्मुख 
होते हैं कि व्यय में कमी और कराधान में वृद्धि प्रांतीय वित्त को ठोस आधार 
देने क॑ लिए एक मात्र उपचार है। एसे क्‍या अवसर है कि प्रांत व्यय में कमी 
और कराधान में वृद्धि करेंगे जो उनकी सुरक्षा के लिए अधिक उगवश्यक है? इस 
संबंध में यह ठीक है कि महान वित्त पोषक श्री जेम्स विल्सन के कथन को 
दोहराया जाए। उन्हों) कहा कि :- 

“वित्त केवल गणित नहीं है, वित्त एक महान नीति है। ठोस वित्तव्यवस्था 
के बिना ठोस सरकार संभव नहीं है, ठोस सरकार के बिना ठोस विकत्तव्यवस्था 
संभव नहीं है। 

यदि उरामें कोई सत्यता है तो क्या प्रांतीय सरकारें मितव्ययत्ञवा करेंगी अथवा 
नहीं करेंगी या कराधान की वृद्धि का सामना करेंगी। यह स्थिति इस बात पर 
निर्भर करती है कि क्या सुधार अधिनियम द्वारां प्रातों में स्थापित सरकारी पद्धति 
ठोस पद्धति है ऊथवा नहीं। अब सरकार की प्रकृति क्या है जो सुधार अधिनियम 
के अधीन प्रांतों में स्थापित की जाती है? बोलचाल को भाषा में इसे ट्विशासन 
की पद्धत्ति कहते हैं। इसके अधीन प्रांत की कार्यपालिका पूर्ववतत गवर्नर इन 
काउंसिल में बनाने के बजाय अब गवर्नर युक्‍त काउंसिल (गर्वनर इन काउंसिल) 
और गवर्नर युक्त मंत्रिपरिषद (गवर्नर इन मिनिस्ट्री) के बीच विभाजिति की जाती 
है। इसके अधीन केन्द्र लिए गए विषय को प्रांतीय रूप में अंकित विषय को फिर 
विभाजित कर आरक्षित और अतरित विषय माना जाता है। पहले प्रकार के विषय 
गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकार में होते हैं और दूसरे प्रकार के विषय 
गवर्नर इन मिनिस्ट्री के अधिकार में होते हैं। प्रांतीय कार्यपालिका के इन भागों 
मे “आरक्षित विषयों की प्रभारी परिषद पूर्ववत प्रांतीय विधान मंडल के प्रति 
अनुत्तरदायी रहती है और उसके द्वारा हटाए नहीं जा सकते। तथा इस अर्थ में 
र संसदीय कार्यपालिका है| प्रांतीय कार्यपालिका का दूसरा भाग अर्थात “अंतरित 
विषयों का प्रभारी मंत्रालय की नियुक्ति प्रातीय विधानमंडल के चुने गए सदस्यों 
हारा की जाती है। ये सदस्य उस प्रांतीय विधानमंडल के जिए उत्तरदारे बनाए 
ज।ते हैं जो न्यूनाधिक लोक मत पर आधारित होता है तथा उसक द्वारा हटाए 
जा सकते हैं और इस अर्थ में इसे संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। 

प्रांतीय विधान मंडल प्रांतीय कार्यपालिका के दोनों भागों से सर्वोच्च है। इसे 
विधान बनाने की पूर्ण शक्तियां डी नहीं गिली हैं अपितु कानून की व्यवस्था करने 
के लिए भी पूर्ण तथा उनन्‍्मुक्त शक्तियां मिली हैं। प्रांतीय बजट के राबंध में इसके 
मतदान और स्वीकृत करने की शक्तियां पूर्ण हैं। यद्यपि इसकी व्यवस्था सुधार 
अधिनियम' में की गई है जो इस बात की अनुमति देता है कि:- 

|. गारत सरकार का अधिनियम, 99 देखिए धारा 2? (2)(ए०) 


परिवर्तन की समालोचना ३70 


“स्थानीय सरकार को ऐसी किसी मांग के संबंध में शक्ति प्राप्त होगी 
(राशि की स्वीकृति) ताकि वह ऐसा कार्य करे मानो उसकी स्वीकृति दे दी 
गईं हो, चाहे ऐसी स्वीकृति को रोका जाए अथवा प्रांतीय विधान मंडल द्वारा 
संदर्भित मामले में इसमें निहित राशि की कमी हो, यदि मांग का संबंध आरक्षित 
विषय से है (यह विषय गवर्नर युक्त काउंसिल (गवर्नर इन काउंसिल) के प्रभार 
में सौपा गया है) और गवर्नर ने यह प्रमाणित किया कि मांग द्वारा व्यवस्थित 
व्यय इस विषय में उसमें उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए आवश्यक है ।' 


क्या ऐसी सरकार ठोस वित्त की समस्याओं का समाधान कर सकती है? यह 
स्पष्ट है कि इस ह्विशासकीय कार्यपालिका के दो भागों को एक अर्थात गवर्नर 
इन काउंसिल को व्यय के कम करने के लिए बहुत कम चिंतित होने की 
आवश्यकत्ता है अथवा कराधान की वृद्धि की आवश्यकता है। यह संसद से अपना 
अधिवेशन प्राप्त करता है और इस प्रकार किसी भी नीति को अपनाने में मुक्त 
है - इसका समर्थन किया जाता है क्‍योंकि कर दाता के सबसे अच्छे हित्तों के 
लिए किसी संबंध के बिना गवर्नर की- प्रमाणित करने की शक्ति द्वारा किया जाता 
है। संयुक्त रिपोर्ट के लेखकों ने यह देखा था कि विधानमंडल की इच्छाओं को 
दबा कर यह प्रमाणित करने की शक्ति गवर्नर इन काउंसिल की ओर से 
अनुत्तरदायी अपव्यय को प्रेरित करत्ती थी और गवर्नर इन मिनिस्ट्री को ऐसी समान 
शक्ति के साथ दान देने का प्रस्ताव किया था जिसे पूर्व स्थिति में प्रतिबंध के 
रूप में काये करना था। उस शक्ति में ऐसा उपबंध सम्मिलित किया जाता था 
जिसमें यह दिया गया था कि “आरक्षित” विषयों के हितों में भी कोई भी कराधान 
मत्रालय की अनुमति के बिना किसी भी प्रांत में आरोपित नहीं करना चाहिए।: 
भारत में राजनीतिज्ञों का एक अतिवादी वर्ग है और यह वर्ग अपर्याप्त कर सुधारों 
को कम से कम कराने पर तुल गया है और इस वर्ग ने मंत्रियों को सोच समझ 
कर बलि का बकरा बनाने के लिए इस उपबंध को नापसंद किया तथा उन्हें 
लोगों के बीच अविश्वासी बना दिया। परंतु उनके प्रतिद्वंद्वी “नरमपंथी” ने जो अब 
अपने को “उदारवादी” कहते हैं, यह कोई भी नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कहते 
हैं -- देखा जाए तो स्पष्ट रूप से उस उपबंध का क्या अर्थ था? यदि इसे ' 
मूर्त रूप दे दिया जाता तो निस्संदेह मंत्रालय केवल बाध्य संस्था ही नहीं होती 
तो उस परिषद को सलाह देती जिसे स्वीकार किया जाता अथवा रद्द किया जाता 
परंतु बजट के व्यवस्थापन में सशक्त आवाज प्राप्त कर लेता। इस तथ्य को 
ध्यानपूर्वक देखें कि किसी भी मंत्री को जब तक वह बजट के प्रस्तावों को संभव 
ठहराने की स्थिति में न हो और इनमें वे प्रस्ताव भी शामिल किए जाएं जो आरक्षित 
विषयों के थे, यह आशा होती कि वह नए कर!धान के प्रस्ताव पर सहमत कराने 








।. संयुक्त रिपोर्ट, पैरा 256 
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के लिए विधान मंडल को राजी कर लेगा, आरक्षित” विषयों अर्थात परिषद पर 
मंत्रालय का प्रभाव आवश्यक रूप से मितव्ययिता और कटोत्ती की दिशा में होगा। 
“नरमपंथी” इस उपबंध की व्याख्या करने में पूर्णतया सही थे और देश को 'नए 
कराधान से बोझिल करने के अपने आग्रह में ठीक थे | परंतु घोर विवादास्पद मामले 
में और सुधारों की वास्तविकता से जनता को विश्वसनीय बनाने की उनकी इच्छा 
से उन्होंने कुछ मनोरंजक चित्र बनाए कि इस उपबंध के तत्वावधान में कार्य करने 
वाले मंत्रीगण किस प्रकार परिषद को मुकाबले पर रखेंगे। उसने नौकरशाही को 
सचेत कर दिया। नौकरशाही ने यह शोर मचाया कि “आरक्षित” विषयों के लिए 
इस उपबंध का छोड़ना खतरनाक था कि उन मंत्रियों की दया पर अर्पित करना 
था जिन्होंने उन विषयों की पर्याप्त बजट व्यवस्था को इनकार करने के परिणामों 
के लिए कोई भी उत्तरदायित्व बहन नहीं किया था। संयुक्त रिपोर्टर के लेखकों 
ने इस दलील के बल को महसूस किया और यह स्वीकार किया कि प्रबंधों की 
सफलता संगत तरीकों से कार्य करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के कार्य पर निर्भर 
करती थी। शायद वे इस अनुमान से इनकार करने में सही थे कि मंत्रीगण या 
तो अपने दावों के कम करने या कराधान आरोपित करने में सहयोग नहीं देंगे 
ताकि उस व्यय को पूरा किया जाए जिसे परिषद “आरक्षित” विंषयों के समुचित 
प्रशासन के लिए आवश्यक समझती थी। परंतु समर्थकों के अप्रिय उल्लास से . 
भयभीत नौकरशाही ने इस बात पर जोर दिया कि विवेकी व्यक्ति कभी-कभी पूर्ण 
विश्वास के साथ उन अन्य विंवेकी व्यक्तियों से अधिक मतभेद रखेंगे जब कार्य 
उपलब्ध कराने का प्रश्न आएगा जिसे एक पार्टी सशक्त और विकसित बनाने के 
लिए उत्तरदायी 'थी जबकि दूसरी पार्टी अपने धन का शेयर पाने के लिए चिंतित 
थी। उसके मत में उन परिस्थितियों का भली-भांति अनुमान किया जा सकता 
है जिनमें औचित्य प्रभावोत्पादक नहीं था| यह तक दिया गया कि हमें यह अनुमान 
करना चाहिए कि गवर्नर इन काउंसिल ने किसी आरक्षित विषय पर आवश्यक 
नया और भारी व्यय प्राप्त किया है परंतु वह मंत्रियों को प्रेरित नहीं कर सकता 
कि वे अपने विषयों अथवा उसके लिए कराधान आरोपित करने के लिए रवीकृति 
की अनुमति दे सकें। इसके बाद गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों के अधीन उस 
व्यय के लिए आग्रह करता है जिसे आगामी बजट में व्यवस्थित किया जाना होता 
है। और इसका परिणाम यह है कि मंत्रियों के पास अपने अंतरित विषयों की 
अपर्याप्त निधि रह जाती है। क्‍या होना है? क्या मंत्रियों पर इस बात का दबाव 
डाला जाएगा कि वे कर की वसूली करें क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उनकी यह 
. वाइनबर्ज, सेपरेशन आफ स्टेट एंड लोकल रेवेन्यूज़ इन कैनेडा, पृ. 43, एक उदाहरण 
के लिए जहां सैन्य शक्ति कैनेडा में उसके व्यय का स्वेच्छा से भुगतान करने के लिए 
स्थप्िति की गई। 
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आवश्यकता है परंतु परिषद द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध आवश्यकता बनाई गई 
है? यह बताया गया कि इस प्रकार की प्रक्रिया उत्पीड़क, उत्तेजक और असमर्थनीय 
होगी। इसके बाद हम यह अनुमान करें कि मंत्रियों ने आवश्यक राशि की वसूली 
की अनुमति दी परंतु विधान मंडल ने अपने राजस्व कानून पारित करने के लिए 
इनकार कर दिया। क्‍या मंत्रियों को त्याग पत्र देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना 
विश्वास खो दिया है? नौकरशाही ने संयुक्त रिपोर्ट के लेखकों के सामने एक 
अन्य दुविधा उत्पन्न कर दी। मंत्रियों ने अपने ही किसी प्रयोजन के लिए नए 
कर की वसूली की। आगामी बजट में गवर्नर स्वयं इस बात से बाध्य हो गया 
कि किसी नई आवश्यकता के लिए आरक्षित व्यवस्था में काफी वृद्धि कर दी जाए 
और इस प्रकार “अंतरित” विषयों की व्यवस्था में कमी की जाए। मंत्रीगण वास्तव 
में अपनी नए कराधान की प्राप्तियों पर ध्यान देते हैं जिनसे कुछ ऐसे विकास 
कार्यों को वित्तपोषित किया जाना है जिनके लिए वे उत्तरदायी नहीं होते और 
वास्तव में वे उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है? इन कठिनाइयों 
के दूर करने के लिए इस उपबंध को निकाल दिया गया और इसके स्थान पर 
आगे दिए गए परिवर्तन अंत्तरंग नियमावली में किए गए :- के 
कराधान और ऋण 

30. प्रांत के राजस्वों पर घन उधार लेने अथवा कराधान बढ़ाने के लिए सभी 
प्रस्ताव कार्यकारी परिषद सहित गवर्नर और मंत्रीगण द्वारा परस्पर रूप से विचार 
किए जाएंगे परंतु इसके बाद गवर्नर इन काउंसिल या गवर्नर और मंत्री अथवा 
मंत्रीगण द्वारा निर्णय किया जाएगा जैसे यह प्रस्ताव गवर्नर इन काउंसिल अथवा 
गवर्नर और मंत्रियों की ओर से आशा है। 

अंतरित विषयों के प्रशासन के लिए राजस्व का आबंटन 


... 3. आरक्षित और अंतरित विषयों दोनों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए व्यय 

प्रत्येक राज्य में सामान्य राजस्वों और शेष राशियों पर भारित होगा और अंतरित 
तथा आरक्षित विषयों के संबंध 'में व्यय के प्रस्तावों का निर्माण उस समझौते का 
विषय होगा जो इस सरकार की ओर से अंतरित विषयों के प्रशासन के लिए 
उत्तरदायी है और इस सरकार की ओर से जो आरक्षित विषयों के प्रशासन के 
लिए उत्तरदायी है, के बीच समझौता किया जाएगा। 


समझौते की असफलना की दशा में प्रक्रिया 


32. (।) बजट की तैयारी के समय यदि गवर्नर इस बात से संतुष्ट है कि 
यदि एक ओर कार्यकारी परिषद के सदस्यों और दूसरी ओर मंत्रियों के बीच 
उपयुक्‍त अवधि में समझौता किए जाने की कोई आशा नहीं है ताकि आरक्षित 
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और अंतरित विभागों में क्रमशः निधियों का समविभाजन हो सके तो गवर्नर अपने 
. लिखित आदेश द्वारा आरक्षित और अंतरित विषयों के बीच प्रांत के राजस्व एवं 
शेष राशियों का आवंटन उन रांजस्वों और शेष राशियों के आंशिक अनुपातों के 
उल्लेख द्वारा विषयों के प्रत्येक वर्ग को निर्धारित करेगा। 

(2) इस नियम के अंतर्गत आबंटन का आदेश गवर्नर अपने विवेक के अनुसार 
या उस प्राधिकार की रिपोर्ट के अनुसार जो गवर्नर के आवेदन पत्र पर इस हेतु 
गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जारी करेगा। 

आबंटन के आदेश की अवधि 

33. इस प्रकार की प्रत्येक आदेश (जब त्तक शीघ्र ही उसको रद्द न कर दिया 
जाए) उस आदेश में उल्लिखित अवधि के लिए प्रभावकारी होगा और यह अवधि 
वर्तमान विधायी परिषद की अवधि से कम न होगी तथा यह अवधि एक वर्ष से 
अधिक न होगी। क्‍ फ 

किंतु गवर्नर किसी भी समय यदि उसकी कार्यकारी परिषद और मंत्रियों की 
इच्छा हो, आबंटन का आदेश रद्द कर देगा अथवा ऐसा आबंटन करेगा जो उसके 
द्वारा सहमत किया गया है, 

कितु यदि वह आदेश जिसके रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, गवर्नर जनरल 
द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार पारित किया गया था तो गवर्नर 
को उसे रद्द करने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करनी होगी | 

आबंटन के आदेश की शर्त 

34. इन नियमों के अधीन आबंटन का प्रत्येक आदेश यह व्यवस्थित करेगा 
कि यदि नए कराधान के आरोपण के द्वारा किसी आदेश की अवधि में राजस्व 
में वृद्धि होती है जब तक कि विधान मंडल अन्यथा आदेश दे, सरकार के उस 
भाग को सहायता के लिए आबंटित किया जाएगा जिसके द्वारा कराधान प्रारंभ 
किया गया है। 

आबंटन के आदेश के समझौते की कमी में बजट बनाना 

35, यदि किसी बजट की तैयारी के समय कोई भी समझौता या आबंटन 
जेसा कि इन नियमों के द्वारा विचार किया गया है, नहीं किया जाता तो बजट 
वर्ष के समाप्त होने तक बजट में आरक्षित और अंतरित विषयों के लिए क्रमशः 
व्यवस्थित अनुदानों के आधार पर तैयार किया जाएगा। 


इस प्रकार ऐसे . औचित्य पर निर्भर रहने के बजाए जबकि परिस्थितियां प्राय: 
उत्तेजक हों तो इन नियमों के तहत मंत्रालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 
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एहतियात बरती जाती है और आरक्षित विषयों की निधि के आबंटन समर्थन नहीं 
किया जाता तथा गवर्नर को ऐसे आबंटडन की अनुमति दी जाती है जो कार्यपालिका 
के दोनों भागों को बाध्य होती है और गवर्नर की अनुमति से प्रांतीय विधान मंडल . 
में वीटो करने का अधिकार दिया जाता है जिससे यह आवश्यक समझना चाहिए 
कि आरक्षित विषय पर बजट अनुदान फिर से बहाल किया जाए यदि प्रांतीय विधान 
मंडल द्वारा उसे या तो रद्द कर दिया गया है या कम कर दिया गया है जिसे 
प्रातीय बजट के निर्धारण का अधिकार है और तीसरे गवर्नर इन काउंसिल को 
गवर्नर इन मिनिस्ट्री (मंत्रालय में गवर्नर के) समान नए कराधान लगाने अथवा 
नए ऋण लेने की अनुमति है जिसका संबंध उसके अपने प्रभार में विषयों के 
विकास से है। इसका परिणाम यह है कि इस द्विशासकीय कार्यपालिका के एक 
भाग अर्थात गवर्नर इन कौंसिल की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने के लिए कुछ कारण 
हो सकता है अथवा कराधान के विचारों द्वारा अधिक भारमुक्त हो सकता है। 
इसकी सप्लाई प्रांतीय वित्त की स्थिरता की चिंता को आश्वस्त करती है और 
इसे कुछ दूर ही समझा जाना चाहिए | इसलिए ठोस वित्त के पुनरुद्धार की समस्या 
को पूरा करने का कूल भार “अंतरित” विषयों के प्रभारी मंत्रालय में गवर्नर पर 
है। वितरण और स्थायित्व की शक्तियों के अंतर्गत ऐसे अंतरित्त. विषय हैं जो उन 
निधियों के बिना आगे बढ़ जाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और ऐसे 
वे विषय जिनके प्रभारी अर्थात मंत्रीगण जिन्हें मित्तव्ययता के आवेग को सहन करना 
चाहिए अथवा नए कराधान की ओर पुनरुद्धार करना चाहिए ताकि प्रांतों के वित्त 
में संतुलन लाया जा सके। यह संदेहपूर्ण है कि गवर्नर इन काउंसिल नए करों 
की वसूली के दूमर कार्य का चयन करेगा अथवा मितव्ययता का अभ्यास करेगा, 
जब उनके लिए वित्त को बढ़ाने के अन्य उपाय उपलब्ध हों जो उन्हें अन्य विषयों 
के संबंध में मिले हैं जो उनके नियंत्रण में हैं। क्या सरकार का अलग | आधा 
भाग अर्थात गवर्नर इन मिनिस्ट्री मितव्ययता बरतने की सहमति देगा अथवा 
आवश्यकता पड़ने पर नए कराधान के भार को वहन करेगा? यह विशेषकर 
विधयानमंडल के स्वभाव पर आश्लित है। 

प्रारंभ में ही इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधानमंडल शीघ्र 
ही हुए कराधान बढ़ाने की परियोजना का समर्थन करेगा। यह कहना सही है 
जैसा कि बर्क ने टिप्पणी' की है कि :- 

“लोगों से यह कहना कि वे अपनी लोक संपत्ति की जीर्णावस्था से राहत 
प्राप्त कर लेंगे एक क्रूर और धृष्ट आरोपण है। राजनेताओं को अपने शजस्व 
के विनाश से लोगों को दी गई राहत पर अपना मूल्यांकन करने से पूर्व 
समस्या के समाधान के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए था कि यह 

!. फ्रांस की क्रांति पर टिप्पणी। 
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. क्‍या लोगों के लिए अधिक लाभदायक होगा और इसे अनुरूप लाभ होगा अथवा 
कुछ या बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा और सभी अंशदान के भार से मुक्त 
होगा?” क्‍ 


इस प्रश्न का दार्शनिकों का उत्तर कुछ भी हो सकता है परंतु इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि भारत जैसे गरीब देश में जहां कराधान के भार को वहन करने 
की बहुत कम क्षमता है यदि क्रूर नहीं तो यह सदैव दुःखद है कि इस भार 
में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जाए। अतिरिक्त कराधान के प्रस्तावों से बचा 
जाएगा क्योंकि उससे चुनावों में विधायकों के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
सकता है। जब तक विधान मंडल में सीट प्राप्त करने के लिए नामांकन की 
साधारण विधि थी तब तक निर्वाचकों के पक्षपात पर ध्यान देना अनावश्यक था। 
परंतु जब विधान मंडल के उम्मीदवार को एक निर्वाचित सीट का जो उपहार 
है और ऐसे में वह निर्वाचक को कर देने का प्रस्ताव करता है तब ऐसे उम्मीदवार 
को जीतने के लिए बहुत कम अवसर है चाहे नए करों से सानुपातिक, लाभ से 
कितना ही अधिक लाभ क्‍यों न मिलता हो | इसके अलावा राजनीतिक पार्टी जिसने 
भारी कराधान पर आरोप लगा कर नौकरशाही से अपनी शक्ति प्राप्त की है, इसी 
नीति के अनुसरण द्वारा अपने को अपमानित कराने की सहज सहमति नहीं दे 
सकती। विधानमंडल की ओर से कराधान की आंतरिक विमुखता आरक्षित और 
“अंतरित” विषयों की ओर विधान मंडल की विचित्र प्रवृत्ति द्वारा सशक्त की जाती 
है। आरक्षित विषय वे हैं जो अधिकांशतया शांति और व्यवस्था से संबंध रखते 
हैं और अंतरित विषय वे हैं जिनका संबंध अधिकांशतया प्रगति से होता है परंतु 
जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सुधारों से पूर्व नौकरशाही की नीति प्रगति 
को व्यवस्थित कराने में बलिदान के लिए बनाई गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि 
संशोधित संविधान के अंतर्गत लोकप्रिय विधानमंडलों का उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि वे ऐसे विषयों के पक्ष में कार्य करें जिनसे प्रगति होती है। कराधान की वृद्धि 
की ओर उनकी विमुखता और अंतरित विषयों के लिए उनकी पक्षपात की भावना 
उनका पक्षपात, करेगी ताकि मंत्रियों की ओर से ऐसे प्रस्तावों का स्वागत किया 
जाए ताकि आरक्षित विषयों के लिए आबंटित राशियों में अधिक कटोत्ती की जाए। 
मंत्रियों की ओर उनकी प्रवृत्ति अधिकांशतया मितव्ययता की राशि से शासित की 
जाएगी। वे अंतरित्त विषयों के लाभ के लिए आरक्षित विषयों में प्रभावकारी होने 
के योग्य होंगे। इस प्रकार राजस्व की वृद्धि के बड़े आसान न होने के कारण 
कार्यपालिका के दोनों अर्धभाग, वितरण और प्रकरण शक्ति द्वारा समर्पित गवर्नर 
इन काउंसिल और लोकप्रिय विधान मंडल की सामान्य द्वारा समर्पित गवर्नर इन 
मिनिस्ट्री एक दूसरे पर मितव्ययता के दबाव अपने विषयों के दबाव के मामले 
में प्रतियोगी होंगे। यदि विधानमंडल कर लगाने में अनिच्छुक हों गवर्नर इन 
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काउंसिल कटोती को रोकने की स्थिति में रहे तथा गवर्नर इन मिनिस्ट्री विस्तार 
करने की चिंता में हो तो प्रांतीय वित्त के शीघ्र ही संतुलन करने के अवसर बहुत 
कम हो जाएंगे। द 
इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रांतों में कोई भी ठोस वित्त व्यवस्था न हो तो 
इसका कारण द्विशासन है जो अच्छी प्रशासन व्यवस्था नहीं है। द्विशासन की 
पद्धति अच्छी सरकार क्‍यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर अति सरल है। द्विशासन 
की पद्धति अहितकार सरकार बनाती है क्योंकि यह पद्धति सामूहिक उत्तरदायित्व 
क॑ सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रशासकीय तंत्र को सुगमता और सामंजस्यता के साथ 
कार्य करना चाहिए। परंतु इसे ऐसा करने के लिए सरकारी कार्य की निष्पक्षता 
के सिद्धांत और प्रशासकों के सामूहिक उत्तरदायित्व के क्रियान्वयन को मान्यता 
दी जानी चाहिए। सरकार का कार्य अपनी प्रकृति के अनुसार अविभाज्य होता है 
और यह तथ्यों से मेल खाते हुए दिखाई नहीं देता क्योंकि सरकार के व्यवहार 
में आने वाले कार्य विभाजित हो सकते हैं और आमतौर पर विभाजित्त होते हैं 
क्योंकि वे कार्य स्थानीय निकायों और विभागों के बीच सम्पन्न किए जाते हैं। 
फिर भी यह कहना सत्य है कि इन सभी के बीच एक ही तारतम्य रहता है| 
सरकार का कोई भी कार्य शून्य में नहीं होता क्‍योंकि प्रत्येक कार्य किसी अन्य 
कार्य की प्रतिक्रिया होती है और विभिन्‍न प्रकार के त्तब तक व्यवस्थित प्रगति लाने 
के लिए काम नहीं कर सकते जब तक कि उनमें संतुलन करने की शक्ति न 
हो। अन्यथा एक विभाग में निरूपित नीति अन्य विभागों की ओर से सहायक कार्यों 
के अभाव में सफल होने के बजाए असफल हो सकती है। संतुलन की शक्ति 
केवल सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम में ही पायी जा सकती है। यह इसलिए 
क्योंकि इसके अंतर्गत जैसा कि हर्न ने बताया है! :- 
“प्रत्येक मंत्री अपने विभाग में अपने साथियों के मान्यता प्राप्त एजेंट के 
रूप में कार्य करता है फिर भी वह उस विमाग में सांझा निकाय द्वारा जांच 
पड़ताल और नियंत्रण के अधीन होता है। परंतु ऐसे सभी मामलों में जिनमें 
किसी भी कठिनाई के उठने की संभावना है प्रत्येक मंत्री केवल बुद्धिमत्ता के 
आधार पर प्रेरणा से नहीं अपितु आदर से मंत्रिमंडल की राय लेता है। जब 
चेतावनी दी जाती है तो यह कार्यवाही मंत्रालय का. आम कार्य हो जाता है।” 
सही हो या गलत यह फिर भी एक आम' समन्वित नीति होती है जो सामूहिक 
उत्तरदायित्व पर आधारित एकीकृत सरकार का मार्ग दर्शन करती है| परंतु सरकारी 
कार्य में विभाजन करने के बाद दट्विशासन के बारे में यह कहना चाहिए कि उसने 
कार्यपालिका में विभाजित उत्तरदायित्व का तत्व प्रारंभ किया है। यह सही है कि 


]. द गवनमिन्ट आफ डूंग्लैंड, पृ० 204 
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यह विभाजन सपाट नहीं होता अपितु उर्ध्वाकार (खड़ा) होता है। यह भी सही 
है कि इन दोनों भागों को कार्य में स्थापित करने पर इस बात की व्यवस्था नहीं 
की गई है कि दो अलग-अलग कार्यपालिकाओं के लिए दो अलग-अलग 
विधानमंडल होने चाहिए अथवा प्रत्येक को अपने कानून बनाने चाहिए, अपने वित्त 
पर नियंत्रण रखना चाहिए अपना बजट तैयार करना चाहिए, अपने कराधान लगाए 
जाएं और अपने ऋण लिए जाएं। अथवा प्रत्येक को अपने लिए आवंटित विषयों 
के प्रशासन के लिए अलग-अलग स्टाफ होना चाहिए और भर्ती के अपने तरीके 
होने चाहिए, अपनी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अलग-अलग वेतन और 
प्रेंशन होनी चाहिंए, ताकि दोनों अधिकारी वास्तव में स्पष्ट रूप से विशेष रूप 
से अपने कार्य क्षेत्रों की व्याख्या कर सकें। वास्तव में भारत सरकार ने यह सुझाव 
दिया था कि यदि सभी न होकर कुछ विशेष दोहरी कार्यपालिका के इन सहवर्ती 
विषयों को उस द्विशासन पद्धति का अंग होना चाहिए जो प्रांतों की सरकार को 
चलाने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। सौभाग्यवश देश के लिए नए संविधान 
के निर्माताओं ने यह निर्णय किया! :- 


“बुद्धिमत्ता इसमें है कि अलग-अलग तत्वों में से प्रत्येक को अपने ही 
समग्र साज सामान से सुसज्जित नहीं करना चाहिए और उनके परिक्रमा पथ 
पर विश्वास करना चाहिए जो एक-दूसरे से टकराव से काफी दूर रखे जाते 
हैं, परंतु ऐसे प्रत्येक अवसर को ध्यान में रखना चाहिए ताकि इन दोनों को 
समीप में लाया जाए और संयुक्त कार्यों की आदतों से प्रेरित किया जाए ।' 
संयुकत रिपोर्ट! के लेखकों ने लिखा है कि यह हमारा इरादा है कि इस 
प्रकार बनाई गई सरकार और उसके अलग-अलग कार्यों को एक सरकार 
के रूप में निभाया जाएगा।' 

प्रांतीय बजट सरकार द्वारा कुल मिला कर तैयार किया जाना चाहिए |! 


इसमें कोई संदेह नहीं था कि द्विशासन की कार्य पद्धति में संशोधन किया 
जाए और इसे दो सिद्धांतों के परस्पर कार्यों के अधीन रखा जाए। इसका एक 
भाग व्यवस्थित था कि यथासंभव सरकार तथा संघ के दो भागों के कई 
उत्तरदायित्वों की स्पष्ट परिभाषा की जाए ताकि उन दोनों भागों के बीच उद्देश्यों 
और नीति की साझेदारी हो। कार्यपालिका के प्रत्येक भाग को अलग-अलग साज 
सामान से सुसज्जित करना किसी से क्‍या कम होगा। परंतु चूंकि एक ऐसी समझ 
है कि जब मंत्रीगण अंतरित विषयों के मामले में कार्य करेंगे तब परामर्शदाता उन्हें 
सलाह देंगे और जब परामर्शदाता अंतरित विषयों के मामलों में कार्य करेंगे तब 
. संयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ 99 
2. वही, पृष्ठ 80 
3. वहीं, पृष्ठ 207 
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मंत्रीगण उन्हें सलाह देंगे इससे इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि द्विशासन 
की पद्धति विभाजित उत्तरदायित्व की पद्धति होती है। यह ऐसी पद्धति नहीं 
है जो सरकार के कार्य को सामंजस्यता से चलाने तथा आम नीति के अनुसार 
आश्वस्त करती हैं। दूसरी ओर यह ऐसी पद्धति है जो संगठित झगड़े से भरपूर 
होती है। द्विशासन और अराजकता में विभाजन रेखा बहुत क्षीण होती है। यदि 
इस प्रकार की पद्धति व्यवहार में काम नहीं आती तो इसकी दो अस्थाई 
परिस्थितियां होती हैं। एक परिस्थिति में ऐसा प्रांतीय विधानमंडल निहित होता है 
जो राजनीतिक मतंभेदों द्वारा अपनी शक्ति के नष्ट होने से कमजोर हो जाता 
है। दूसरी परिस्थिति में मंत्रियों की अवधि निहित होती है जो विधान मंडल की 
इच्छा पर निर्भर नहीं करती परंतु विधानमंडल की अवधि पर निर्भर करती है और 
जो गवर्नर की इच्छा के दौरान अपना स्थान बनाए रखती है। गवर्नर विधानमंडल 
द्वारा निर्वाचित मंत्रियों को स्वीकार करने के बजाए विधानमंडल के निर्वाचित 
सदस्यों में से मंत्रियों का चयन करने की अनुमति प्राप्त करे तो यह ऐसी उत्तरदायी 
संस्कार के सिद्धांत का घोर अपगान है जो सुधार अधिनियम का प्रकट रूप से 
उद्देश्य है। एक मंत्री जिसे गवर्नर का विश्वास प्राप्त है और एक अन्य मंत्री जिसे 
विधानमंडल का विश्वास प्राप्त है दोनों ही नितांत अलग-अलग होते हैं। जहां 
तक एक अच्छी सरकार का संबंध है इन दोनों के बीच कितना अधिक अंतर 
होता है। [8वीं और 9वीं शताब्दी के इंगलिश राजनीतिक इतिहास के पृष्ठों में 
यह स्पष्ट रूप से लेखबद्ध है। इस प्रकार की पद्धति विरोध के रूप में स्वीकार 
की जानी चाहिए जैसा कि समग्र इंगलिश संवैधानिक इतिहास में बृहद विरोध है 
और यह अलबंत्ता किसी कारण के बिना नहीं हो सकती। इसका तथाकथित कारण 
बताया गया है कि! :- 
विधानमंडल को मंत्रियों के बरखास्त करने की शक्ति का कोई अनुभव 
न था अथवा इस शक्ति के प्रयोंग के परिणामों का कोई अनुभव प्राप्त था। 
भारत में कोई भी व्यक्ति उन दायित्वों से अभी तक परिचित नहीं. है जो 
प्रतिनिधित्व करने वाली विधानसभा की इच्छा पर पद की कार्यवाही: द्वारा 
आरोपित किए गए हों। यह केवल वास्तविक अनुभव है कि इस स्थिति से 
यह सीखा जा सकता है....विधानमंडल) के निर्वाचित रादस्यों से मंत्रियों की 
नियुक्ति की युक्‍ति द्वारा और उनकी सीटों क॑ रखे जाने पर पद की शर्त 
कार्यावधि को बनाए रखना जो उत्तरदायित्व के किसी कानून द्वारा एक बार 
स्थापित की गई हों और जो उनके संघटक के उत्तरदायित्व के रूप में हों 
और इस प्रकार ऐसे मामलों की शर्त समाप्त करने के लिए हों जिनमें उन्हें 
प्रशासन का उत्तरदायित्व दिया गया हो, उन निवचितों के प्रति पूर्णतया 
अनुत्तरदायी हैं जिन्होंने उन्हें (विधानमंडल) निर्वाचित किया है।' 


. संयुक्त रिपोर्ट, पृ० 8] 
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इस तक की अकाटयत्ता में विश्वास करना कठिन है। यह तर्क करना कि 
अनुभव के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा राकता यह बात अनर्गल है। किसी भी 
व्यक्ति अथवा ग्रुप के लिए उचित व्यवहार देने के लिए आवश्यक है चीजों के 
अर्थ और मूल्य को समझना है। यह अनावश्यक है कि वास्तविक परीक्षा में से 
गुजरा जाए। उत्तरदायी व्यक्तियों रो निर्मित विधानमंडल पर विश्वास किया जा 
सकता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि एक मंत्री को अनुभव प्राप्त किए 
बिना उसे आरभ में ही बरखास्त करने से क्‍या परिणाम निवलेंगे? 
फिर भी यह तक दिया जाता है कि यह पद्धति कम उत्तरदायी नहीं है क्योंकि 
मंत्रीगण अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह बात ओछा पांडित्य प्रदर्शन 
है। निससंदेह आस्टिन! द्वारा इंगलिश स्विधान के संबंध में यह तर्क दिया गया 
कि हाउस आफ कामन्स उस निकाय के केवल न्यासधारी थे जिसके द्वारा उसका 
निर्वाचन किया गया और उनकी नियुक्ति की गई।” यह कहना सही है कि 
राजनीतिक भावना में निर्वाचक्त सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, हम यहां तक कह 
सकते हैं वे वास्तव में प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्ति होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा प्रत्येक 
सरकार की प्रतिनिधित्व पद्धति के अधीन होती है और निश्चय ही अंतिम 
आज्ञाकारिता को प्राप्त कर लेते हैं! परतु जैसा कि प्रो. डायसी ने लिखा है? :- 
“ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसदीय 
निर्वाचकों को श्रेय देती है, वे निर्वाचकों की स्थिति के कानून द्वारा बिल्कुल 
ही असंगत होती है। इंगलिश संविधान (और भारतीय संविधान के अधीन भी 
वही सही है) के अधीन निर्वाचकों का एकाकी कानूनी अधिकार संसद के 
सदस्यों का निर्वाचन करना है। निर्वाचन को संसद के विधान को प्रारंभ करने, 
स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का कोई वैध साधन प्राप्त नहीं है। कोई 
भी न्‍्यायपालक एक क्षण के लिए भी यह दलील नहीं सुनेगा कि ऐसा कानून 
अमान्य है जो निर्वाचक के मतानुसार उसका विरोधी है।' 
और यही भारतीय निवाचकों की प्रतिष्ठा को सही तौर पर परिभाषित करता 
है। किसी भी मंत्री को ऐसी अस्तित्व विहीनता के लिए उत्तरदायी ठहराना उसे 
वास्तव में अनुत्तरदायी बनाना है। इस पर कठिनाई से विश्वास किया जा सकता 
है कि संविधान के रचयिता मत्रियों की नियुक्ति के इस विशेष तरीके को प्रस्तावित 
करते समय उन विचारों के प्रति सजग नहीं थे। इससे अधिक संभावना इस बात 
की है कि मंत्रियों की नियुक्ति का यह विशेष तरीका स्वीकार किया गया क्योंकि 
इसने उस व्यक्ति के चयन करने की अनुमति दी जो आरक्षित जनता के प्रभारी 
लोगों को सह्ठयोग देने के लिए तैयार था और जो विधानमंडल द्वारा हटाया नहीं 





]. उ्यूरिसप्रुडेन्स खंड ], चौथा संस्करण, पृु० 255 
2. संविधान का नियम, आठवां संस्करण, 495, पृ० 57 


परिवर्तन की समालोचना 26208, 


जा सकता था। ऐसा व्यक्ति विधानमंडल की इच्छाओं के अनुकूल काम करने के 
लिए बहुत कम प्रेरित किया जा सकता था। परंतु मंत्रीगण विधानमंडल के दंड 
से बिलकुल वंचित नहीं किए जा सकते। उस मंत्री की स्थिति जिसने विधान 
परिषद के सदस्यों से मित्रता कर ली है और जो बजट के अवसरों पर समझाने 
में असफल नहीं हो सकते थे और विधानमंडल के पक्ष में स्वयं को कपापात्र बनाने 
में असफल हुआ है की दयनीयता को भली प्रकार समझा जा सकता है। बजट 
में समाहित मंत्री के प्रस्ताव विधानमंडल के बहुमत से प्रतिवर्तित हो जाएंगे परंतु 
न तो वह और न गवर्नर हस्तक्षेप करेगा। मंत्री के लिए त्यागपत्र देने के अलावा 
अन्य कोई साधन नहीं रह जाता है। 

चाहे कुछ भी हो कहने के लिए इन परिस्थितियों ने असफल होने से द्विशासन 
को बचाया परतु ये परिस्थितियां अस्थाई हैं। राजनीतिक मतभेद अस्थाई होते हैं 
और सुधार किए गए विधानमंडल के दूसरे सत्र से सभी मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी 
हो जाएंगे ताकि शक्तियों को अधिक संगठित किया जाए जैसा कि वे हैं जब 
द्विशासन अवश्य ही असफल हो जाता है। 

परस्पर विरोधी विचारों वाली कार्यपालिकाएं विभाजित उत्तरदायित्व, कार्यों का 
विभाजन और शक्तियों का आरक्षण सरकार की अच्छी पद्धति नहीं बना सकतीं 
और जहां सरकार की अच्छी पद्धति नहीं है वहां वित्त की ठोस पद्धति की 
बहुत कम आशा हो सकती है। इसका प्रारंभिक समाधान यह है कि सामूहिक 
उत्तरदायित्व के साथ अविभाजित सरकार होनी चाहिए। फिर भी यह केवल उसी 
दशा में उपलब्ध की जा सकती है जब संपूर्ण सरकार आम स्रोत से अपना अधिदेश 
प्राप्त करे। इस प्रकार का निष्पादन यथा संभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए 
और इसकी श्रद्धा भाव से इच्छा की जानी चाहिए। इस दिशा में यह जानना 
प्रोत्साहित करने वाला है कि द्विशासन केवल अस्थाई पद्धति होती है। प्रश्न यह 
है कि कितनी लंबी और कितनी विस्तृत अवधि अस्थाई अवधि होगी। सरकार के 
ट्विशासकीय रूप के प्रारंभ करने का औचित्य इस अनुमान पर आधारित है कि 
भारत अपनी पूर्णता में उत्तरदायी सरकार की पद्धाते को बनाए रखने के लिए 
इस समय तैयार नहीं है क्योंकि शैक्षिक और राजनीतिक अनुभव का अभाव है, 
क्योंकि भारतीय निर्वाचकगण कुछ समय के लिए अपनी आवश्यकताओं को बुद्धिमत्ता 
अथवा प्रभावकारी ढंग से बनाने के लिए अक्षग हैं और अपने प्रतिनिधियों पर प्रभावी 
ढंग से अधिदेश आरोपित करने में असमर्थ हैं और शिक्षित वर्गों द्वारा पुराने 
सामाजिक पक्षपात्तों के कारण जनता के शोषण का राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग 
से गंभीर खतरा है। यह कहा गया कि इस आधारमूत तथ्य को उत्तरदायित्व की 
डिग्री और प्रकार में अंतर करना चाहिए जो प्रारंभ से ही लागू की जा सकती 
है और इसके फलस्वरूप नई पद्धति उदित होगी और यह आश्वस्त करने के 
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दायित्व को आरोपित करना चाहिए जो अब लोगो को परस्पर मिलाए हुए हैं तथा 
संतोषजनक रथानापन्‍न लोगों को अपना स्थान ग्रहण करने रौ पूर्व उन्हे पूरी तरह 
से हटाए हुए नहीं है। दूसरी ओर इस बात पर जोर! दिया गया है कि इस 
बात की आवश्यकता नहीं है कि तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक आधारमूत्त 
तथ्य लुप्त हो जाता है, क्‍योंकि... द क्‍ गा 
“सभी देशों में प्रारंभ में उत्तरदायित्व कुछ ही लोगों को सौंपा गया हे 

और कछ ही शिक्षित अल्पसंख्यकों के हाथ में शासन की बागडोर रही है 
जिन्होंने स्वाभाविक रूप से शिक्षा क॑ प्रसार के अनिणीत होने और इसके 
फलस्वरूप मतदान करने के विस्तार तक अशिक्षित जनता के हितों की चिंता 

की है। क्‍ द 

अलबत्ता यह तर्क की परिचित रेखा है जिसे भारत में राजनीतिक उग्र 
सुधारवादियों और सामाजिक अनुदारवादियों (टोरियों) द्वारा पूर्ववत प्रस्तुत किया गया 
है। यदि हम उस कठोर, क्रर और अमानवीय व्यवहार की दुखद कहानी को अलग 
) कर दें जिरो भारत के उच्च वर्गों ने जनता को प्रदान किया है, तो सच्चाई उनकी 
ओर है; क्‍योंकि प्रत्येक देश में ऐसे पददलित समुदाय हैं जो सामाजिक दमन 
और सामाजिक. अन्याय से पीडितं हैं. और फिर भी ऐसा कोई देश नहीं है कि 
यह सब राजनीतिक शक्ति के बिना ऐसा हुआ हो। परंतु ऐसे व्यक्ति जो इस 
वर्क का प्रयोग करते हैं यह भूल जाते हैं कि यदि अन्य देश यथा नीग्रो लोगों 
के साथ अमरीका तथा हितास के साथ जापान सर्वप्रथम सामाजिक असमानता 
को दूर किए बिना राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए हैं इसका कारण 
पह है कि उनके हाथ में सैन्य-शक्ति है। सैन्य-शक्ति तथा नैतिक बल राजनीतिक 
स्वतंत्रता के दो प्रमुख साधन हैं और जो देश प्रथम प्रकार को उत्पन्न' नहीं कर 
सकता उसे दूसरे प्रकार को उत्पन्न करना चाहिए। इस तरह भारत में यह नितात- 
सामाजिक समस्या हैं और इसके समाधान का स्थगन वस्तुतः उस दिन को स्थगित 
करता है जब भारत किसी अन्य के अधिदेश के बिना अपने ही लोगों के अधिदेश 


बे प 


के अघीन स्वतंत्र सरकार बना झकेगा। 


।. देखिए गवर्ननेंट आफ इंडिया बिल की संयुक्त चयन संभिति के समक्ष माननीय 
:. - श्री बी.जे. पटेल और श्री माधवराव का साक्ष्य, हाउस आफ कामनन्‍्स रिट्य, 203 संन्‌ [99, 
पु. 06 


ग्रथ-सूची 


प्रस्तुत ग्रथ में लेखक द्वारा जिन पुस्तकों, प्रतिवेदनों और पत्रिकाओं से संदर्भ उद्घत किए 
गए हैं उनकी सूची यहां दी गई है। 
पुस्तक 2: ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था का विकास 


पुस्तकें, प्रतिवेदन और पत्रिकाएं * हेंडरिक्सः पार्लियामेंद्री कमिटी आन ट्रेड 
* आस्टिनः ज्यूरिसप्रूडेंस, खंड | (चतुर्थ ।82] 
सस्करण) 
* हटर, डब्ल्यू डब्ल्यू : लाइफ. आफ मेयो, 
* ब्राइस, जेम्स: दि अमेरिकन कामनबैल्थ खंड ] 
[9]|() 


* केैलकर, एल. सी. : दि केस फौर इंडियन 
* बुकानन, डा. फ्रांसिसः जर्नी फ्राम मद्रास, होम रूल | 


खड़ 27 गवर्नें लैंड 
* लो, सर सिडनी : दि गवर्नेंस आफ इंग्लैंड; 
० बक, सर एडमंड: रिफलैक्शन्स आन दि !9[4 क्‍ 


रिवोल्यूशन इन फ्रांस | 
* भमेन्सफील्ड, सर डब्ल्यू आर.: मिनटस पेपर्स 


* कैलकटा रिव्यू खंड 6, 85। ईटीसी आन दी एक्सटेंशन आफ फायनेंसियल 


दि पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स, 867 
* कावेल, इहर्बर्ट: दि हिस्ट्री आफ दि हि 


कन्स्टीटयूशन आफ कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव * मार्टिन, एम. ईस्टर्न इंडिया, 3 खंड | 


अथारिटीज इन इंडिया, कलकत्ता । प्रेसीडेंसी 
० * रघूवैयंगरः प्रोग्रेस आफ दि मद्रास प्रेसीडेंसी, 


* डायसी, ए.वी. ला आफ दि कन्स्टीटयूशन, 893 
(आठवां संस्करण), 95 न 6 न क्‍ 

* रेडलिच, जे, : पार्लियामेंट्री प्रोसीज्युर 

* सेलिग्मैन, प्रो. ई. आर. ए. : एसेज इन 
टेक्सेशन 8वां संस्करण), 93 


*» फिशर, एचएएल: दि एम्पायर एड दि 
फ्यूचर, [96. : 


* फ्रेरे सर बी: मिनट पेपर्स ऑन दि 
एक्सटेंशन आफ फायनेंसियल पावर्स ट 
लोकल गवर्नमेंट्स .860 


* स्ट्रेची, हान. जान: दि एडमि, आफ दि अर्ल, 
आफ मेयो एज. वायसराय एंड गवर्नर 
जनरल आफ इंडिया; गवर्नमेंट प्रिटिंग प्रेस 

* घोष, एन. कम्पेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ला, कलकत्ता, 8 
9]8 द 2 लि. 

* स्ट्रेची, कर्नल आर. : नोट- इन फिनलेज 
* हेल्सबरी: लाज आफ रुंग्लैंड | .... हिस्‍्ट्री आफ़ प्रोविन्सियल फायनेंसियल 
ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमें जमेंट्स, 86 

* हफटन, बनर्ड;ि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट | 

* सायक्स, कनल: पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रोस्पैक्टिव 


हे हर्न हे गवर्नमें पा हे गूफ इंग्लैंड डड 
हर्न: दि गवर्नमेंट आफ इंग्लैंड । फायनेंसियल कंडीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 


"क 


-प्रेसीडेंसीज, 


है 


जर्नल आफ दि रायल स्टैटिसटीकल 
सोसाइटी खंड 23, 859 


टेम्पिल, सर रिचार्ड : पेपर्स ईटीसी आन दि 
एक्सटेंशन ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 867 


थार्नटन (एडी) : स्टेटिसटीकल पेपर्स 
रिलेटिव टू ब्रिटिश इंडिया, 853 


ट्रेवेलियन : सिस्टम आफ ट्रांजिट एंड टाउन 
डयूटीज इन दि बंगाल प्रेसीडेंसी | 


वैंकटरामैया, वाई. : एंकाउटेंट्स मैन्युअल, 
मद्रास, 866 


वाइन वर्ज : सेपरेशन आफ स्टेट एंड 
लोकल ऐवेन्यूज़ इन कनाडा | 


बैव, एस. : ग्रांटस-इन-एड, 9]] 


वैस्ट : सर चार्ल्स वुड्स एडमिनिस्ट्रेशन 


रिपोर्ट आफ दि सिविल फायनेंस कमिटी 
आन नेटिव एस्टेबिल्समेंट एट दी श्री 
।& १६) 


रिपोर्ट आफ दि रायल कमीशन आन 
डिसेन्ट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, [9()9 
रिपोर्ट आफ दि कमिटी आन दि अफेयर्स 
आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, 852 
रिपोर्ट आफ दि कमिटी आन इंडियन 
कन्स्टीट्यूशनल रिफोर्मस, 98 


रिपोर्ट आफ दि जौयन्ट सिलेक्ट कमिटी 
आन दि गवर्नमेंट आफ इंडिया बिल, 99 


रिपोर्ट आफ दि कमिटी अपौइन्टैड बाई दी 
रोक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया आन दि 
क्वैशचन आफ दि सेन्‍्ट्रल एंड प्रोविन्शियल 
गवर्नमेंट्स इन इंडिया | 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


रिपोर्ट एंड एवीडेंस आफ दि कमिटी आन 
ईस्ट इंडिया प्रोडयूस, !846 


रायल कमीशन आन लोकल टैक्शेसन इन 
इंग्लैंड, खंड | 

सेकिड रिपोर्ट आफ दि जौइन्ट कमिटी: 
गवर्नमेंट आफ इडिया एक्ट, 920 


रिपोर्ट आफ गेजर जनरल हैन कौक आ दि 
रि आर्गेनाइजेशन आफ दि इंडियन आर्मी | 


हाउस आफ कामन्स रिटर्न 33, (860) 
307 (86) 326 (874) 207 (99) 


हांसार्ड पार्लियामेंट्री डिबेटस, 868 


एनुअल फायनेसियल स्टेटमेंट्स फार दि 
आफौोशियल इंयस॑, 860-6 ट्‌ 873- 
74, कलकत्ता,87 


फायनेंसियल स्टेटमेंट्स आफ गवर्नमेंट 
आफ इंडिया, 879-80, 902 - 03 


एनुअल फायनेंस एंड रेवेन्यू एकाउन्ट्स 
आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया । 


लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिबेट्स, खंड 3 
मद्रास मैनुअल, खंड | 
सिविल एकाउन्ट्स कोड 


मौरल़ एंड मैटीरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट फार 
02080 


पार्लियामेंटरी पेपर्स, 859 : रिपोर्ट आफ 
मेजर ऊनरल हेनकाक आन दि रि 
आर्गनाइजेशन आफ दि इंडियन आर्मी 


अनुक्रमणिका 
पुस्तक  : ईस्ट इंडिया कपनी का प्रशासन और वित्त प्रंबध 


अंबेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर, 5 
ऊकबर, ३3३ 

अफगान युद्ध, 36 

अबुल फजल, 33 

अवध (नवाब), 30 

इंग्लैंड, 8,3,30,3,37,39 42 ,44,47 
ईस्ट इंडिया कंपनी, 5-47 

ईस्ट इंडीज, 9.0 

उडीसा (दिवानी), 4 

एडम्स, प्रो, 26 

एडिस्कोम्बे एकेडेमी, 3 
एलबुकर्क, 3 

क्लाइव, लार्ड, 3, 32 

कनाडा बगावत, 42 

कांग्रीव, रिचर्ड, 3० 

कामा, 43 

कार्नवालिस, लार्ड, |4-5 
कैफरे युद्ध, 36 

कोंटे, ३० 

कोलम्बिया विश्वविद्यालय, 5 
कौनलोन, फ्रेंक एफ. 5 

क्रीमियन युद्ध, ३8 

गदर, (857), !, 36, 38, 43 
ग्रेट ब्रिटेन देखिए इंग्लैंड 
ग्लैडस्टोन, 45 

जॉमिनी, 32 

डलहौजी, लार्ड, 27 

डर्बी, लार्ड, 40,44-46 


डिजरायली, बेजामिन, 40 
दत्त, आर सी, 29, 35, 45 
नेपल्रा, राजा, 39 

नेपाल युद्ध, 3३6 

पठान, 6 

पामर्स्टन, लाई, 3६, 40) 
पिट, विलियम, 30 
पुर्तगाली उपनिवेश, 8 
प्रिवी काउंसिल, |4 
फुलर्टन, ३] 

फोर्ट विजियम, || 

फोर्ट सेंटजार्ज, 
बंगाल, ]]-2 

बंबई, ]-2 

बर्मा युद्ध, 36 

बसियों, 3 

ब्राइट, जॉन, 44 

ब्रिग्स, कल, ३30 


बेनथम, ३३ 
बेन्कओ, [3 
ब्लैक स्टोन, ३32 


मद्रास, ]-2,22 , 3()-3॥ 
गराठा, 6 

मराठा युद्ध, 36 

मोहित, 3532 

मिल, जॉन स्टुआर्ट, 33, 38-40 
मुगल, 6 
मून, वसंत, ५ 


जवव 


मैकबेथ, 3 

मैलकाम, 3 
मैग्नाकार्टा, 47 

युद्ध 

“ अफगान युद्ध, 36 

-- कैफरे युद्ध, 42 

- क्रीमियन युद्ध, 38 
- नेपाल युद्ध, 36 

- बर्मा युद्ध, 36 

- मराठा युद्ध, 36 

- सिंध युद्ध, 36 

-+ सिख युद्ध, 36 
यूरोप, पश्चिम 3 
रिकार्डों, 32 

श्यतवारी प्रथा, 49-8, 3 | 
लेग्री, मैडम स्टोव, 3० 
विक्टोरिया, महारानी, 4& 


बाबा साहेब डा. अग्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


विनगेट, मेजर, 4]-42 


वैलेजली, लार्ड, ३७ 
शेक्सपीयर, 3 
साउथ सी कपनी, 8 
सिंध युद्ध, 36 

सिंघ विजय, 8 
सिख युद्ध, 36 
सुल्लीवन, ३3] 
स्वतंत्रता संग्राम (857) देखिए गदर 
स्मिथ, एडम, 32 
'स्टेनले रिव्यू, 39 
स्टैन्ले, लाई, 45 
स्प्रे, डा० 

हेबर, विशेंप, 30 
हैडरिकस, 28 
हेलवर्ग कालेज, 43 


अनुक्रमणिका 


पुस्तक 2: ब्रिटिश भारत में वित्त व्यवस्था का विकास 


अकाल (860], 32] 
अकाल (]896-897) 
- अवध, 6। 
“उत्तर पश्चिम प्रातत, 8] 
“बंगाल, 8! 
>-बर्गा, 8] 
सेंट्रल प्रोविंसेज, 8 
ऊकाल, (899-]900) 
-बंबई, 8! 
पंजाब, 8] 
- मद्रास, 6] 
न्सेंट्ल प्रोविंसेज, 8] 
अजमेर, [24,82 
अफगान युद्ध, 83 
अफ्रीका (दक्षिणी), 55-56,00, 340 
अमरीका, 55-56,00, 266, 34(/ 
अर्योन्‍्टीना, 55 
अर्ल आफ मेयो, 89,५] 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 286 
अवध, ]45.व9-]24,35, 3 /, | 45 
2 हक की 3 00 के कह हे कह कस के 0 के कह 2528 
असम, 435, 37, 57, 602-]6+, [/2 
]75 79, 83-92 , 94, 96, 98 
2 ()]-2(03, 3()), 3()$ 3()4, 3()॥80, 347) 
# 02 हक ही 
असम, भूकप, 8| 
आयगर सरभाष्यम, 254 
आयरिश पार्लियामेंट, 255 
आसाम देखिए असम 
आस्टिन, 3३38 
आस्ट्रेलिया, 55-56 
इंग्लैंड, 59, 73, 76, 79, 04, [], 
]97, 2]2, 246, 208, 282, 3!+, 3) 


ह 723 हक 0 66. 


इंडियन काउंसिल एक्ट, 86 ,02, 269 
इंडियन सिविल सर्विस, 246 

इलबर्ट, सर सी. 268 

ईस्ट इंडिया कंपनी, 68,70-7,73- 
79 8| 84 ()2 (3+/,25/,26 
ईस्ट इंडिया कास्टीट्यूशनल रिम्फार्म्स 
| राधार) कक 

ईस्ट इंडिया प्रोड़यूस, 79 

उत्तर पश्चिमी प्रांत, 97,॥6,9- 
[24,35,37-]38, 45 ,47 ,55 - 
[57 । 70- / ४ | /3- 000: 0 3« 
[8+4, [060.,2() / 

उरघाल, प्रो. 248 

एबीसीनिया, 2 

एलनबरो, लार्ड, 9() 

एशिया, 00 

एशिया, मध्य, 7! 

कनाडा, 55-56,34, 330 

कर्नाटक युद्ध, 84 

कलकत्ता गजठ, 03 

"कलकत्ता रिव्यू' 94 

कलकत्ता विश्वविद्यालय, 23-24,]27 
कांग्रेस देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
कांग्रेस-लीग-योजना, 275 

काल्विन, सर ए 25५ 

कुर्ग, |24 

केंद्रीय प्रांत देखिए 

सी. पी. (सेंट्रल प्रोविंसेज) 

केलकर, एलसी.,. 25+ 

फैथोलिकवाद, 26! 

कैनन, प्रो, 54,260 ' 

कैनिंग, ला, 72,268,32,32 | 
कोयम्बतूर, & 


जब 


फोलम्बिया विश्वविद्यालय, 54,५56 
कावेल हर्बर्ट, 68 

क्लेडवेल, 256 

ग्रेट ब्रिटेन देखिए 

इंग्लैंड 

ग्रेटन्स-पार्लियामेंट देखिए 

आयरिश पार्लिमिंट, 

गोरवले, 35 

घोष, एन, 265-266 

चाल्स॑वुड, सर, 32| 

चीनी, 263 

चेजनी, कर्नल, 99 

चैपमैन, ] 

जर्मनी, 55-56,00,34 , 3।7 
जापान, 340 

जार्ज, प्रथम 63 

जेम्किन्स, सर लारेंस, 265 

टेम्पिल, सर रिचर्ड, 98,24, 39 
टोरी, 340 

ट्रेवेलियान, 77 

डायर जनरल, 257 

डायसी, प्रो 

डिजरायली, 74 

डयूरेंड, सर एच. एम. [0| 
थारनटन, 87 

दक्‍कन, 96 

दक्षिण भारत, 8| 

देओले, सी, एस. 54 

नार्थकोट, सर स्टेफर्ड, !0,32 
नेपियर (आफ माकिस्टन), लार्ड, 98, 0 
नीग्रो, ३40 

पजाब, 95-97, ]]9-] 24, [37-]38 53- 
07 0 है गज 
]84+, [60,0 0, | ०()- 

]9] ,]94, [०6, [98,20॥ 

203 300,303,304, 306, 3]9, 324-327 
पटेल, बी.जगे.,, 340 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


पावेल, वेडन, 7& 

पील, सर लारेंस, 268 

पिंडारी, ७7 

पोप, 26! 

प्रेटीमिन, कैप्टन, 232 

प्लेग, 78],9 ,]97 

फाउलर, आरएन, 256 

फिनले, जे. एफ, ५2 
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